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 प्रश्नों  के  मौखिक  उत्तर  ORAL  ANSWERS  TO  QUESTIONS

 ता०  प्र०  संख्या

 5.  Nos.

 विषय  SUBJECT  qea/PAGES

 90!
 गुजरात

 में  बाढ़-नियंत्रण  Flood  Control  Measures  in  Gujarat

 के  उपाय

 Flood  Control  Schemes 916  बाढ़  नियंत्रण  योजनाएँ

 में  8-11 903  भगिनगुण्डाला
 क्षत्र  Copper  Deposits  in  Area

 ताँबे  के  निक्षेप

 904  जीवन  बीमा  निगम  का  Reorganisation  of  Life  Insurance  Corpo  11---16

 पन गठन  ration

 भ्रमण-सूचना  प्रश्न

 5.  0;  NO

 Per  capita  consumption  of  cereals  in  West 13.  पश्चिमी  बंगाल  में  अनाज

 की  प्रति  व्यक्ति खपत  Bengal

 WRITTEN  SWERS  TO  QUESTIONS प्रश्नों  के  लिखित  उत्तर

 ता०  प्र०  सख्या

 Q.  Nos

 902.  मैसूर  राज्य  में  कुछ  खान  Complaints  Re:  non-payment  of  Royalty  28

 मालिकों  द्वारा  स्वामित्व  against  Mine  owners  in  Mysore

 की  के  भुगतान  न  State

 किये  जाने  के  बारे  में

 शिकायतें

 *  किसी नाम  पर  अंकित ag  +  चिन्ह इस  बात  का  द्योतक है  कि  प्रश्न को  सभा में  उस

 सदस्य  ने  वास्तव  में  पूछा
 था

 ।

 "The  sign  +  marked  above  the  name  of  a  Member  indicates  that  the  question  was

 actually  asked  on  the  foor  of  the  House  by  him

 (1)



 ता०  प्र०  संख्या

 S.  Q.  Nos.

 faq  SuBjECT  q@/PAGES

 Smugg कपि  bal  28 905.  नेपाल  से  भारत  को  g  of  Pakistani  Goods  from  Nepal

 बतानी  माल  की  तस्करी  to  India

 29 906.  मैसेज  साराभाई  Medicines  and  Chemicals  supplied

 कलस  को  दी  गई  प्राविधियाँ  to  M/s.Sarabhai  Chemicals

 तथा  रसायन

 907.  भारत  में  विदेशी  तेल  Capital  invested  by  Foreign  Oil  Compa-

 कम्पनियों  द्वारा  लगाई  गई  nies  in  India

 पूजी

 908.  पी०  tao  480  P.  L.480  31

 909.  खस  a  लिये  गये  ऋण  की  Unutilized  Soviet  Credit  ८1६

 प्रयुक्त  राशि

 910.  नेपाल  में  पश्चिम  कोसी  Western  Kosi  Canal  alignment  in  Nepal

 नहर  का  मारीं-रेखांकन

 911.  जीवन  बीमा  निगम  पालिसी  Complaints  from  L.  I.  Policy  32

 धारियों  से  शिकायतें  holders

 912,  होम्योपैथी  चिकित्सा  प्रणाली  Development  of  Homoeopathic  System

 का  विकास  of  Medicines

 Corrosion  Cells  in  Fertilizer  Units 913.  उर्वरक  कारखानों  में

 सन  सेल

 0914,  दिल्‍ली  में  एक  राय-कर  Stabbing  of  Income-Tax  Officer  34

 अधिकारी  के  छुरा  भोंका  in  Delhi

 जाना

 915.  कालागाढ़  नहर  परियोजना  Kalagarh  Canal  Project

 Lubrizol  India  Ltd, 917.  लुब्रिजोल  इण्डिया

 टेड

 918.  श्रेणियों  का  निर्माण  Production  of  Pharmaceuticals

 919.  पन्ना  खानों  से  हीरे  Extraction  of  diamond  from  Panna  37

 लना  Mines

 990.  मध्य  प्रदेश  में  कोयले  पर  Coal  based  Fertilizer  Factory  in  37

 ध्राघारित  उर्वरक  are  Madhya  Pradesh

 खाना

 Contraband  Article, 921,  फुटबाल
 कै

 खिलाड़ियों  Brought  by

 द्वारा  लाई  गई  निषिध  Football  Players

 वस्तुएँ

 (if)



 lo  प्र०  संख्या

 + ि  Nos,

 विषय  SuBJECT  q's/PAGES

 922.  जीवन  बीपी  निगम  तथा  Expenditure  and  Premimum  Rates  of  39

 L.  I,  (1.  and  Postal  Life  Insurance डाक  जीवन  का  व्यय

 भोर  प्रीमियम  की  दरें

 923.  मानसिक  भ्रस्पताल  Mental  Hospitais

 924,  वाणिज्यिक  सिचाई  Profits  or  losses  of  Commercial  Irriga-  40

 योजनायें  में  लाभ  शारिवा  tion  projects

 हानि
 Water  Logging  in  Haryana 925,  हरियाना  में  भूमि  में  पानी

 जमा  हों  जाना

 926.  सरकारी  कारखाने  तथा  Government  factories  and  public

 कारी  क्षेत्र  के  उपक्रम  Sector  Underta  ' ह k  ings

 927,  प्राण रक्षक  औषधियों  की  Availahility  of  Life  Saving  Drugs  42

 उपलब्धता

 Allotment  of  Rect OST  aurant  in  Mohan 928.  आपातकालीन  सैनिक  कमी

 शन-प्राप्त  अधिकारियों  को  Singh  Marke  t  New t,  NCW  Delhi  to  Emer-

 नई  दिल्‍ली  में  मोहन  सिह  gency  Commissioned  Officers

 मार्केट  में  एक  जलपान

 का  ध्रावंटन

 Re-development  of  Walled  city  of  Delhi 929,  पुरानी  दिल्ली  का

 विकास

 930.  पश्चिम  उड़ीसा  में  हीरे  तथा  Diamond  and  Gold  in  West  Orissa  4¢

 सोने के  निक्षेप

 लता  प्र०  संख्या

 U.  5.९8.  Nos.

 Grant  of  Mining  licences  by  Minerals  4445 5353.  खनिज  तथा  धातु  व्यापार

 निगम  द्वारा  खनिज  लाइसेंसों  and  Metals  Trading  Corporation

 का  दिया  जाना

 Kolar  Gold  Fields 5354,  कोलार  की  सोने  की  खानें

 5355,  कलकत्ता  में  गाँजे  का  gag  Illegal  Ganja  Trade  in  Calcutta  47

 व्यापार

 5357,  देश  में  बनाई  गई  Medicines’  produced  in  the  country  48

 मियाँ

 Power  loom  Holders  in  Maharashtra  49 5358.  महाराष्ट्र  में  विद्युत-चालित

 करघों  के  मालिक

 9359,  कोरबा  एल्यूमिनियम
 Korba  Aluminimum  Project

 योजना

 (it!)



 अता ०  प्र०  संख्या

 8.  Nos.

 विधय  SUBJECT  qto/PAGES

 मध्य  प्रदेश  में  चौथी  योजना  Programme  for  Irrigation  facilities in  ञ्

 में  पिटाई  सुविधायें  संबंधी  Madhya  Pradesh  during  the  Fourth

 कार्यक्रम  Plan

 5361  तवा  सिंचाई
 परियोजना

 Tawa  Irrigation  Project  51.0

 ग 5362  हलादी  *  dadi  Project  52

 5365,  तुंगभद्रा  परियोजना  को  Tungabhadra  Project  High  Level  Canal  52

 उच्च  सतह  वाली  नहर

 53 5364  जनसंख्या  के  झा घार  पर  ‘Allocation  of  Funds  for  Family  Plan-

 परिवार  नियोजन  के  लिये  ning  Programme  in  States

 घन  नियत  fear  जाना

 5365,  राज्यों  में  परिवार  नियोजन  Additional  allocation  for  Family  plan-  53

 कार्यक्रम  के  लिए  अतिरिक्त  ning  programme  in  States

 राशि  का  नियत  किया

 जाना

 Swimming  Pool  i  Constitution  Club, 5366.
 कॉस्ट  ट्यूब  नई  दिल्‍ली

 में  तैरने  का  तालाब  New  Delhi

 5367.  Schemes  of  Delhi  Administration  54 दिल्‍ली  प्रशासन  की  योजना एं

 5368,  गाँधी  स्मारक  निधि  Gandhi  Memorial  Fund  54

 5369.  Nehru  Memorial  Fund  55
 नेहरू  स्मारक  निधि

 5870,  प्रधान  मन्त्री  के  लिये  नया  New  Residence  for  Prime  Minister
 55-56

 निवास  स्थान

 5371,  Shortage  of  Kerosene  Oil
 मिट्टी के  तेल  की  कमी

 Mobilization  of  Rural  Resources.  57 5372,  ग्राम  संसाधनों  का  उपयोग

 करना

 Quota  of  Translation  work  for  Research 5373.  अनुसंधान  सहायकों  के  लिये

 ध्रुवा  काय  का  कोटा  Assistants

 5374.  Smuggling  of  contraband  gold  by  Haj  58
 हज  यात्रियों  द्वारा  wat

 सोने  की  तस्करी  Pilgrims

 5375,  केन्द्रीय  सेवा  Supply  of  Medicines  to  Government

 झौषाधालयों  में  सरकारी  Employees  in  C.  G.  H.  5.  Dispen-

 saries कर्मचारियों  को  औषधियों

 की  सप्लाई

 (Iv)



 पता  To  संख्या

 Q.  Nos.

 विषय  SUBJECT  पृष्ठ
 PAGES

 5376.  सिचाई  तथा  विद्युत
 Use  of  Hindiin  Ministry  of  Irrigation

 and  Power लय  में  हिन्दी  का  प्रयोग

 5377,  स्वास्थ्य  तथा  परिवार  Use  of  Hindi  in  departments  of  Health  60

 नियोजन  विभाग  में  हिन्दी
 and  Family  Planning

 का  प्रयोग

 5378.  पैट्रोलियम  तथा  रसायन  Use  of  Hindi  in  Ministry  of  (01८01

 ait  खान  तथा  ag
 and  Chemicals  and  Mines  and

 Metals मन्त्रालय  में  हिन्दी  का

 प्रयोग

 नगरीय  Use  of  Hindi  in  the  Departments  of  62 5379,  आवास  झोर
 Pe

 विकास  विभागों  को  हिन्दी
 W.  Orns,  Housing  and  Urban  Develop-

 ment का  उपयोग

 5380,  faa  मन्त्रालय  में  हिन्दी  का  Use  of  Hindi  in  Finance  Ministry  63

 प्रयोग

 5581,  ध्रहमदाबाद  को  wa  की  Supply  of  Gas  to  Ahmedabad  63

 सप्लाई

 Messe  [11  New  Delhi
 5382,  नई  द्व्ली  में

 द्वारा  Recovery  certificate  Wrongly  issued  by 5383.  धाय कर  विभाग

 गलती
 से

 जारी  किये  गये  Income  Tax  Department

 बसूली  प्रमाण-पत्र

 Hindi  Printing  work  in  Government  65 5384.  मुद्रणालयों  में

 हिन्दी  में  छपाई  का  काम  Presses

 5  385,  फासिला  इज़  सं  एण्ड  केमिकल्स  Assessment  of  working  offertilizers  and

 chemicals  Travancore  Ltd, बावरा कोर  लिमिटेड  के

 कार्य  का  मुल्यांकन

 5386.  गुजरात
 का  विमान  द्वारा  Aerial  Survey  of  Gujarat  67

 सवाल

 5387.  बम्बई  में  चोरी-छिपे  लाई  Seizure  of  smuggled  watches  in  Bombay  67

 गई  घड़ियों  का  जब्त  किया

 जाना

 68 5388.  ब्यास  परियोजना  के  Central  Assistance  for  Beas  Project

 केन्द्रीय  यता

 (v)



 अताਂ  भ्रमण  संख्या

 5.  Q,  Nos.

 विषय  SUBJECT  153/PAGES

 5389,  सतपुरा  ताप  बिजली  घर  Satpura  Thermal  Power  Station  68

 5390.  मध्य  प्रदेश  में  परिवार  Family  planning  Centres  in  Madhya

 Fradesh नियोजन  केन्द्र

 केरल  तथा  मद्रास  में  जाली  Counterfeit  currency  in  Circulation  in 5391.

 Kerala  and  Madras
 मुद्रा  का  परिचालन

 5392  ट्राले  उर्वरक  कारखाने  Tours  of  General  Manager  of  Trombay  70

 के  महा-प्रबन्धक  के  दौरे  Fertilizer  Plant

 S.  5.  Shakhas  in  N.  D.  M.  School  70 ~  71.0
 5393.  नई  दिल्‍ली  नगर  पालिका

 Compounds के  स्कूलों  के  ध्रह्मातों  में

 राष्ट्रीय  स्वयं  सेवक  संघ

 की  शाखाएँ

 5394,  प्रम  तरीकों  फार्मों  द्वारा  भारत  Compensation  due  to  India  from  American  71.0

 Firms को  देय  प्रतिकर

 5395.  परिचित  बंगाल  में  व्यापारिक  Assistance  by  (0०८1 ८181  Banks  to

 बैंकों  द्वारा  कृषकों  को  Agriculturists  in  West  Bengal

 सहायता

 पश्चिम  बंगाल  में  बाढ़  Flood  control  schemes  in  West  Bengal  72 5396.

 नियन्त्रण  योजनाएँ

 चेक  लिखने  के  लिये  बाल  Use  of  Ball  point  pens  for  writing 5397.

 पोइंट  पैरों  का  प्रयोग  cheques

 5398.
 Mahi  Project  73

 माही  परियोजना

 प्रयोग  विक्रेंतापों  को  Licensing  of  Pharmacists  as  Medical
 5399.

 त्सकों  के  रूप  में  व्यवसाय  Practitioners

 करने  के  लिये  लाइसेंस  देना

 74
 5400.  हरियाणा  में  परिवार  ड  1  Planning  Programme  in  Haryana

 जन  कार्यक्रम

 Transfer  of  Assets  of  British  Companies
 5401.  ब्रिटिश  कम्पनियों  की

 आस्तियों  का  पश्चिम  बंगाल  from  West  Bengal

 से  स्थानान्तरण
 75

 5402.  दिल्‍ली  में  बिक्री-कर  Amendment  of
 Sales-Tax

 Act  in  Delhi

 नियम  में  संशोधन

 75
 5403.  सरकारी  उपक्रमों  में  sfa-  Cost  Accounts  Officers  on  Deputation  to

 Public  undertakings
 नियुक्ति  पर  कास्ट

 see  श्राफिसस

 (vi)



 लता०  प्०  संख्या

 U.  5.  Nos.

 विषय  SUBJECT  पृष्ठ /  120  85

 5404,  राजस्थान  को  ध्रफाल  Foreign  Assistance  for  Famine  Relief  to

 यता  कार्यों  के  लिये  विदेशी  Rajasthan

 सहायता

 5405,  Import  of  Goods  by  Businessmen  76 व्यापारियों  द्वारा  वस्तुयें

 का  आयात

 5406.  सरकारी  क्षेत्र  के  उपक्रमों  के  Service  Commission  for  Public  Sector  76

 लिये  सेवा  आयोग  Enterprises

 5407.  तक  स्मगलर  एम्पलाइज
 Strike  by  Zinc  Smelter  Employees’  Union

 यूनियन  द्वारा  हड़ताल

 5408.  हल्दिया  तेल  शोधन  Lack  of  Electricity  supply  in  Haldia  Oil  77

 योजना  स्थल  में  बिजली  की  Refinery  Project  Site

 सप्लाई  की  कमी

 78 5409,  हल्दी  तेल  शोधन  Haldia  Oil  refinery  Project

 योजना

 5410,  हल्दिया  तेल  शोधनशाला  Chief  Engineer  for  Haldia  Refinery

 के  लिये
 मुख्य

 इंजीनियर

 Schemefor  allotment  of  House  plots  in  79 5411,  दिल्‍ली  में  मकानों  के  प्लाटों

 का  निवासी  भारतीयों  को  टापा  1०  non-resident  Indians

 प्लेसमेंट  करने  की  योजना

 5413.  झ्रासनसोल  डिवीजन  के  लिये  Infectious  Diseases  Hospital  for  Asansol

 Division संक्रामक  ध्रस्पताल

 5414.  बड़ौदा  नगर  का  Re-classification  of  Baroda  City  80

 करण

 5415,  Re-classification  of  Patna  City  81 पटना  शहर  का

 करण

 5416.  चौथी  योजना  में  मध्य  प्रदेश  Madhya  Pradesh  River  Valley  Projects  in  81

 Fourth  Plan की  नदी  घाटी  परियोजनाएँ

 81 5417.  मध्य  प्रदेश को  दी  गई
 Financial  Assistance  given  to.  Madhya

 Pradesh
 प्राथमिक  सहायता

 ६418:  Rate  of  Interest  on  Provident  Fund  of केन्द्रीय  सरकार  के

 रियों  की  भविष्य  निधि  Central  Government  Employees

 प्र  ब्याज  की  दर

 (  vi )



 ता ०  प्र०  संख्या

 U.  Q.  Nos.

 विषय  SuBJECT  qes/PAGES

 5419,  sada  निदेशालय  द्वारा  Show  cause  notices  issued  by  Enforcement

 directorate
 कारण  satay  नोटिसों  का

 जारी  किया  जाना

 54  20.  रंगमंच  सांस्कृतिक  Family  planning  programme  publicity  through  83

 कार्यक्रमों  के  माध्यम  से  stage  and  cultural  shows

 परिवार  नियोजन  कार्यक्रमों

 के  बारे में  प्रचार

 5421.  तेल  तथा  प्राकृतिक  गस  Oil  explorations
 in  Iran  by  Oil  and  Natural

 ध्यानयोग  द्वारा  ईरान  में  Gas  Commission

 तेल  की  खोज

 5422,  बम्बई  में  कृत्रिम  धागे  Seizure  of  Gold,  Synthetic  Yarn  and  Play-  84

 तथा  ताशों  का  पकड़ा  ing  cards  in  Bombay

 जाना

 Demands  of  L.  I.  Development  Officers 5423.  जीवन  बीमा  निगम  के

 विकास  अधिका  रियों  की

 माँगें

 5424,  सरकारी  भ्र स्प तालों  की  नरसों  Allowances  to  nurses  in  Government  87

 Hospitals को  भत्ते

 5425,  वित्त  सचिव  द्वारा  wad  Renting of  house  by  Finance  Secretary  to

 साह  जैन  को  मकान  Mis  Sahujain

 किराये  पर  जाना

 5426.  प्राय कर  भ्रायक्तों  के  वार्षिक  Annual  conference  of  Income-tax  Commis  90

 sioners सम्मेलन

 5427,  सीमा-शुल्क  नियमों  का  Violation  of  customs  rules

 उल्लंघन

 5429,  पांचवें  वित्त  war  at  Memorandum  submitted  by  Kerala  Govern-

 केरल  सरकार  द्वारा  प्रस्तुत
 ment  to  Fifth

 Finance  Commission

 ज्ञापन

 for ग 5430.  सरकारी  क्षत्र  के  निगमों  Service  commissio  |  r  Public  Sector  91

 के  लिये  सेवा  war  Corporations

 5431.  गुजरात  में  गांवों  में  बिजली  Rural  electrificaion  and
 supply

 of  Power  92

 की  व्यवस्था  alt  नलकूपों  for  tube-wells  in
 Gujarat

 के  लिये  बिजली  fear

 जाना

 (  viii



 अता ०  प्र०  संख्या

 $8.  ए  Nos.

 विषय  SuBjECT  पृष्ठ  8083

 92
 5432,  भारतीय  संस्था  की  Proposal  for  Indian  institute  of  Oil

 स्थापना  के  लिये  प्रस्ताव

 Recovery  of  gold  biscuits  in  Cuttack  92
 5433,  कटक  में  स्वरों  बिस्कुटों

 का  पकड़ा  जानां

 5434,  बम्बई  में  तस्करी  के  माल  Seizure  of  smuggled  goods  in  Bombay  93

 का  पकड़ा  जाना

 imcome  tax  93 5435,  आयकर  अपीलीय  Vesting  of  powers  in

 Apepliate  tribunals  to  award  costs
 टीकरण  को  क  दिलाने

 के  भ्र घि कार  देना

 5436,  कलकत्ता  में  ब्रिटिश  फर्म े'
 British  Firms  at  Calcutta

 5437,  रिजर्व  da  द्वारा  बेक  को  Reserve  Bank’s  Instruction  to  banks  not

 सेवा  शुल्क  में  वृद्धि  न  to  increase  service  charges

 करने के  अनुदेश

 5438,  केन्द्रीय  सरकार  स्वास्थ्य  Purchase  of  medicines  for  C.G.  H.  95

 सेवा  धोष घाल यों  के  लिये  Dispensaries

 औषधियों  की  खरीद

 5430.  केन्द्रीय  सरकार  स्वास्थ्य  सेवा
 Purchase  of  medicinces  for  C.G.  5.  95

 भोजनालयों  के  लिये  Dispensaries

 इयों की  खरीद

 5440,  भारत  में  पेरेंट  रखने  वाली  Charges  against  drug  manufacturing

 aaa  श्रोषघिनिर्माता  companies  of  USA  holding  patents

 in  India कम्पनियों  के  विरुद्ध  आरोप

 96 5441,  जीवन  बीमा  .  निगम  को  Extension  of  L.  1.  0,  ’S  ‘Own  your

 मकान  बनाया  योजना  Home’  Scheme  to  more  cities

 ear  धिक  नगरों में

 लागू  करना

 Central  aid  for  Water  Supply  Scheme  for  97 5442,  मानपुर  की  जल  सप्लाई

 योजना  के  fax  केन्द्रीय  Manipur

 सहायता

 Allowances  to  Manipur  Nursing  97 5443,  मणिपुर  के  नसिंग

 रियों को  क  Employees

 9444,  नये  उर्वरक  कारखाने  New  Fertilizer  Plants  98

 5445,  केदारक  का  गोरखपुर  Fertilizer  Factory  ,  Gorakhpur  98

 (  ix  )



 अता  ०  सख्या

 U.  5.  Q.  Noa.

 विषय  SUBJECT  qve/PAGcEs

 5146.  रोज  सोसायटी  श्राफ  इंडिया  Allotment  of  Land  to  Rose  Society  of

 को  भूमि  का  नियतन  India

 Retrenchment  of  Labourers  of  Chandan  99
 5447.  बिहार  में  चन्दन  बाँध

 के

 श्रमिकों  की  छंटनी  Dam  in  Bihar

 54  48  e  समान  पदों  पर  Discontinuance  of  Deputation  Allowance

 युक्ति  भत्ते
 का  बन्द

 करना  in  Equivalent  posts

 100
 5449,  अंदमान  तथा  निकोबार  Revenue  collections  from  Andamans -

 द्वीप  समूह  से  राजस्व  की  and  Nicobar  Islands

 प्राप्ति

 Khetri  Copper  Project 5450  खेतड़ी  ताँबा  परियोजना

 Position  of  Arrears  of  Taxes  101
 5451  करो  की  बकाया  राशि  की

 स्थिति

 5452  गाजियाबाद  औद्योगिक  क्षेत्र  Plots  lying  vacant  in  Ghaziabad  Indus-

 में  ख़ाली  पड़े  प्लाट  trial  Area

 Sale  of  Solvent  by  Mixing  with  Petrol  102
 5453  पेट्रोल  को  साथ  मिलाकर

 सॉल्वैंट  की  बिक्री

 5454  कृष्णा  गोदावरी  जल  विवाद  Tribunal]  for  Krishna-Godawari  River  102

 water  Dispute के  लिये  न्यायाधिकरण

 कलकत्ता  के  धाय कर  सनौर  Scheduled  Castes  and  Scheduled  Tribes 5455

 कस्टम  हाउस  में  अनुसूचित  Employees  working  in  Income-tax  103

 जातियों  धौर  अनुसूचित
 and  Customs  House,  Calcutta

 झ्रादिम  जातियों  के

 कारी

 तीस्ता  बाँध  परियोजना  Teesta  Barrage  Project  103 5456

 5457  ऋषिकेश  के  एन्टोनियो  टैक्स
 Factions  in  Antibiotics  Plant  at

 104

 कारखाने  में  गुटबन्दी
 ‘Rishikesh

 5458  गुजरात  में  करा  जिला  के  Income-tax  payers  in  Kaira  District  104

 प्राय करदाता  in  Gujarat

 5459,  दिल्‍ली  विकास  प्राधिकार  Reservations  of  Flats  by  DDA  for  Sub-  105
 द्वारा  उप-सम्पादकों  तथा  Editors  and  Reporters

 संवदिदाताओ्रों  के  लिये

 fara फलैट र  हब  हि  करना

 ह  x  )



 अता०  भ्र०  संख्या

 5.  Q.  Nos.

 विषय  Susject  पू  उठ  /  ९4005

 5460.  मध्य  प्रदेश  में  ताँबे का  Survey  for  copper  in  Madhya  Pradesh  105

 सर्वेक्षण

 5461.  सरकारी  उपनियमों  में  Appointment  of  Technocrats  in  Public

 निजी  वाले  Undertakings

 व्यक्तियों  की  नियुक्ति

 Irrigable  land  106
 5462.  सिंचाई  योग्य  भूमि

 5463.  नई  दिल्‍ली  के  ध्रस्पतालों  में  Disparities  in  promotions  to  Compo-

 unders  and  Head  Nurses  in  New कम्पाउन्डरों  मुख्य

 नर्सों  के  पदों  में  पदोन्नति  में  Delhi  Hospitals

 विषमता

 107
 5464.  मालपुजा  इष्टि की  Development  of  Malaphuzha  and  Idikki

 Projects जनाज़ों  का  विकास

 जिले  के  बामनों  के  Evasion  of  Wealth-Tax  by  Estate  107

 मालिकों  द्वारा  घन-कर का  Owners  of  Palghat  District

 भ्रपदंचन

 5466.  धाय-कर  अघिकारियों  की  Appointment  of  Income  Tax  officers

 नियुक्ति

 5467.  भास्कर  की  प्रधिकतम  Ceiling  on  Income  Tax  108

 सीमा

 5468.  वित्त  आयोग  की  स्थापना  Consultation  wit  State  Governments  108--109

 से  पहले  राज्य  सरकारों के
 before  Setting  up

 Finance
 Commis-

 sion साथ  परामर्श

 5469.  राष्ट्रीय  बचत  योजना  का  Extension  of  National  Savings  Scheme  109

 भ्रादिम  जाति  क्षेत्रों  में  in  Tribal  Areas

 विस्तार

 Allocation  for  Rural  Electrification  in  109 5470.  उत्तर  बिहार  के  ग्रामों  में

 North  Bihar
 विद्युतीकरण  के  लिये  घन  का

 नियतन

 5471,  Participation  in  last  General  Strike  1091  10

 गुजरात  के  कर्मचारियों  का  by  Employees
 of  Accountunt

 General  office,  Gujarat हड़ताल  में  भाग  लेना

 Committe  to  Study  problem  of  Tax  110-- 111 5472.  करापवंचन  की  संस्था  के

 अघ्ययन  के  लिये  समिति  Evasion

 (  )



 लता ०  Ho  सख्या

 Q.  Nos.

 विषय  SupjECt  पृष्ठ  PAGES

 111--112
 5473,  विमान  द्वारा  खनिज  सर्वेक्षण  Air  Borne  Mineral  Survey

 Demand  for  Cut  in  Bank  Rate  112
 5474,  बेक  दर  में  कमी  की  माँग

 112--113 5475.  आगरा  में  राष्ट्रीय
 National  Projects  Construction  Corpora-

 tion  Workshop  at  Agra जना  निर्माण  निगम  की

 कांदला

 5476.  गुजरात  तेल  शोधक  Production  of  Protein  at  Gujarat  113

 खाने  में  प्रोटीन  का  उत्पादन  Refinery

 5477.  गाँव  मुकिमपुर  ब्लाक  Irrigation  facilities  in  village  Mukandpur

 Block  Alipur  (Delhi) पुर  )  में  सिचाई  की

 सुविधायें

 5478,  Development  of  Oil  Wells  in  Coastal  114
 गुजरात  के  निकट  तटवर्ती

 क्षेत्रों में  तेल  के  Fal का
 Areas  Near  Gujarat

 विकास

 5480.  कपड़ा  उद्योग  को  राहत
 Relief  to  Textile  Industry

 5481.  Anti-Biotics  Factory,  Rishikesh एसटी-बायोटिक्स

 ऋषिकेश

 मैसेज  पब्लिक  रिलेशन  Tax  Arrears  Due  from  M/s  Public  116--117
 5482,

 Relation  Council  of  India कौंसिल  arn  इंडिया  की

 भोर  की  बकाया

 Revival  117 5483.  डाक्टरों  की  कमी  पुरी  करने  of  licentiate  system  to  meet

 के  लिये  लाइसेंस  प्रणाली  Shortage  of  Doctors

 को  आरम्भ  करना

 5484.  रायचूर  जिला  में  Hirehalla  Irrigation  Project  in  Raichur

 District,  Mysore हि रेह लल्ला  तिहाई

 जना

 5485,  सहकारी  गृह-निर्माण  Restriction  on  New  Memberships  to  118

 तियों  का  नये  सदस्यों  पर  Co-operative  House  Building  Coope-

 प्रतिबन्ध  tative  Societies

 5586.  सरकारी  क्षेत्र  के  उपक्रमों  Unproductive  Expenditure  on  Public

 पर  अलाभकर  खच  Sector  Undertakings

 5487.  जीवन  बीमा  निगम  की  Loans  sanctioned  by  Life
 Insurance

 under‘
 119-120

 घर  बनाया  योजना  Corporation  Uunacr  Own  your  Home’

 के  wots  दिये  गये  ऋण  Scheme

 (  रू



 मता ०  प्र०  सख्या

 U.S.  Q.  Nos.

 विषय  SUBJECT  पृष्ठ  PAGES

 120--121
 5488,  det  में  जमा  राशि  कौर  Loans  vis-a-vis  deposits  with  Banks

 उनके  द्वारा  दिये  गये  ऋण

 Coal  Based  Fertilizer  Factory  at  Talcher  121
 5489,  तालमेल  में  कोयले  पर

 भ्राघारित  उर्वरक  कारखाने

 Kosi  Control  Board
 5400,  कोसी  fart  ate

 Marginal  Dam  on  Embankments  of  122
 5401.  कोसी  नदी  के  तटबंधों  पर

 सीमान्त  बाँध
 River  Kosi

 5492,  मध्यावधि  चुनाव  के  सम्बन्ध  Finance  Minister’s  visit  to  Bengal  and  122

 में  वित्त  मन्त्री  बंगाल  Bihar  in  connection  with  mid  term

 poll
 बिहार का  दौरा

 Expansion  of  Fertilizer  Factory  at 5493,  नया  नंगल  वितरक

 era का  विस्तार  Naya  Nangal

 5494.  पंजाब  के  पुनर्गठन  पर  Doctors  allocated  to  Himachal  Pradesh  123

 हिमाचल  प्रदेश को
 ara  fea  on  Re-organisation  of  Punjab

 डॉक्टर

 Gold  prices  124 5495,  खोने  की  की मतें

 Pulivendla  canal  scheme  in  Andhra  124 5496.  aia  प्रदेश  में  पुलीवेंडला

 नहर  योजना  Pradesh

 5497,  त्रिपुरा  में  बाढ़ों  से  हुई  क्षति  Damage  caused  by  Floods  in  Tripura

 5498,  श्रीलंका  में  उर्वरक  Fertilizer  Plant  in  Ceylon  125

 खाना

 Dera  Ismail  Khan  Gooperative  House 5499,  डरा  इस्माइल  126

 कारी  गृह-निर्माण  Building  Society,  Delhi

 दिल्ली

 5500.  सरकारी  क्वार्टरों  में  रहने
 Eviction  notices  served  to  Officers  of

 semi-Government वाले  निगमों  सरकारी  Corporations  /

 संस्थानों  के  अघिकारियों  organisations  residing  in  Govern-

 at  बेदखली  के  नोटिस  ment  Act  commodation

 5501.  प्रतिनियुक्ति  पर  गये  afa-  Refusal  of  Advance  for  Motor-car  and  128

 House  Building  to  officers  on कारियों  कों  मोटरकार  तथा

 गृह-निर्माण  के  लिये  भ्र ग्रिम  Deputation

 राशि  देने  से  इन्कार  करना

 502.  50  लाख  रुपये  ate  इससे  Persons  having  wealth  of  Rs.  50  Lakhs  128-129

 wien घन  वाले  व्यक्ति  and  above

 (.  xiii



 अता ०  To  संख्या

 Q.  Nos.

 विषय
 SUBJEGT  पुष्ट  /PAGES

 5503.  राजस्थान  में  राक  फास्फेट  Deposits  of  Rock  Phosphate  in

 के  निक्ष प

 5504.  का  रखाना प्रतिजीवाणु  Supply  of  Defective  Equipment  to  Anti-  130
 ऋषिकेश  को  खराब  Biotics  Plan  t,  Rishikesh

 करणों  की  सप्लाई

 5506.  राष्ट्रीय  खनिज  विकास  National  Mineral  Development  Cor-

 निगम  poration

 5507.  उत्तर  प्रदेश  कौर  मध्य  Irrigation  and  Power  Scheme  sent  by
 प्रदेश  द्वारा  गई  U.  P.  and  Madhya  Pradesh

 सिंचाई  भोर  विद्युत  योजनाएँ

 5508.  133 घायल  for  Fertilizer  plant  by  Oil
 का  उवंरक  कारखाने  का  India  Ltd.

 प्रस्ताव

 5509.  घायल  इंडिया  शरीर  तेल  Land  Acquired  by  Oil  India  Ltd.  and  133---  134

 0.  N.  G.  CG.  in  Assam तथा  प्राकृति  गेस  ध्रायोंग

 द्वारा  ध्रासाम  में  पराजित

 की  गई  भूमि

 5510,  पायल  इंडिया  का  तेल  तथा  Merger  of  Oil  India  with  ONGC  134

 प्राकृतिक  te  mat  के

 साथ  विलय

 5511.  बरौनी  तेल  शोधक  by  Chemical  Engineer  134

 खाने  के  रसायन  इंजीनियर  Trainees  at  Barauni  oil  Refinery

 प्रशिक्षु हों  द्वारा  ज्ञापन

 5512.  नाथे  एवेन्यू  ate  साउथ  Applications  for  Fixing  Glasses  in  135

 M.  P.  Flats  in  ज  North  and  South
 एवेन्यू  के  संसद्‌  सदस्यों  के

 फलों  में  शीशा  लगाने  के  Avenues

 लिये  आवेदनपत्र

 5513.  देश में  बेघर  लोगों की  People  without  Houses  in  the  country  136

 संख्या

 and  Refineries  Ltd.  136 इंडिया  शुगसं  एंड  India  Sugars

 Hospet नरीज  हा स्पेट

 9915.  रामकृष्ण  नई  दिल्‍ली  Street  light  in  Sector  XII,  R.  K.  Puram,  136

 के  सेक्टर  12  में  सड़कों  New  Delhi

 पर  बिजली को  व्यवस्था

 (  xiv.  थ
 )



 धता ०  प्र०  संख्या

 U.S.  Q.  Nos.

 विषय  SUBJECT
 02065

 5516.  दिल्ली  में
 रोगाणु रोधक

 Black  marketing  in  Anti-septics  in  Delhi  137

 पदार्थों  )  की

 चोरबाजारी

 6517.  बिहार  में  दूसरा  तेलशोधक  Second  oil  Refinery  in  Bihar  137

 कारखाना

 5518.  तिलक  मार्ग  घौर  वैशाली  Provision  of  Electricity  in  Servants  138

 रोड  के  नौकरों  के  क्वार्टरों  Quarters  at  Tilak  Marg  and  Well-

 में  बिजली  लगाना  esly  Road,  etc.  New  Delhi

 5519,  पैट्रोलियम  उत्पादों पर
 बिक्री  Sales  Tax  on  Petroleum  Products

 HT

 Appointment  of  Civil  Assistant  Engineer,  139 5520.  केन्द्रीय  लोक  निर्माण  विभाग

 में  सिविल  सहायक  इंजी
 (1.  P.  W.  D.

 यरों  की  नियुक्ति

 5521.  सहायक  इंजीनियरों  के  रूप  Appointment  |  promotion  as  Assistant

 Engineers  in  W.  1), में  नियुक्ति  पदोन्नति

 5522.  पंजाब  राज्य  बिजली  बो  Employees  of  Punjab  State  Electricity  140

 के  हिमाचल  प्रदेश  को  दिये  Board  allocated  to  Himachal

 Pradesh गये  कमेंचारी

 5594,  mraz  वापसी  के  मामलों  Payment  of  interest  of  Income  Tax  140

 Refund  Cases में  व्याज  का  भुगतान

 Rajasthan  Canal  141
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 LOK  SABHA  DEBATES  (SUMMARISED  TRANSL  \TED  VERSION  )

 —-—  ———

 लोक-सभा

 LOK  SABHA
 द

 7  अप्रेल  ,  1969/  17  चंत्र  1891  (

 Monda  17,  1891  (Saka) April  7,  1969  /  Chaitra

 ्

 _  लोक-सभा
 ग्यारह  बजे  समवेत  हुई

 The  L  ;  Sabha  met  at  Eleven  of  the

 ie

 उपाध्यक्ष  महोदय  पीठासीन  5

 Ar.  Deputy  SPEAKER  tn  the  ८  hats

 प्रश्नों  के  मौखिक  उत्तर

 ORAL  ANSWERS  TO  QUESTIOI!

 द

 एक  माननीय  सदस्य  :  प्रश्न  न०  916

 भी उर  विषय में  है  ।

 को  भी  साथ  ह

 ि

 जाए  क्योंकि  यह

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  जी  हाँ  ।

 गुजरात  में  बाढ़-नियंत्रण के  उपाय

 *001'  श्री  ata  fag  महिला :  क्या  सिचाई  और  विद्युत  मन्त्री  यह
 बताने ny  की  कृपा

 रेगे

 क
 क्या  गुजरात  सरकार  ने  गुजरात  में  स्थायी  धान-नियन्त्रण  उपायों  के  सम्बन्ध

 में  कई  भेजी हैं  ।

 क  ह
 यदि

 तो  ये  बाढ़-नियन्त्रण उपाय  wat  हैं  झोर  उन  पर  f  खच  झाने का का

 झ्नमान  है
 ;

 उ
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 शि  क्या  सरकार  ने  इन  परियोजना ग्र ो ंक का  ध्रनमोदन कर  दिया  है  घौर  चौथी

 वर्षीय योजना  में  उन्हें  शामिल  करने की  सिफारिश की

 ि सिचाई  तथा  विद्युत  मंत्रालय में  उप-मंत्री  सिद्धेश्वर

 सभी  नहीं  ।

 ह

 (=)

 ait  प्रशन  नहीं  उठते  ।

 बाढ  योजनाएँ
 द

 “#916.  श्री  सीताराम  केसरी :  क्या  स्थाई  तथा  च  मन्त्री  य

 e
 करेंगे

 यह बताने के

 की  कृपा

 (=)  बाढ़  से  प्रभावित  विभिन्न  राज्यों  बाढ़-नियन्त्रण  योजनायें

 19  68  are  1968-69  में  कितनी  राशि दी  six

 मल

 लिये  वर्ष

 बाढ़-नियन्त्रण  योजनाओं  के  लिये  चौथी  योजना  में

 विभिन्न
 राज्यों

 यों

 के  लिये  कितनी

 नियत  करने  का  विचार  तेरह

 The  Deputy  Ministcr  in  the  Miaistry  of  Information  and
 Power =  थ

 Shri  Siddheshwar  Prasad) :
 th

 (9)
 ¢
 |  क  he  Tahle  af  Us¢

 a

 nt  is  laid  on

 STATEMENT |

 Alloc
 veaton

 a

 of  Central  ince  for  flood

 Name  of  the  51:  थ
 control  communicated  by  the  Ministry

 of
 Finas

 ce

 196

 Andhra  Pradesh  15.0

 (Re.

 in
 Assam  215.00  300.00
 Bihar  118.00@  150,00%,
 Gujarat  9.50  10.50

 Haryana  69.00  83.00

 Jummu  and  Kashmir  105.00  90.00

 Kerala  75.00  75.00

 Madhya  Pradesh  5.00  5.00

 Maharashtra  2.00  3.00

 Mysore  7.00  3.00

 Orissa  45.00  25.00

 Punjab  60.00  11.00

 Raiasthan  100.00  80.00

 Tamil  Nadu  2.00  ore

 Uttar  Pradesh  125.00  125.00

 West  Bengal  73.00  119,004



 17  1891  aah
 fer=\  मौखिक  उत्तर

 «>>»  काणणााएणुयल्‍यल्‍तजतल्‍ुएु(्

 @  Includes  Rs.25  lakhs  for  Kosi  Works.

 Includes  Rs.  16  lakhs  for  Kosi  Works.

 ऋाषटापितेटड  special  assistance  of  Rs.50  lakhs  to  meet  expenditure  on  raising  and  strengthening
 of  embankments.

 (b)  The  Fourth  Plan  has  not  yet  been  finalised.

 श्री  नरेन्द्र  fag  महिला  :  बाढ़  तथा  वन  का  परस्पर  श्रन्योन्याश्रित  सम्बन्ध  होता

 जब  बनों  को  बुरी  तरह  काट  दिया  जाता  जसे  कि  नमंदा  नदी  के  क्षत्र  में  fear  गया  है

 तो  वहाँ  बहुत  अधिक  बाढ़  कराती  हैं  ।  गुजरात  राज्य  में  बड़ौदा  जिले  में  मेरे  शापने  जन्म-स्थान

 चन्डोड  में  नर्मदा  नदी  पर  पिछले  साठ  वर्षों  में  हमने  10  विकट  बाढ़  देखी  हैं  ।  पिछले  av

 मेरा  यह  जन्म-स्थान  20  फुट  पानी  मैं  था  ।  मैं  जानता  चाहता  हू ँकि  क्या  बन  राज्य  का  विषय

 है  ?  यदि  क्या  यह  सच  है  कि  1952  में  भारत  सरकार  द्वारा  घोषित  राष्ट्रीय  aa

 नीति  को  पूरे  तौर से  क्रियान्वित  नहीं  किया  है  ?  यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  मंत्रालय  क्या

 उपाय  करने  जा  रहा  है  ?

 डा०  कठ  ल०  राव  :  यह  टर्न  तो  कृषि  मन्त्रालय  से  पूछना  जहाँ  तक

 1968  की  बाढ़  का  सम्बन्ध  माननीय  सदस्य  ने  ठीक  कहा  है  कि  इस
 अ्रभूत पूर्व  बाढ़  से

 लगभग  34  करोड़  रुपये  की  हानि  हुई  थी  ।

 थ्री
 नरेन्द्र  fag  महिला  :  नमंदा  तथा  तापती  नदियों  में  भाई  भयंकर  तथा  भ्र भूतपूर्व

 बाढ़  को  ध्यान  में  wad  हुए  क्या  प्रति  वह  बाढ़  रहेंगी  sear  इनकी  रोक-थाम  के  लिए  निंदा

 के  संग्रहण  क्षत्र  में  इसे  रोकने  के  उपाय  किये  जायेंगे  ?  माननीय  मन्त्री  ने  14-12-67  को

 दिए  झपने  वक्तव्य
 में  कहा है  कि

 मध्य  प्रदेश
 में

 33150  वर्ग  मील  ;  महाराष्ट्र  में  595  वर्ग

 मील  तथा  गुजरात  में  4,400  at  मील  का  जल ग्रह  क्षेत्र  हैं  ।  यदि  क्षत्र  में  वनों  को

 बढ़ाया  जाता  है--तो  उनका  कहना  है  कि  राज्य  का  विषय  है--वहाँ  बनों  को  समाप्

 करने  के  पानी  भर  जाता!है  जिससे  बाढ़  श्र  जाती  हैं  ।  माननीय  मन्त्री  ।  25-12-67

 के  झपने  वक्तव्य  में  कट्टा  है  कि  वित्तीय  संसाधनों  की  रुकावट  के  कारण  गुजरात  में  सिचाई

 परियोजनाश्रों  की  प्रगति  में  ढील  है  ।  यदि  ये  उपाय  नहीं  किए  जायेंगे  तो  बाढ़  का  नियन्त्रण

 किस  प्रकार  किया  जायेगा  ?

 डा०  Fo  ल्  राव  :  गुजरात  सरकार  ने  बाढ़-नियन्त्रण  उपायों  की  जाँच  के  लिए

 एक  सर्किल  तथा  हरनेक  डिवीजनों  की  स्वीकृति  दी  हम  राज्य  सरकार  के  प्रस्तावों  की

 प्रतीक्षा  कर  रहे  हैं  ।

 Shri  Sita  Ram  Kesri  :  Floods  in  the  Gandak,  Kosi  and  Ganga  riversin  the  year  1968

 had  inflicted  heavy  loss,  thousands  of  cattles  were  killed,  thousands  of  huts  were  destroyed  and

 washed  away,  highway  No.  31  around  Purnea  in  Darbhanga  gave  way  at  so  many  places,  which
 Gave  rr create  deplorable  situation  and  wy  ह  ६४  mment  assuresus  that  there  is  improvement  in  controlling

 3
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 floods  of  Kosi  river  ;  but  has  Government  any  scheme  to  contro]  heavy  floods  in  Ganga,  Gandak
 and  other  smaller  rivers  ?  We  agree  difficult  problem  being  faced  in  the  matter  of  Kosi  river
 as  this  river  comes  from  Nepal  and  as  such  much  cannot  be  done  in  this  regard,  but  what  measures
 Government  proposes  to  take  at  present  to  protect  the  property  worth  crores  of  rupees  as
 a  result  of  floods  in  Ganga,  Gandak  and  other  smal!  rivers  which  inflict  heavy  loss  to  the  areas
 of  Purnea,  Darbhanga,  and  northern  regions  Sahsa  and  Bhagalpur  which  inundate  in  the  flood
 waters  ?

 डा०  Fo  न  राब  :  जहाँ  तक  कोसी  नदी  का  सम्बन्ध  है  हमने  पर्याप्त  मात्रा  में

 समुचित  प्रबन्ध  किये  हैं  जिनसे  उत्तरी  बिहार  का  बहुत  सा  क्षेत्र  कोसी  नदी  की  बाढ़ से
 बच

 गया है
 ।  पिछले  वर्ष इस  व्यवस्था  के  wa  में  कुछ  व्यवधान पड़  जाने  के  कारण

 कुछ  क्षेत्र  जलमग्न  हो  गये  थे  अन्यथा  हमें  इस  बात  की  अपेक्षा  करनी  चाहिये  कि  कोसी के

 क्षेत्र  को  बाढ़  से  बचा  लिया  है  ।  जहाँ  तक  देश  में  बाढ़  की  सामान्य  स्थिति  का  सम्बन्ध

 इस  दिशा  में  जितना  art  किया  गया  है  उससे  बाढ़  से  प्रभावित  क्षेत्र के  केवल  25
 प्र

 ताकत

 भाग  की  रक्षा  हुई है  ।  कभी  बहुत  कुछ  कार्य  करना  बाकी है  तथा  यह  कहना  सम्भव  नहीं

 है  कि  हम  गंगा  तथा  अन्य  नदियों  से  ee  क्षेत्रों  की  हुई  हानि  को  निर्धारित  समय  में  रोक

 देंगे  ।

 Shri  Sita  Ram  Kesri  :  Heavy  loss  15  caused  due  to  floods  in  our  State,  particularly  the

 floods  in  the  Kosi  and  the  Ganga  rivers  and  Government  gives  us  assurances  that  the  schemes

 for  trobeting  these  areas  from  floods  will  be  considered.  I  want  to  know  whether  Government  has

 any  plan  in  the  present  situation  for  preventing  heavy  floods  in  the  Kosi  river  which  destory
 last lakhs  of  acres  of  crops  every  year.  Heavy  damage  was  caused  year  and

 the  measures  to  prevent  heavy  loss  worth  crores  of  rupees  which  is  caused  by  floods  of  Ganga
 river  and  the  posible  loss  expected  पा  future  ?

 डा०  Fo  Go  राव  दरभंगा  का  क्षेत्र  कोसी  नदी  से  इतना  भ्रमित  प्रभावित  नहीं

 यह  तो  कमलाबालान  योजना  से  अधिक  प्रभावित  होती  है  ।  हमें  कमलावालान  की  समस्या  को

 aq  करने  के  लिये  कार्यवाही  करनी है  ।  हमने  इस  सम्बन्ध  में  कुछ  कार्यवाही  तो  कर
 दी है

 परन्तु  हमने  उसे  समाप्त  नहीं  किया  है  ।  इस  विषय  की  जाँच  करने  तथा  उस  पर  अच्छा

 प्रतिवेदन  देने  के  लिए  हमने  एक  समिति  की  नियुक्ति  कर  दी  है  ।  इसका  वास्तविक  क्रियान्वयन

 बिहार  राज्य  से  उपलब्ध  धन  पर  निरभर  करता  है  ।  बिहार  भारत  के  बहुत  कठिन

 क्षेत्रों  में  से  एक  है  जहाँ  वाढ़ का  समा हरण  होता  रहता  है  तथा  उत्तरी  बिहार  को  बहुत  धिक

 सीमा  तक  बाढ़ से  aaa  करने  में  कुछ  समय  लगेगा  |

 श्री  ao  च ०  देसाइं  माननीय  मंत्री  इस  तथ्य  से  aa  हैं  कि  निंदा

 विशेषकर  सिचाई  तथा  विद्युत  की  सम्भाव्यता  को  दृष्टि  में  रखते  हुए  एक  बहुत

 विस्तार-युक्त  योजना  लम्बित  है  ।  मैं  चाहता  हूँ  कि  इस  सम्बन्ध  में  क्या  हो  रहा

 है  ?  हम  प्रति  दिन  यही  पढ़ते  हैं  कि  अन्तिम  प्रयत्न  किये  जा  रहे  परन्तु
 इस

 अन्तिम  प्रयत्न

 में  पिछले  ata  वर्षों  से  प्रगति  हो  रद्दी है  ।  यह  योजना  विवाचन  अथवा  निर्णय
 के

 लिये  तीसरे

 4
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 1  को  कब  सौंपी  जायेगी  ?  मैं  इसकी  निश्चित  तिथि  जानना  चाहता  हूँ  ।  मैं  यह  भी  जानना

 gu  हूं  कि  हमें  विवाचक  aaa  न्यायाधिकरण  का  प्रतिवेदन  यथासम्भव  शीघ्र  मिलने  के  लिये

 1  समय  निर्घारण  किया  जायेगा ?

 डा०  क्क् ०  षड्  राद  माननीय  सदस्य  यह  तो  जानते  ही  हैं  कि  मध्य  प्रदेश  सरकार

 इल  गई  है  ।  यह  स्वाभाविक  है  fe  नया  मन्त्रिमण्डल  के  गठन  होने  तक  हमें  प्रतीक्षा

 रनी  पड़ेगी  ।  जेसे  ही  नये  मन्त्रिमण्डल  का  गठन  हो  जायेगा  हम  इस  मामले  के  सम्बन्ध  में  राज्य

 रकार  से  बातचीत  करेंगे  ।

 att  नीति राज  सिह  चौधरी  :  श्रीमान  नदियों  के  ऊपरी  क्षेत्रों  में  भारी  वर्षा  होने  के

 रण  बाढ़  कराती  हैं  ।  निंदा  तथा  ताप्ती  नदियो ंके  जल क्षेत्रों  में  भारी  बर्षा  होंने  के  कारण

 में  बाढ़  झाई  ।  यदि  वहाँ  से  पानी  के  बहाव  को  नहीं  रोका  गया  तों  गुजरात  में  बाढ़

 गे  नहीं  रोका  जा  सकता  मैं  माननीय  मन्त्री  से  यह  जानना  चाहता  हूँ  कि  मध्य  प्रदेश

 १  पानी  के  बहाव  को  रोकने  के  लिये  सरकार  क्या  कदम  उठाने  का  विचार  रखती  है  जिससे

 रात  में  बाढ़  को  रोका  जा  सके  ?

 डा०  क  रू०  राव  :  गुजरात  में  बाढ़  को  रोकने  के  लिये  मध्य-प्रदेश  में  कोई  कार्यवाही

 करना  सम्भव  नही ंहै  ।  डेल्टा  वालें क्षेत्रों  में  अलग-अलग  कार्य  करने  पड़ेंगे  जैसे  जलाशयों  तथा

 बाढ़  के  लिए  बाँधों  का  निर्माण  शादी
 ।

 ताप्ती  नदी  पर  दोनों  योजनाएं  झावश्यक हैं  ।  ये

 पूरी  होने  जा  रही  हैं  कौर  जून  1971  तक  पूरी  हो  जायेंगी  तथा  उस  समय  तक  ताप्ती  में

 बाढ़  को  भली  प्रकार  नियंत्रण  में  कर  लिया  जायगा  ।  जब  तक  निंदा  पर  जलाशय  नहीं

 यह  कहना  सम्भव  नहीं  कि  वहाँ  बाढ़  प्रभाव  रूप  से  रोकी  जायेगी  ।  इसमें  कुछ  समय  लग  जायेगा

 पिछले  वर्ष  से  गुजरात  भारत  के  बाढ़  प्रसित  क्षेत्रों
 के

 मानचित्र  में  श्री  गया है  ।  पिछले  वर्ष

 तक  उस  क्षेत्र  में  कोई  अप्रिय  बाढ़  नहीं  थी  ॥

 श्री  इन्द्रजीत  गुप्ता  :
 समा-पटल  पर  रखे  गये  इस  विवरण  से  पता  चलता  है  कि

 पश्चिमी  बंगाल  को  1967-68  में  दी  गई  केन्द्रीय  सहायता  73  लाख  रुपये  थी  ।  oar  वर्ष

 में  उत्तरी  बंगाल  जिसके  विषय
 में

 श्राप  जानते  विध्वंसक  बाढ़ से  पुत्र  1  19  लाख  रुपये

 की  व्यवस्था  है  ।  इस  119  लाख  रुपये  की  राशि  में  50  लाख  रुपये  का विशेष  अनुदान  भी

 सम्मिलित  है  जों  बाँधों  को  ऊचा  करने  तथा  ee  az  झधिक,मजबूत  बनाने  के  लिये  खड़े  के  रूप

 में  है  ।  यदि  इस  50  लाख  रुपये  की  विशेष  agar  की  राशि  को  119  लाख  रुपये  में  से

 घटाया  wa  तो  वास्तविक  राशि  पिछले  वर्ष  दिये  गये  धन  से  भी  कम  है  ।  जो  कुछ

 कूच-बिहार  तथा  दार्जिलिंग  जिलों  तथा  सारा  उत्तरी  बंगाल  का  व्यवहारिक

 रूप  में  विध्वंस  हो  इन  सब  तथ्यों  की  देखते  हुये  मैं  मन्त्री  यहोदय  से  निवेदन  करता  हूँ

 कि  बाँधों  के  लिये  विशेष  ad  को  बाढ़-नियंत्रण  के  लिये  निर्धारित  साधारण  जों  पिछले

 वर्ष  की  निर्घारित  राशि  से  भी  कम  में  मिला  दी  जाये  ।  इस  प्रकार  के  कंजूसीपन  के

 व्यवहार का  क्या  प्रथ है  ?
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 डा०  कठिन  ल०  राव  :  यह-ड  बहुत  महत्वपूर्ण  प्रश्न  जिस  पर  कुछ  नीति  सम्बन्धी  विचार

 करने  की  आवश्यकता है  ।  केन्द्र  यह  करता  है  कि  ऋण  सम्बन्धी  निश्चित  सहायता  देता  जो

 राज्यों  को  ऋण  देने  के  नाम  से  कहा  जाता  है  ।  ये  ऋण  राज्यों  की  योजताश्ों  में  भ्र नि वा

 लगाये  जाते हैं  ।  पश्चिमी  बंगाल  के  मामले  में  मैं  geet  प्रकार  से  जानता हूं  कि  वहाँ  अनेक

 जिलों  में  बाढ़  से  हुई  हानि  को  रोकने  के  लिये  aaa  निर्माण-कायम  करने  की  आवश्यकता है
 |

 दुर्भाग्यवश  पश्चिम  बंगाल  राज्य  अपनी  राज्य  का  समंजन  करने  में  चिलमन  नहीं  है

 तथा  भ्र ति रिक्त  धन  जुटाने  में  भी  wand  यही  कारण है  कि  राजस्थान  नहर  को

 तरह  कठिनाई  उत्पन्न  हो  गई  है  ।  कुछ  उपाय  तो  करने  ही  पड़ेंगे  ।  मैं  नहीं  जानता  कि  वास्तव  में

 क्या  करना  है  ।  वस्तुस्थिति  यह  है  fe  पश्चिमी  बंगाल  को  बाढ़-नियन्त्रण  कार्यक्रम  के  लिये

 इस  समय  उपलब्ध  धन  से  भ्रमित  राशि  की  आवश्यकता  उस  धन  को  राज्य  की  योजना

 में  संजोने  के  लिये  कुछ  उपाय  तो  निकालने  ही  पड़ेंगे  ।  केन्द्र  से  शरर  अ्रधिक  सहायता  देने  में  यह

 कठिनाई  होती है  ।

 श्री  कोਂ  सुर्य नारायण  :  मैं  जानना  चाहता  हूं  कि  1967-68  में  विभिन्न  राज्यों  के

 नियत  धन  में  से  कितनी  राशि  खच  हो  गई  है  तथा  खाद्यान्न  के  उत्पादन  से  सरकार  को

 कितनी  सुविधा  प्राप्त  हुई है  ?  श्राप  जानते  हैं  कि  नियंत्रण  योजनाकारों  के  लिए  30  करोड़  रुपये

 बढ़ाने  के  लिये  mist  प्रदेश  राज्य  सरकार  ने  कर  लगाने  का  विचार  किया  है  ।  भारत  सरकार

 द्वारा  ge  प्रायोजित  योजनाओं  कों  क्रियान्वित  करने  के  कया  सरकार  ऋण  अथवा  अनुदान

 की  सहायता  देने  को  तैयार  है  ?

 डा०  कठ  न  राव  :  जेसा  कि  मैंने  निवेदन  किया  है  भारत  सरकार  ऋण  देने  का

 कार्य  करती  है  कौर  वे  ऋण  इस  रूप  में  दिये  जाते  हैं  कि  यदि  राज्य  सरकार  उन्हें  भ्र पनी  यो  जोरों

 में  ही  उनको  बराबर  व्यवस्था  कर  सकती  है  तो  उन्हें  ऋण  का  धन  मिलता  है  ale  इसके

 सम्बन्ध में  कोई  कठिनाई  नहीं  होती  ।  जहाँ  तक  अघ  प्रदेश  सरकार  का  सम्बन्ध  सरकार

 झपने  राज्य  की  योजनायें  में  ger  आधिक  व्यवस्था  होने  के  कारण  पर्याप्त  धन  नहीं  जुटा  सकती  |

 जो  कुछ  माननीय  सदस्य  ने  कहा है  सच  है  ।  जनता  प्रत्येक  एकड़  से  स्वतः  योगदान  करके  घन

 एकत्र  करने  का  प्रयत्न  रही  है  कौर  यदि  ऐसा  करने  में  योग्य  उतरते  हैं  तथा  पर्याप्त

 qq  उपलब्ध  हो  जाता  है  तो  बाढ़-नियंत्रण  के  उपाय  भ्रौर  art  किए  जा  सकते हैं  |

 Shri  Rabi  Ray  :  How  much  amount  has  been  given  by  the  Central  Government  to

 Orissa  Government  for  Salt  lake  being  reconstructed  in  Chilka  which  was  washed  away  by  floods

 and  cyclone  last  year  as  a  result  of  which  Puri  and  Ganjam  districts  had  suffered  a  great  loss  ?

 May  I  know  whether  complaints  have  been  received  from  the  Orissa  Government  to  the  effect

 that  the  work  of  the  construction  of  salt  lake  in  Chilka  is  not  making  any  progress  due  to  shortage
 of  fund  ?  Keeping  in  view  this  complaint  of  Orissa  Government  will  the  Central  Government

 give  some  financial  assistance  to  the  State  Government  for  this  work  ?

 डा०  Fo  ल०  राव  :  कुछ  काय  weed  किये  जाने  पर  ही  चिल्का  की  समस्या

 हल  हो  सकती  है  ।  इस  समय  हम  उड़ीसा  सरकार  से  were  हैं  कि  वह  जाँच-पड़ताल  करे

 ४
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 तथा  विचार  किये  जाने  के  लिए  तथा  क्रियान्विति  के  लिए  प्रतिवेदन  तैयार  करे  ।  मैं  इस  मामले

 पर  विचार  करके  देखू गा  कि  इसमें  क्या  किया  जा  सकता  किस  प्रकार  सहायता  की  जा

 सकती  है  ग्रीवा  उसे  किस  प्रकार  क्रियान्वित  किया  जा  सकता  है  ?

 Shri  Rabi  Rai  How  much  amount  is  short  in  respect  of  the  construction  of  Chilka

 lake  and  how  much  amount  has  been  asked  for  by  Orissa  Government  ?

 Slo  क०  ल्  राव  :  उड़ीसा  सरकार  ने  इसके  लिए  कोई  धन  नहीं  माँगा  है
 ।  मैं  यह

 कह  चुका  हूं  कि  मैं  इस  मामले  पर  विचार  करूंगा  ।

 श्री  fao  कू०  दासघौधरी  :  मन्त्री  महोदय  ने  आश्वासन  दिया  है  कि  पश्चिम  बंगाल

 में  बाढ़-नियंत्रण के
 लिये  झवश्य  कुछ  किया  जायेगा  ।  इस  सम्बन्ध  में  मैं  यह  जानना  चाहता  हूँ

 कि  बाढ़-नियंत्रण  के  लिये  केन्द्रीय  सरकार  को  पश्चिम  बंगाल  सरकार  से  कोई  वृहद  योजना

 प्राप्त  हुई  है  कौर  यदि  तो  क्या  सरकार  इस  वृहद  योजना  को  स्वीकार  करके  चोथी  पंचवर्षीय

 योजना  में  सम्मिलित  करेगी  ?

 डा०  2.0  So  Ta:  इस  परियोजना  को  चौथी  पंचवर्षीय  योजना  में  सम्मिलित  करने

 में  कोई  कठिनाई  है  ।  किन्तु  क्या  पश्चिम  बंगाल  सरकार  इस  प्रयोजन  के  लिए  पर्याप्त  धन  की

 व्यवस्था  कर  सकेगी  क्योंकि  पहले  यह  धन  की  व्यवस्था  नहीं  कर  सकी  थी  मैं  समझता  हुँ  कि  राज्य

 सरकार  को  इस  पर  पुनः  विचार  करना  पड़ेगा  ।  यदि  इसे  राज्य  की  योजना  में  सम्मिलित  करके  इसके

 लिए  घन  की  व्यवस्था  की  तो  इसमें  कोई  कठिनाई  नहीं  होगी  ।  किन्तु  अन्य  अनेक  क्षेत्रों  की

 समस्याओं  को  देखते  हुए  कामुक  शक  है  कि  राज्य  सरकार  बाढ़-नियंत्रण  के  लिए  घन  की  व्यवस्था

 कर  पायेगी  ।  पश्चिम  बंगाल  की  समस्या  पर  धा साम  शर  बिहार  की  समस्याश्रों  के  साथ

 विचार  करना  पड़गा  ।  बाढ़  की  वृद्धि  से  भारत  में  तीन  राज्य  सर्वाधिक  पीड़ित  रहते  हैं  ।

 श्री  विश्वनाथ  राय  :  क्या  गंडक  शादी  नदियों  में  बाढ़  प्रतिवर्ष  aaa

 बाढ़  की  रोकथाम  के  लिये  चौथीं  पंचवर्षीय  योजना  में  सम्मिलत  किये  जाने  के  हेत  कुछ

 विशेष  प्रस्तावों  पर  विचार  feat  जा  रहा

 डा०  Homo  मैं  समझता  हूँ  कि  चितोनी  के  निकट  गंडक  से  होने  वाली

 भूमि  के  कटाब  को  रोकने  पर  बहुत  धन  व्यय  अतिरिक्त  कौर  कोई  विशेष

 प्रस्ताव  विचाराधीन  नहीं  हैं  ।  यह  कार्य  आरम्भ  कर  दिया  गया  है  ।  मंत्रालय  ने

 नियन्त्रण  के  लिए  प्रभावी  कार्यवाही  करने  के  हेत  मन्त्रालय  ने  एक  योजना  बनाई  है  जिस

 पर  320  करोड़  रुपये  व्यय  वित्तीय  कठिनाई  के  कारण  हमने  कहा है  कि  इसके  लिए

 कम  से  कम  180  करोड़  रुपये  की  व्यवस्था  की  जानी  चाहिए  ताकि  हम  कुछ  कारगर  कायें  कर  सकें  ।

 यद्यपि  अभी  चौथी  पंचवर्षीय  योजना  को  afar  रूप  नहीं  दिया  गया  तथापि  मैं  समझता

 हैं कि  इस  के  लिए  बहुत  कम  धन  की  व्यवस्था  की  जायेगी  ।  वित्तीय  कठिनाई  ही  एक  ऐसी  बाधा

 जिसके  कारण  हम  उतना  अधिक  काम  नहीं  कर  सकते
 हैं  जितना  कि  हम  चाहते  हैं  ।

 श्री  तक  लक प्पा  :  यह  लज्जा  की  बात है
 कि  भारत  सरकार  बाढ़-नियंत्रण  के  संबंध

 में  भी  राष्ट्रीय  नीति  को  क्रियान्वित  नहीं  कर  पाई  बाढ़ों  की  विभीषिका  के  कारण  फसलें

 7
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 qe  होती  हैं  जान-माल  तथा  पुत्रों  की  बहुत  she  क्षति  होती  है  ।  बाढ़-नियंत्रण

 के  मामले में  दक्षिण  के  राज्यों  की  तो  नितान्त  उपेक्षा  की  गई  है  ।  ae  1968-69

 में  भारत  सरकार  ने  मंसूर  राज्य को  केवल  3
 लाख  रुपये  दिए थे  ।  क्या  मंसुर  के  लोगों  कों

 बाढ-विभीषिका  से  बचाने  के  लिए  बंगलौर  में  मनचनावेल  में  बाढ  परियोजना  को

 इसमें  सम्मिलित  कर  ली  गई  है  ?  बाढ़-नियन्त्रण  के  लिए  मंसुर  सरकार  द्वारा  बनाई  गई

 योजना  केन्द्र  द्वारा  स्वीकार  नहीं  की  गई  है  ।  क्या  भारत  सरकार  इन  सब  को  ध्यान  में  रखते

 हुए  राष्ट्रीय  नीति  के  रूप  में  बाढ़  नियन्त्रण  कार्य  प्रारंभ  करेगी  तथा  क्या  इन  सब  पुलिदों  की

 तथा  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  मंसूर  के  साथ  किये  गये  भेदभाव  के  बारे  में  जाँच  करने  के  लिए

 एक  उच्च  शक्ति-प्राप्त  समिति  नियुक्ति  की  जायेगी  ?

 डा०  कैसे  ल०  राव  :  मंसूर  में  बहुत  कम  बाढ़  थ्राती हैं हैं
 ।  माननीय  सदस्य  ने

 सहायता  के  लिए  प्रश्न  उठाया  है  ।  यह  सच  है  कि  जिस  परियोजना  का  माननीय  सदस्य

 ने  उल्लेख  किया  उसे  क्रियान्वित  करने  के  माननीय  सदस्य  श्री  हनुमन्तैया  तथा  at

 माननीय  सदस्यों  ने  बार-बार  शभ्रनुरोध  किया  है  ।  इस  परियोजना  के  तयार  हो  जाने  से

 शहतूत के  पेड़  बाढ़ की  चपेट  में  जाकर  नष्ट  होने  से  बच  जायेंगे  ।  इस  परियोजना  को  शीघ्र

 क्रियान्वित  करना  मैसूर  के  लोगों  के  ह्वील  में  तथा  राष्ट्रीय  हित  में  है  ।

 ~
 अग्निगण्डाला  क्षेत्र  में  ताँबे  के  निक्षेप

 *  003  :  डा०  रानी  श्री  क्या  हाज़िर

 श्री  भोगेन्द्र  का  श्री  रामावतार  दश स्त्री  :

 श्री  इंइ्वर  रेड्डी

 कया  पेट्रोलियम  तथा  रसायन  और  खान  तथा  धातु  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 किः

 meet  प्रदेश  में  श्ग्निगुण्डाला  क्षेत्र
 में

 ताँबा  निक्षेपों  का  विकास  करने  के  लिए

 क्या  कार्यवाही  की  गई  है  ;

 इस  सम्बन्ध में  अरब
 तक  कितनी  प्रगति

 हुई  है  ;

 क्या  इन  निक्षेपों  का  व्यापारिक  लाभ  उठाने  के  लिए  कोई  योजना  बनाई  गई

 है  ;  ai

 यदि  तो  उसका  ब्यौरा  क्या  है  ?

 पैट्रोलियम  तथा  रसायन  और  खान  तथा  धातु  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री

 जगन्नथ  :  ate  सीसा--तांबा  पटी  के  विकास  का  कायें

 राष्ट्रीय  खनिज  विकास  निगम  लिमिटेड  (  oa  हिन्दुस्तान  कापर  लिमिटेड
 )  को  1967

 में  सौंपा  गया था

 भारतीय  भूविज्ञान  सर्वेक्षण  संस्था  द्वारा  किये  गये  gama  से  श्रर्निगुण्डाला  gig

 सीसा  पट्टी  में  तीन  संभावित  कार्य योग्य  निक्षेपों  में  अर्थात्  सीसा  तथा  तांबे  के  लिये

 छ
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 मोटर  ,  ताँबे के  लिये  नल्लाकोन्डा  कौर  तांबे  तथा  सीसे के  लिये  घुकौन्डा  के  संकेत  मिलें

 तदनुसार  राष्ट्रीय  खनिज  विकास  निगम  हिन्दुस्तान  कापर  ने  इन  निक्षेपों  के

 विकास  के  लिये  प्रारंभिक  सम्भाव्यता-शभ्रष्ययन  प्रारंभ  किये  हैं  ।

 site  हिन्दुस्तान  कापर  लिमिटेड  ने  बन्डलामोट्टू  खंड  के  ऊपरी  स्तर  के

 विकास  के  लिए  एक  प्रारंभिक  सम्भाव्यता-रिपोटट  तैयार  की  जिसके  श्रतुसार  ऊपरी

 स्तरों  से  500  भटक  टन  सीसा  वयस्क  प्रतिदिन  के  उत्पादन  के  एक  खान  का  विकास

 तथा  साथ  ही  साथ  एक  भ्रमित  बड़ी  खान  के  आयोजन  के  विचार  सीसे  ae  जस्ते  के

 लिए  निक्षेप  का  गहराई  तक  समन् वेषण  किया  जाना  प्रस्तावित है
 ।  योजना  की  पूंजीगत  लागत

 का  setae  के  साथ  5°69  करोड़  रुपये  ait  प्रद्रावक  के  बिना  4'  89  करोड़  रुपये

 बैठता है  ।

 डा०  चलाना  सेन  :  श्रर्निगुव्डला  ताँबा  निक्षेपों  के  बारे  में  गत  ah  एक  प्रश्न  के

 उत्तर में  बताया  गया  था  कि  केवल  खोज-कायम  चल  रहा  है  ।  श्री  मन्त्री  महोदय  ने  प्रगति

 के  बारे  में  बताया  है  ।  जिसका  भारत  में  कम  उत्पादन  होता  की  खोज  तथा

 उसके  उत्पादन के  लिए  कोई  व्यापक  योजना है  ?

 श्री  जगनाथ  राव  :  यह  सच  है  कि  भारत  में  ताँबे की  कमी  है  शौर  हम  प्रतिवर्ष

 लगभग  50,000  मीट्रिक  टन  ताँबे  का  च्यादा  करते  हैं  ।  हमने  बिहार  में  राम

 सिद्ध  say  भोर  तामापहाड़  तथा  ध्ान्घ्र  प्रदेश  में  तीन  स्थानों  में  ताँबे  की  खानों  का  पता

 लगाया  है  ।  हम  यथाशीघ्र  खदान  घर  करके  ताँबा  निकालना  चाहते  हैं  ।

 डा०  रानी  सेन क्या  मंत्री  को  पता है  कि
 लगभग

 दो  वर्ष  gra  उससे  कुछ  समय

 पूवे  पश्चिम  बंगाल  सरकार  को  बताया  था  पश्चिम  बंगाल  के  बिहार  की  सीमा  से

 लगने  बाले  पुर  लिया  जिले  में  बाघ मन्डी  तथा  कुछ  अन्य  स्थानों  में  ताँबे  के  निक्षेप  पाये  गये

 है  ?  ब्या  सरकार  ने  पश्चिम  बंगाल  सरकार  की  रिपोर्टे  पर  विचार  कर  लिया  है  धौर  यदि

 वो  क्या  सरकार  ने  इस  सम्बन्ध  में  कोई  कार्यवाही  की  है  ?

 श्री  जगन्नाथ  राव  :  निक्षेपों  के  बारे  में  मैं  भारतीय  भूविज्ञान  सर्वेक्षण  विभाग  से  पता

 करूँगा  ॥

 Shri  Ram  Avatar  Shastri  May  know  whether  the  Telangana  agitation  has  in
 any  way  affected  the  work  in  copper  deposits  area  and  if  so,  the  extent  to  which  these  are  affected  ?

 The  discontentment  among  the  workers  will  naturally  hinder  the  progress  of  any  work.  I
 am  told  that  the  workers  of  copper  deposits  there  are  not  satisfied  becuase  their  necessary  demands
 are  not  met.  May  1  know  whether  any  charter  of  demand  from  the  workers  has  been  sub-
 mitted  to  the  Government,  and  if  so,  what  is  reaction  in  regard  thereto  ?

 श्री  जगनाथ राव  :  ये  निक्षेप  aes  प्रदेश के  हुज़ूर  जिले
 है  जो  एक  तटवर्ती  जिला

 है  कौर  तेलंगाना  आन्दोलन  का  इससे  कोई  सम्बन्ध नहीं  है  ।  यह  परियोजना

 केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  चलाई  जाती  है  ।  चूकि  यह  परियोजना  कभी  प्रारंभिक  चरण में  है

 इसलिए  वहाँ  पर  श्रमिक-समस्या  का  कोई  प्रश्न  नहीं  है  ।
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 श्री  पृ०  वॉकटायुन्बया  :  मंत्री  महोदय  के  उत्तर  से  पता  चलता  है  कि  योजना  तैयार  कर

 ली  गई  हैं  ओर  उसे  शीघ्र  क्रियान्वित  जायेगा  ।  उन्होंने  प्रदावक  संयंत्र  समेत  तथा

 प्रस्तावक  संयंत्र  के  बिना  संयंत्र  की  लागत  के  आँकड़े  भी  बताये  हैं  ।  प्रस्तावक  संयंत्र  समेत

 संयंत्र  स्थापित  करने के  प्रस्ताव  को  अन्तिम  रूप  दे  दिया  गया  है  कौर  यदि  तो  इस  सम्बन्ध

 में  निर्णय कर  लिया  गया  हैं  ?  क्या  मन्त्री  महोदय  को  पता  है  कि  न  केवल  श्र्निंगुत्डला  में

 ध्रपितु  प्रान्घ्र प्रदेश  में  कुछ  अन्य  स्थानों  कुर्नुल  जिले  के  गनी  क्षेत्र  ताँबे
 के

 बड़े  निक्षेप  पाये  गये  हैं  ax  यदि  तो  क्या  इस  क्षेत्र  में  प्रद्रावक  संयंत्र  वाले  संयंत्र  स्थापित

 किये  जायेंगे  तथा  इन  खानों से  ताँबा  निकाला  जायेगा ?

 श्री  जगन्नाथ  राद  :  ot  प्रस्ताव  को  भ्रान्ति  रूप  नहीं  गया  है  किन्तु  हम  समझते

 हैं  वहाँ  पर  प्रद्रावक  संयंत्र  लागना  लाभप्रद  है  ।  यद्यपि  sate  संयंत्र  लगाने  से  परियोजना  पर

 5°69  करोड़  रुपये  कि  लागत  तथापि  इनसे  उपलब्धि  लगभग  16  प्रतिशत  होगी

 जब  कि  बिना  संयंत्र  वाली  परियोजना  पर  लागत  थोड़ी  ही  कम  जायेगी  किन्तु  उससे  उपलब्धि

 केवल  4  प्रतिगत  होगी  ।  इसलिए  हम  चाहते  हैं  कि  वहाँ  पर  प्रस्तावक  संयंत्र  की  व्यवस्था  की

 यद्यपि  oat  अन्तिम  रूप  से  निर्णय  नहीं  किया  गया है  ।

 माननीय  सदस्य  द्वारा  उल्लिखित  wa  निक्षेपों  के  बारे  में  करनी

 पड़ेगो  ।  किन्तु  देश  में  जहाँ  कहीं  मी  ताँबे  के  निक्षेपों  का  पता  लगता  हम  वहाँ  खदान

 करके  ताँबा  निकालने  का  प्रयत्न  करते  हैं  क्योंकि  देश  में  ताँबे  की  कमी  है ं॥

 श्री दूज  बेंकटासुब्बया  :  मन्त्री  महोदय का  ag  कहने  से  क्या  तात्पयं है  कि  वे  उसके

 पक्ष  में  हैं  किन्तु  अन्तिम  fama  नहीं  किया  गया  है  ?

 श्री  जगन्नाथ राव  :  इसका  तात्पयं  यह  है  कि  हम  इसके  पक्ष  में  हैं  किन्तु  इसके  बारे

 में  निर्णय  किया  जाना  हैं  ।

 श्री  सोनवाने  :  मंत्री  महोदय  ने  बताया है  कि  देश  में  ताँबे  की  कमी  है  ate  हम

 वर्ष  50,  000  मीट्रिक टन  ताँबे  का  श्र  पात  करते  हैं  जब  कि  सर्वेक्षण  के  agent  भारत  में

 तबे के  निक्षेप  इन  खानों  में  शीघ्र  ताँबा  निकालने  में  क्या  कठिनाइयाँ  कौर  इन

 कठिनाइयों  को  दूर  करने  के  लिए  क्या  अविलम्बनीय  कार्यवाही  की  गई  है  जिससे  देश  में

 तांबे  की  कमी  दूर  हो  सके  ate  विदेशी  मुद्रा  बचाई  जा  सके  ?  मंत्री  meter  द्वारा

 क्रियान्वित  की  जायेगीਂ  कहे  जाने  से  कितना  समय  लग  जाने  से  ताइपे है  ?

 श्री  amar  राव  :  ताँबा सब
 स्थानों  से  धन्य  खनिजों  की  भाँति  शीघ्र  ad  निकाला

 जा  सकता  इसके  लिए  तकनीकी  विशेषज्ञों  की  आवश्यकता  है  जिनकी  हमारे  पास  कमी

 है  ।  की  श्रवनीय  परियोजना  के  लिए  हमें  तकनीकी  सहायता  की  आवश्यकता  नहीं  पड़ी  ।

 यह  कार्य  हमने  स्वयं  कर  लिया  था
 ।  हमने  इस  क्षेत्र  में  रुचि  रखने  वाले  विभिन्न  देशों  थे

 ae  किया  है  ।  हमें  उनके  प्रस्ताव  प्राप्त  हुए  हैं  भीर  हम  यह  fda  करने  के  लिये  विचारਂ

 कर  रहे  हैं
 कि  हम  किस  देश  से  सहयोग  लें  ताकि  हम  यथाशीघ्र इन  खानों  से  ताँबा  निकालਂ

 सक  ।
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 श्री  ज०  मुहम्मद  इमाम  :  यदि  सरकार  देश  में  उपलब्ध  ताँबे के  विभिन्न  संसाधनों  का

 उपयोग  करने  के  लिए  सरकार  द्वारा  जोरदार  नीति  अपनाई  जाती  तो  देश  में  ताँबे  की  कमी

 दूर  हो  सकती  थी  ।  उदाहरणार्थ  मसूर  राज्य  में  चित्रदुर्ग में  ताँबे  की  खोज  का  पिछले

 15  वर्षों  वे  चल  रहा  जो  सरकार  की  योजना  है  जिससे  ताँबा  और  दोनों  मिल  सकते

 इससे  न  केवल  ताँबे  की  अपितु  गन्धक  की  कमी  भी  दूर  हो  जायेगी  ।  क्या  सरकार ने

 इस  योजना  को  किये-रूप  दिया  है  घोर  इन  खानों  से  ताँबा  निकालने  का  काय  प्रारम्भ  किया

 है  ?  ae  विश्वास  है  कि  हमें  इस  योजना  की  क्रियान्विति  से  ताँबा  धौर  गन्धक  दोनों  मिल

 सकते हैं  ॥

 श्री  जगन्नाथ  गांव  :  मैं  बता  चुका  हैं  कि  बिहार  श्र  प्राचीन  प्रदेश  राज्य में  ताँबा  के  निक्षेप

 पाये  गये  हैं  झौर  उन्हें  कायें
 सभा  गया  मंसुर  की  निक्षेपों  के  सम्बन्ध में  मूल  भारतीय

 भूविज्ञान  सर्वेक्षण  विभाग  से  व्यवहारिकता  का  पता  लगाना  होगा  कौर  व्यावहारिकता-रिपोर्ट

 प्राप्त  होन ेके  बाद ही  इम  इन  खानों से  निकालने  की  बात  सोच  सकते हैं  ।

 जोवन  बीमा  निगम  का  पुनर्गठन

 *  004 sh  यज्ञदत्त  शर्मा  श्री  स्वतंत्र  सिह  कोठारी

 श्री  नगद  कसार  सोमानी  श्री  जाज  फरनेन्डीज  :

 श्री  रहीं  राय  थ्री  सोताराम  केसरी

 श्री  जनादनन  श्री  योगेन्द्र  फार्मा

 श्री  देवकीनन्दन  पाठ टो दिया  श्री  हरदयाल  देवगण

 कया  faa  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  जीवन  बीमा  निगम  का  पुनर्गठन  करने  के  प्रश्न  को  भ्रान्ति  रूप  दे  दिया

 गया दै

 यदि  तो
 उसका  व्यौरा क्या

 शोर

 यदि  तो
 विलम्ब

 के
 क्या  कारण  हैं  धौर  उसको  कब  तक  अन्तिम रूप  दे  दिया

 जायेगा ?

 faa  मन्त्रालय  में  उप-मन्त्री  जगनाथ  (  से  मामला  सभी

 विचाराधीन  है  ।  सरकार  उस  समिति
 की  feats  की  प्रतीक्षा  कर  रही  है  जो  उसने  निगम  के

 व्यय  के  प्रदान  पर  विचार  करने  के  लिये  नियुक्त  की  है  ।  समिति  द्वारा  रिपोर्ट  प्रस्तुत  किये

 जाने के  बाद  ही  निर्णय  किया  जायगा  |

 Shri  Yajna  Datt  Sharma  :  May  know  whether  Government  propose  to  abolish  the

 gonal  office  of  L.  I.  C.  in  order  to  establish  direct  contact  between  the  Central  Office  and  the

 Divisional  offices  as  has  been  recommended  by  the  Administrative  Reform  Commission
 and Morarka  Committee  ?
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 ay  I  also  know  whether  Government  propose  to  give  the  maximum  representative  shape
 to  the  Policy  Holders  Council  and  the  Central  Board  of  Directors  at  the  central  level  by  dis-

 continuing  the  nomination  of  members  and  directors  to  the  Council  and  the  Board  respectively  ?

 Representatives  of  workers,  well—organised  associations  and  agriculturists  and  also  the  experts  can

 be  taken  in  them.  The  L.  I.  C.  is  investing  an  amount  of  Rs.50  lakhs  a  day  in  the  business  but

 not  getting  the  return  to  the  expectations  because  some  vested  interests  are  in  the  Corporation. ||

 Shri  Jagannath  Paharia  I  have  already  stated  that  the  matter  is  still  under  consi-

 deration,  Government  are  awaiting  the  report  of  Morarka  Committee  appointed  to  go  into

 the  matter.  As  soon  as  the  report  is  received  the  Government  will  examine  it  along  with  the

 reports  of  the  Administrative  Reform  Commission  and  Public  sector  and  then  a_  decision  will

 be  taken  in  this  regard.

 It  means  no  supplementary  should  be  asked  on  it. Shri  Yajna  Datt  Sharma

 He  has  only  one  thing  to  say  in  reply  to  all  questions  relating  to  it.  He  will  not  give  any
 new  information  about  it.  Let  this  question  be  postponed.

 Shri  Jagannath  Paharia  The  reports  of  Morarka  Committee  and  Administrative

 Reforms  Commission  are  two  separate  reports.

 Shri  S.  K.  Tapuriah  :  What  is  the  time-limit  for  Morarka  Committe  Report  ?

 Shri  Jagannath  Paharia  30th  April,  1969.

 Shri  Yajna  Datt  Sharma  May  I  know  whether  Government  will  set  up  a  vigilance  and

 independent  cell  other  than  internal  inspection  and  audit  systems  in  L.  I.  C.,  which  will  see

 into  the  legal  weaknesses  of  the  employees  ?  These  days  94  per  cent  of  L.  I.C.  cases  are

 found  loose.

 श्री  प्र०  च०  सेठी  :  मोरारका  समिति  इसी  उदय  के  लिए  नियुक्त  की  गई  थी  ।

 नवीकरण  पर  जाने  वाले  खर्च  सनौर  दूसरे  खच  का  अनुपात  बढ़ता जा  रहा  मोरारका

 समिति  को  इसकी  जाँच  का  काम  सौंपा  गया  था  ।  उसका  काम  ag  पता  लगाना  था  कि

 खर्च  कहाँ  कम  किया  जा  सकता  है  रोक  क्षेत्रीय  कार्यालयों  में  सुधार  कंपे  किया  जा  सकता

 है  ?  इसके  साथ  ही  प्रशासन  सुधार  आयोग  का  प्रतिवेदन  भी
 प्राप्त  gar

 ।  हम  इन  सभी

 वेदों  पर  विचार  करेंगे  ।

 श्री  स्वतन्त्र  सिह  कोठारी  :  क्या  जीवन  बीमा  निगम  के  विभिन्न  क्षेत्रीय  कार्यालयों  में

 ऐसे  शिकायत  विभाग  खोले  जिनमें  बीमा  कराने  वाले  art  शिकायतों  को  दर्ज  करा

 सकें  धौर  जो  उनकी  शिकायतों  की  जाँच  करके  शिकायत  करने  वालों  की  कठिनाइयों  को

 टूर  करें  ?

 श्री  प्र०  च०  सेठी :  यह  व्यवस्था  पहले  से  ही  विद्यमान

 श्री  स्वतन्त्र  सिह  कोठारी  :  परन्तु  यह  ठीक
 से

 काम  नहीं  कर  रही  है  ।  क्या  उसमें  सुधार

 किया  जायेगा  ?

 Shri  George  Fernandes  It  rs  a  Corporation  belonging  to  public  sector.  But  the

 capital  of  this  Corporation  is  being  invested  in  private  sector  i.e.  in  monopoly  houses  belonging
 to  big  industrialists  like  Birla  Brothers.  Will  its  capital  be  invested  in  public  sector  and  small-scale
 industries  ?
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 Shri  Jagannath  Paharia  As  regards  the  monopoly  groups  investment  in  houses,  a

 statement  detailing  the  investment  made  in  private  sector  will  be  placed  on  the  Table  of  the

 House.  As  regards  the  investment  in  small-scale  industries  and  giving  of  funds  for  development
 of  rural  sector  ,  I  want  to  say  that  efforts  are  being  made  in  this  direction.

 two Shri  George  Fernandes  :  The  Administrative  Reforms  Commission  has  made

 recommendations  about  Policy  Holder’s  Council  and  the  reduction  in  premiums.  May  I  know

 whether  Government  have  taken  any  decision  thereon,  if  not,  the  time  by  which  such  a
 decision

 will  be  taken  ?

 श्री  प्र०  चू  सेठी  :  जीवन  बीमा  निगम  की  पूजी  का  72.6  प्रतिशत  सरकारी  क्षेत्र

 19  प्रतिघात  निजी  क्षेत्र  7.8  प्रतिशत  सहकारी  क्षत्र  मंडोर  0.6  प्रतिशत  संयुक्त  क्षेत्र

 में  लगा  है ।  अतः  यह  कहना  उचित  नहीं  है  कि  जीवन  बीमा  निगम  का  एक  बड़ा  भाग  निजी

 क्षेत्र में  लगा

 जहाँ  तक  प्रीमियम  की  दर  कम  करने  का  सम्बन्ध  उसके  लिए  सरकार  ने  एक

 समिति  नियुक्त  की  थी  ate  उसका  प्रतिवेदन  निगम को  दे  दिया  गया है
 Shri  George  Fernandes  :  What  is  about  the  recommendations  made  by  A.  R.  ?

 Shri  C.  Sethi  :  A  Committee  was  appointed  on  this  question.  The  report  submitted

 by  the  Committee  is  under  consideration  of  L.I.C.

 Shri  Rabi  Ray  :  While  taking  the  policy,  the  age  of  policy-holders  is  not  settled  which

 creates  problem  afterwards.  Will  the  Government  make  such  an  arrangement  under  which

 the  difficulties  arising  in  regard  to  settlement  of  age  may  be  put  to  an  end.

 Shri  Jagannath  Paharia  :  Such  efforts  are  made  even  at  present.

 उपाध्यक्ष महोदय  :  पूरक  प्रश्न  पूछते  हुए  मुख्य  प्रश्न की  सीमा  को  ध्यान में  रखा
 जाये  ।

 Shri  Sita  Ram  Kesari  One  of  the  suggestions  given  by  A.  is  that  the  payment
 to  the  nominee  of  deceased  should  be  paid  within  one  month  of  the  death  of  policy  holder.

 May  I  know  whether  Government  have  taken  any  decision  thereon  ?

 Shri  Jagannath  Paharia  :  The  efforts  are  made  to  make  payment  to  the  nominee

 of  the  policy  holder  as  soon.  as  possible  after  the  death  of  policy  holder.

 Shri  Sita  Ram  Kesari.  Will  the  payment  to  the  nominee  of  deceased  be  made  within

 one  week  of  his  death  ?

 श्री  प्र०
 चरण  सेठी

 इस  सम्बन्ध  में  मैं
 माननीय  सदस्य को  यह

 बताना  चाहता  हूँ  कि

 1967-68  में  जीवन  बीमा  निगम  में  कुल  18,340  शिकायतें  प्राप्त  हुई  थीं  जिनमें  भुगतान

 पोर
 पोलसी  खत्म  कराने  से  सम्बन्धित  मामले  659  थे  ।  साथ  प्रशासन  सुधार  आयोग  ने

 पालिसीयों के  निबटारे के  बारें  में  जो  सिफ़ारिशों  की  हैं  उन  पर  भी  बिचार  किया  जायेगा ।
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 Shri  Yogendra  Sharma  Sir,  there  is  a  great  discontentment  in  public  .I.  C.  because

 ofthe  fact  that  the  L.  I.  C.  has  been  a  failure  in  achieving  its  targets.  The  people  appointed in  the

 Board  of  Directors  are  those  who  do  not  believe  in  the  aims  and  objectives  of  L.  I.  C.  Why  do

 the  Government  appoint  such  people  in  the  Board  of  Directors  ?  Will  the  Government  take

 some  steps  to  remove  the  discontentment  in  employees  against  their  officers  ?

 Shri  Jagannath  Paharia  Government  always  try  to  appoint  such  people  in

 the  Board  of  Directors,  who  are  expert  in  insurance  business.  We  2150  try  to  maintain

 good  relations  between  the  officers  and  _  their  staff  .  The  complaints  which  we  receive

 in  this  regard  are  looked  into  by  Government.  We  try  to  remove  the  discontentment  com-

 pletely.

 Shri  Yogendra  Sharma  :  I  would  like  to  know  whether  the  discontentment  is  increasing
 or  decreasing  ?

 Shri  Jagannath  Paharia  I  think  it  is  decreasing.

 श्री  देवकी  नन्दन  पाटोदिया  :  जब  से  जीवन  बीमा  निगम  का  राष्ट्रीयकरण  gar  तत्र

 से  उसमें  काय  कुशलता  का  gal  सरकार  से  जब  इस  बात  की  शिकायत की  जाती

 है  तो  वह  कोई  न  कोई  जाँच  समिति  नियुक्त  कर  देती  हाल  ही  में  सुघार  mat

 ने  जीवन  बीमा  निगम  की  कायें-प्रणाली  की  जाँच  की  है  झोर  उसने दो  निष्कर्ष  निकाले  हैं  ।

 पहला  यह  है  कि  अधिक  लाभ  होने  के  कारण  जीवन  बीमा  निगम  प्रीमियम  की  दर  कम  कर

 सकता  है  ate  भ्रपने  तमंचा  रियों  को  प्रतीक  बोनस  दे  सकता  है  ।  दूसरा  यह  है  कि  निगम  को

 पूजी  का  विनियोजन  नीति  के  mare  पर  नहीं  करना  बल्कि  वहाँ  करना  चाहिये

 जहाँ  से  उसे  अ्रघिक  लाभ हो  ।  क्या  सरकार  इन  निष्कर्षों  के  बारे  में  प्रतिवेदन  की  जाँच के

 बाद  कोई  faa  करेगी  ?

 श्री  प्र०  चल  सेठी  :  जीवन  बीमा  निगम  के  कायें  का  ठीक  मुल्यांकन  न  करना

 faa  जीवन  बीमा  निगम  ने  ay  1968-69  में  928.12  करोड़  रुपये  का  व्यापार

 किया  है  ।  फिर  भी  मैं  मानता  हूँ  कि  उसमें  सुघार  की  काफी  gored  है  ।  इसीलिए  सरकार

 प्रशासन  सुघार  प्रयोग  की  सिफारिशों  की  जाँच  कर  रही  है  ।  जहाँ  तक  सम्भव  होगा  उक्त

 सिफारिशों  के  आघार  पर  सरकार  सुघार  करेगी

 aft  सेवकों  नन्दन  पाशेदिया :  मेरा  प्रश्न यह  है  कि  क्या  सरकार  प्रशासन  र  भ्रायोग

 at  सिफारिशों  से  सहमत  है
 झोर

 क्या  सरकार
 उन

 पर  frye  करने  के  लिये  30  जुन की  सीमा

 निर्घारित  करेगी  |

 श्री  प्र०  चे  सेठी
 :

 जब
 तक
 प्रतिवेदन

 की
 जाँच

 पूरी  नहीं  हो  जाती  तब  यह  कसे

 कहा  जा  सकता  है  कि  हम  उनसे  सहमत  हैं  या  नहीं ?

 श्री  ज्योतिर्मय  aq:  जीवन
 बीमा  निगम एक  ऐसी  संस्था

 है
 जो  सामान्य  लोंगों थे

 मंहगा  रुपया  खींचती  रहती  है  धीर  उन्हें  सस्ता  रुपया  वापस  करती  इसी  भाँति  जब  बड़ा
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 पूँजीपति  निगम  से  घन  उधार  लेता  है  तो  रुपये  ger  अधिक  होता  है  परन्तु  जब  वह

 ऋण
 को  वापस  करता  है  तो  रुपए का  मुख्य  कम  होता  कया  सरकार  मुद्रा  स्फीति

 we  अवमूल्यन  की  स्थिति  को  ध्यान  में  रखते  हुए  इक्विटी  पॉलिसियाँ  जारी  करने  के  लिए  कोई

 योजना  बनायेगी  ?

 श्री  प्र०  चं०  सेठो
 :

 ऐसा  कोई  प्रस्ताव  सरकार के  विचाराधीन  नहीं  as  यह  काय

 के  लिए  एक  सुभाव  मात्र है

 Shri  Sheo  Narain  :  The  settlement  of  the  accounts  of  those  who  hold  paid-up  capital,
 but  who  could  not  make  payment  of  premium  till  maturity  of  their  policies,  is  not  often  mades

 Similarly,  the  nominese  of  a  policy  holder  does  not  get  payment  within  one  week  or  one
 month.  It  takes  much  larger  time.  Who  is  responsible  for  this  delay  ?  At  least  Government
 should  give  such  an  assurance  that  a  man  who  holds  paid  up-policy  will  be  made  acquintcd
 with  his  accounts  before  his  death.

 calculate  the Shri  Jagannath  Paharia  It  is  very  difficult  to  do  so  because  who  will

 time  by  which  a  particular  man  is  likely  to  die.  [Interruptions]

 Shri  Sheo  Narain  It  is  not  a  joke,  Sir.Kindly  do  not  allow  him  to  cut  joke  like

 this.  I  want  definite  answer  to  my  question.

 Shri  Jagannath  Paharia  Sir,  I  said  that  it  can  be  decided  only  after  death;

 Secondly,  settlement  of  a  case  takes  longer  period  when  there  are  more  than  one  claimant.  In

 such  case  first  the  claim  is  decided  in  the  court  and  thereafter  payment  is  made.In  normal  cases

 efforts  are  made  to  make  payment  as  soon  as  possible.  As  regards  the  accounts  in  respect  of

 paid-up  policy,  there  are  certain  rules  which  regulate  it.  Moreover  if  the  break  is  too  much,  the

 policy  lapses.  If  there  is  any  particular  case,-  let  us  know  the  details  to  make  inquiry  into  that.

 श्री  शिवाजी राव  देशमुख  :  sat  सरकार को  दो  विषभताशझ्रों  का  पता है  ?  पहली

 विषमता  यह  है  कि  ग्रामीण  क्षेत्र  से  निगम  को  40  प्रतिशत  घन  प्राप्त  होता  है  जबकि  ग्रा मीरा

 क्षेत्रों  में  निगम  कुल  3  प्रतिशत  घन  लगाता  दूसरी यह  है  कि  सरकारी  क्षेत्र  में  निगम की

 पूंजी  लगाये  जाने पर  आजकल  एक  प्रकार  की  रोक-सी  लगी  हुई है  ।  सरकार  का  इन

 ताशों  को  दूर  करने  के  लिए  क्या  कार्यवाही  करने  का  विचार है  ?

 श्री  wo  +: हक  सेठी  :  ग्रामीरा  क्षेत्रों  से  जीवन  बीमा  निगम  को  ot  तक  28  प्रतिशत

 घन  प्राप्त  होता  है  ।  यह  ठीक हैं  कि  सहकारी  क्षेत्र
 में  पूँजी  कम  लगी  है  ।  भविष्य  में  सहकारी

 क्षेत्र  में  हमें  प्रिक  पूँजी  लगानी  चाहिए ।
 सरकारी  क्षेत्र  में  726  प्रतिशत  पूजी  लगाई

 Shri  Kanwar  Lal  Gupta  The  Minister  has  told  that  19  per  cent  of  L.  I.  C.  fund  is
 invested  in  private  sector.  But  I  think  the  return  therefrom  is  less  than  that  received  for  the  in-
 vestment  elsewhere  May  I  know  whether  Government  will  place  a  list  of  those  firms  where  a
 gum  of  more  than  10  lakhs  of  rupees  out  of  L.  I.  C.  fund  is  invested  ?  Secondly,  the  L.1.C.

 whould  act  as an  ideal  employer.  But  there  is  great  dissatisfaction  in  the  ff  of  L.  | लि  on
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 matters  of  automation  etc.  May  I  know  whether  Government  will  set  up  a  committee  to  en-

 quire  into  such  complaints  ?

 Shri  P.  Sethi  :  We  have  been  collecting  the  information  regarding  those  first  ten

 groups  whose  names  have  appeared  in  Manopolies  Inquiry  Commission’s  report  and  about  75

 other  groups  mentioned.  The  statement  will  be  laid  on  the  Table  of  the  Houe.  Secondly,
 while  dealing  with  the  redressal  of  the  staff’s  grievances,  we  try  to  effect  economy  in  expendi-
 ture  as  well  as  to  satisfy  the  employees.

 Shri  Kanwarlal  Gupta  I  did  not  ask  about  the  Monoplies  Commission’s  report. I
 aked  to  place  a  list  before  House.

 i  Shri  | ि  C.  Sethi  :  It  is  very  difficult  to  give  figures  in  respect  of  investment  in  individual

 companies.  As  regards  the  information  about  big  companies,  I  will  give  information  about

 them.

 Shri  Randhir  Singh  :  The  L.  I.  C.  fund,  instad  of  being  utilized  for  national  develop-
 ment  is  being  utilized  for  the  benefit  of  vested  interests.  The  loan  under  ‘Own  Your  Housing
 Scheme’  is  given  to  big  capitalists  who  are  already  living  in  cities  but  the  loan  for  this  purpose  is
 not  advanced  to  people  of  rural  areas.  May  I  know  whether  Government  intend  to  extend  this

 scheme  to  rural  areas  also,  secondly,  whether  an  amount  of  1,000  crores{will  be  mobilised  out  of
 L.  I.  C.  funds  to  be  advanced  as  loans  to  farmers  for  tube-wells,  pumping  sets,  tractors  and
 other  agricultural  implements  so  that  the  agricultural  production  may  go  up  ?

 Shri  Jagannath  Paharia  Yes  Sir,  it  is  a  fact  that  ‘Own  Your  House  Scheme’  till  now

 covers  only  those  cities  the  population  of  which  is  more  them  one  lakh.  Now  we  are  consider-

 ing  to  introduce  this  scheme  for  50  cities  with  a  population  of  less  than  one  lakh.  We  are  also

 considering  a  proposal  to  give  loan  for  housing  purposes  to  all  policy  holders,  who  will  apply
 for  it.  As  soon  as  such  a  scheme  15  prepared,  we  will  give  you  information.

 Shri  Randhir  Singh  :  What  about  loan  to  farmers  ?

 Shri  Jagannath  Paharia  It  is  very  difficult  to  deal  with  all  farmers  individually.  L.  I.  C.

 gives  loans  to  electricty  boards,  municipalities  and  State  Government  tube-wells  schemes.  There

 is  not  even  a  single  case  in  which  we  did  not  give  fund  to  State  Government  for  electricity  and

 water.  provision  on  their  request.

 श्री  स०  मो०  बनर्जी  :  क्या  मंत्री  महोदय  को  पता  है  कि  afer  भारतीय  बीमा  कर्मचारी

 संघ  की  मान्यता  वापस  ले  ली  गई  जिसके  परिणामस्वरूप  बीमा  कर्मचारियों  से  सम्बद्ध  कई

 मामलों  जिनमें  संगणक  का  लगाया  जाना  भी  सम्मलित  चल  रही  बातचीत  में  gas

 उतन्न  हो  गया  है  ?  अखिल  भारतीय  बीमा  कमंचारी  संघ  के  प्रतिनिधियों  के  साथ  इस

 सम्बन्ध  में  बातचीत  करने  के  लिए  क्या  कार्यवाही  की  जा  रही  है  ?  क्या  कर्मचारियों  ने  इस  बात

 पर  बल  दिया  है  कि  बिना  राज्य  सरकार  की  सलाह  से  कलकते  में  संगणक  न  लगाया

 जाये  ?

 Shri  P.  C.  Sethi  As  far  as  the  introduction  of  computers  is  concetnd  only  158

 employees  will  be  declared  surplus  while  L.  I.  C.  givesjobs  to  1500  fresh  people  every  year.  So

 comparatively  the  number  of  surplus  employees  is  not  too  much.  On  the  other  hand  it  js  very
 necessry  to  increase  efficiency.  Efforts  will  also  be  made  to  absorb  the  people  declared  surplus.
 As  regards  the me  grievances  of  the  staff  they  are  under  consideration  of  Government,
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 के  बारे  में

 Re.  Short  Notice  Question-13

 श्री समर  गह
 :  श्राप-सूचना  प्रश्न के  बारे  में  कुछ

 निवेदन  करना  चाहता  gi  इस  प्रश्न

 के  माध्यम से  खाद्य  मंत्री  श्री  जगजीवन  राम  पर  आरोप  लगाया  गया  है  ।  यह  उचित  होगा  यदि

 इसका  उत्तर  खाद्य  मंत्री  स्वयं  दें  ॥  पश्चिमी  बंगाल  के  खाद्य  मंत्री  ने  श्री  जगजीवन  राम

 के  कथित  वक्तव्य के  आधार  पर  उन  पर  भ्रारोप  लगाया  स्वयं  खाद्य  जो  इस  समय

 सभा  में  इस  प्रश्न  का  उत्तार  मैं  यह  wa  करता  हूँ  ॥

 उपाध्यक्ष  महोदय :  इस  बात  का  निकाय  स्वयं  मंत्री  करेंगे  कि  किस  मन्त्री  को  इसका

 उत्तार  देना

 श्री  शिवनारायण :  मन्त्रालय  से  सम्बद्ध  कोई  भी  मन्त्री  उत्तर  दे  सकता  है  ।

 ह ee

 भ्रमण-सुचना

 SHORT  NOTICE  QUESTION

 पश्चिमी  बंगाल में  आनाज  की  प्रति  व्यतीत  खपत

 भ्रमण-सुचना  13.  शमी  समर  श्री vo  श्रीधरन
 प्रश्न  श्री  बे०  क्र  दास चो धरी  :  श्री Fo

 क्या
 खाद्य  तथा  क्षीण  मन्त्री  यह  बताने की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार का  ध्यान  पश्चिमी  बंगाल  के  खाद्य  मन्त्री  द्वारा  19  1968

 को  पश्चिमी  बंगाल  विधान  परिषद्‌  में  दिये  गये  इस  वक्तव्य  की  शोर  न  दिलाया  गया  है
 fe  केन्द्रीय  खाद्य  श्री  जगजीवन  राम  ने  दिल्‍ली में  हुई  हाल  की  बातचीत  में  पश्चिमी

 बंगाल  के  मन्त्री  को  कहा  कि  कमी  वाले  राज्य  के  निवासी  होने  के  नाते  पश्चिमी  बंगाल  के

 लोगों  को  प्रति  दिन  16  aia  ware  का  उपयोग  करने  का  कोई  स्वीकार  नहीं  है  ।  केन्द्रीय

 खाद्य  मन्त्री  ने  सुभाव  दिया  कि  पश्चिमी  बंगाल  के  लोगों  को  अनाज  का  उपयोग  कम  करके

 13.2  site  पर  देना  चाहिये

 यदि  खाद्य  मन्त्री  ने  ऐसा  वक्तव्य  दिया  है  तो  पश्चिमी  बंगाल  के  लोगो ंके  लिए

 भर नाज़  के  उपभोग  की  प्रति  व्यक्ति  मात्रा  निर्धारित  करने  के  क्या  कारण  ak

 यदि  तो  पश्चिमी  बंगाल  की  खाद्यान्न  की  कमी  को  दूर  करने  के  बारे  में

 केन्द्रीय  सरकार की  स्थिति  क्या  है  ?

 सामुदायिक  विकास  तथा  सहकार  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  (  श्री  aa

 साहिब
 :  से  वक्तव्य  के  सम्बन्ध  में  अख़बार  में  छपी  एक  रिपोर्ट  देखी  गई

 पश्चिमी  बंगाल  के  खाद्य  स्त्री  द्वारा  विधान  सभा  में  दिए  गए  दातव्य  की  एक  प्रति  प्राप्

 कर
 ली  गई  है  ।  उसकी  एक प्रति  सभा  के  पटल  पर  रखी  जाती है  ।  इसमें  ऐसा  कोई  उल्लेख

 नहीं  वास्तविक  स्थिति  यह  है  कि  केन्द्रीय  सामुदायिक  विकास  तथा

 सहकारिता  मन्त्री  घौर  पश्चिमी  बंगाल  के  मुख्य  उप-मुख्य  मन्त्री  तथा  खाद्य  मन्त्री  के
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 बीएन  एए  एए  ि  गाटिाुल्‍स्‍एल्‍स्‍नल्‍एस्‍एल्‍एਂ

 बीच  विचार-विमश  के  दौरान  यह  पाया  गया  कि  राज्य  सरकार  का  खाद्यान्न  की  कमी  संबंधी

 अनुमान  का  भ्राधघार  16  sia  प्रति  व्यक्ति  प्रति  दिन  की  आवश्यकता को  दृष्टिगत  रखते  हुए

 है  ।  यह  बताया  गया है  कि  agar  गया  माप  दंड  16  शहरों  प्रति  वयस्क  प्रति  दिन  था  ॥

 इसके  तथा  उत्पादन  के  वर्तमान  उपलब्ध  आँकड़ों  के  आघार  पर  अनुमानित  आवश्यकता  कम

 हो  गई  ।  यह  पाया  गया  कि  ठीक-ठीक  cama  लगाने  के  लिए  उत्पादन  के  afar  शाकिर

 उपलब्ध  नहीं  थे  ।  क्योंकि  इस  समय  स्थिति  बहुत  झ्रच्छी  रही  कौर  मूल्य  कम  अतः  याद तय

 gar  कि  फिलहाल  केन्द्रीय  भंडार  से  पश्चिमी  बंगाल  को  12  लाख  मीटरी  टन  खाद्यान्न  की

 सप्लाई  होगी  ale  इस  बल  बाद  में  इस  मामले  पर  पुनः  विचार  किया  जा  सकता

 पश्चिमी  बंगाल  के  खाद्य  मन्त्री  दारा  पश्चिमी  बंगाल  विधान  सभा

 में  खाद्य  नीति  पर  दिया  गया  वक्तव्य

 पश्चिमी  बंगाल  में  मौजुदा  खाद्य  स्थिति  तथा  मोजूदा  खाद्य  नीति  के  बारे  में  10-3-

 1969  को  हुई  मंत्रिमंडल  की  बैठक  में  समीक्षा  की  गई  थी  ।  भारत  सरकार  ने

 राज्य-ज़ोनों  को  बनाये  रखने  का  निरंक  किया  है  ale  इसलिये  भारत  के  किसी  wy  राज्य  से

 पश्चिमी  बंगाल  को  चावल  तथा  गेहूँ  के  व्यापार  खाते  पर  रायात  करने  की  अनुमति  नहीं  दी

 है  ।  केन्द्रीय  सरकार  से  अनुरोध  किया  गया  था  कि  वह  चालू  वर्ष  में  पश्चिमी  बंगाल

 की  समस्त  कमी  को  पूरा  करे  जो  तब  तक  उपलब्ध  उत्पादन  के  आंकड़ों  के  आघार  पर  24

 लाख  मीटरी  टन  बैठती  है  ।  इस  मामले  पर  7-3-1969  को  दिल्‍ली  में  केन्द्रीय  खाद्य  मन्त्री

 तथा  पश्चिमी  बंगाल  कं  मुख्य  उप-मुख्य  मन्त्री  तथा  खाद्य  मन्त्री  के  बीच  भी

 विमश  हुआ  था  ।  फिलहाल  केन्द्रीय  सरकार  1969  में  पश्चिमी  बंगाल  को  कुल  12  लाख

 मीटरी  टन  चावल  तथा  गेहूँ  सप्लाई  करने  का  वायदा  कर  सकती है  जबकि  चावल  की  मात्रा

 1.5  लाख  मीटरी  टन  से  भ्रमित  न  होगी  ।  1968  में  केन्द्र  ने  पश्चिमी  बंगाल  को  कुल

 15.2  लाख  मीटरी  टन  अनाज  सप्लाई  किय  था  जिसमें  लगभग  1.2  लाख  मीटरी  टन

 मकका  शादी  जेसे  मोटे  gata  भी  शामिल  थे  ।  केन्द्रीय  खाद्य  मन्त्री  ने  garth  मई

 में  स्थिति  की  समीक्षा  करना  मान  था  जबकि  चालू  वर्ष  के  लिये  पश्चिमी  बंगाल  में

 गेहूँ  तथा  ग्रीष्म  की  धान  की  फसल  के  उत्पादन  सम्बन्धी  पक्के  झांकने  उपलब्ध  हो  जायेंगे  ।

 केन्द्रीय  खाद्य  मन्त्री  ने  यह  भीਂ  आश्वासन  दिया  कि  बाजरा  शादी  जेसे  मोटे

 अनाजों  का  व्यापार  माध्यम  बे-रोक-टोक  संचलन  जारी  रहेगा  ।

 मंत्रिमंडल में  इस
 मामले

 के
 सभी

 पतलूनों  पर  चर्चा  हुई  ate  fra  ger
 कि  चालु

 वर्ष  में  खाद्य-नीति  में  किसी  विशेष  कठोर  परिवर्तन  ar  समय  नहीं  आन्तरिक

 अधिप्राप्ति  के  कार्यों  में  तेजी  लाई  जायगी  ताकि  यथाशीघ्र  न  केवल  4.5  लाख  मीटरी टन  के

 लक्ष्य  को  प्राप्त  कर  लिया  जाय  अपितु  निर्धारित  लक्ष्य  में  वृद्धि  भी  हो  जाय  ।  भारतीय  खाद्य

 निगम  से  कहा  गया  है  कि  वह  प्लोर  अधिक  भुगतान-केन्द्र  व  क्रय-केऩ्द्र  खोले  भोर  डी०  पी०

 एजेन्टों  को  शीघ्र  भुगतान  तथा  डी०  पी०  एजेंटों  के  गोदामों में  शीघ्र  उठवाना  सुनिश्चित
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 ग्रोवर  श्रषिप्रासति-काय  तेज  करने  के  लिये  seq  उपयुक्त  पग  उठाये  ।  जिलाधीशों  से  भी

 mate  किया  मया  है  कि  वे  अझपने-भ्रपने  जिलों  में  सभी  उपलब्ध  जन-शक्ति  गाड़ियों  को

 कार्य  तेज  करने  में  लगाएँ  ।

 मिल  मालिकों  तथा  उत्पादकों  पर  लगी  वर्तमान  लेवी  बिना  किसी  परिवर्तन  के

 चलती  रहेगी  लेकिन  ली  जाने  वाली  मात्रा  की  बेहतर  देख-रेख  तथा  शीघ्र  वसूली  के  लिए  पग

 उठाए  जाएँगे  |  राज्य  केवलज्ञान  प्रतिबन्ध  तथा  सांविधिक  war  व्यवस्था  वाले  क्षेत्रों  के

 पास  एवं  भ्रधिशषेष  क्षत्रों  पर  लगे  प्रतिबन्ध  भी  बने  रहेंगे  ।

 सांविधिक  राशन-व्यवस्था  वाले  क्षत्रों  की  वत  मान  सप्लाई  बनी  रहेगी  ate  इन  जिलों

 में  जब  कभी  आवश्यक  संशोधित  राशन-व्यवस्था  से  सम्बन्धित  लाभों  से  इन्हें  भी  लाभान्वित

 किया  जाएगा  ॥

 मन्त्रिमण्डल में  यह  भी  निर्णय  किया  गया  कि  मुरी  के  संचलन  पर  लगे  वर्तमान

 weal  को  हटा  दिया  जाय  ताकि  मुरी  बिना  किसी  परमिट  के  राज्य  के  इन्दर  एक  स्थान  से

 दूसरे  स्थान  को  भेजी  जा  सके  ।

 सरकार  को  भाषा है
 कि  इस  नीति

 को  चलाने  में  सारी  पार्टियाँ  सरकार  से  पूर्ण

 सहयोग  करेंगीं  ॥

 श्री  समर  मानीय  मन्त्री  ने  कहा  है  कि  जो  वक्तव्य  पश्चिमी  बंगाल  के  खाद्य

 मन्त्री  द्वारा  दिया  गया  बताया  जाता  है  वह  पश्चिमी  बंगाल  के  विधान  परिषद्‌  की  कार्यवाही

 वृतान्त  में  नहीं  परन्तु  यह  सच  है  कि  यह  वक्तव्य  पश्चिमी  बंगाल  के  सभी  समाचार-पत्रों

 में  प्रकाशित  gar था

 थी  वी०  कुष्ठ  मुती  :  जब  neat  महोदय  ने  इस  बात  का  एकदम  खंडन  किया  है  कि

 विधान
 सभा  में  मन्त्री  ने  कोई  ऐसा  वक्तव्य  दिया था  ।  फिर  मन्त्री  के  वक्तव्य की  सचाई  से

 सम्बन्धित  प्रश्न  कैसे  उठाया  जा  सकता  है  ?  ag  फिर  भीम स्त्री  विशेष  पर  mae  लगाते  जा

 रहे

 उपाध्यक्ष  महोदय
 :  यदि  रिकार्ड  की  जाँच के  बाद  यह  उत्तर  दिया  गया  है  तो  उसके

 बार ेमे  शंका कसे  की  जा  सकती

 श्री  इन्द्रजीत गुप्त
 :  वक्तव्य के  खंडन के  बारे

 में  मेरा  एक  व्यवस्था  का  प्रश्न है  ।  प्रदान
 में  जिस  वक्तव्य  का  dad  दिया  गया  है  वहू  पश्चिमी  बंगाल  के  मुख्य  मन्त्री  द्वारा  19  me
 को  पश्चिमी  बंगाल  विधान  परिषद्‌  में  दिया  गया  था  ।  मन्त्री  महोदय  ने  कहा  है  कि  उस
 वक्तव्य  की  प्रति  वहाँ  से  मंगा  कर  सभा-पटल  पर  रख  दी  गई  कौर  उसमें  कोई  ऐसा  वक्तव्य

 नही ंहै
 ।  जो  वक्तव्य  सभा-पटल  पर  रखा  गया

 है  वह  विधान
 परिषद्‌  में  ay  बल्कि  विधान

 सभा  में  19  at  को  बल्कि  13  मार्च  को  दिया  गया  था  इस  प्रकार  यह  वह  वक्तव्य
 नहीं

 हे  जिसके  सन्दर्भ  में  प्रश्न  पूछा  गया  वह  सभा  को  गुमराह  कर  रहे  हैं  ।
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 Short  Notice  Question  Chaitra  17,  1891  (Saka)

 खाय  तथा  घी  मन्त्री  श्री  जगजीवन
 राम

 :  श्री  इन्द्रजीत  गुप्त कीं  बात  का  उत्तर मैं  देना

 चाहूँगा
 ।  हमें  वह  वक्तव्य  प्राप्त  gar  है  जो  खाद्य  मन्त्री

 ने
 पश्चिमी  बंगाल  की  विधान  सभा

 में  दिया  था  |  मेरे  विचार  से  यह  वक्तव्य  विधान  परिषद्‌  में  भी  रखा  गया  था  ।  मैं  यह  बात
 स्पष्ट  करना  चाहता  हूं  कि  मैंने  कभी  भी  यह  नहीं  कहा  कि  चुकी  पश्चिमी  बंगाल  कमी  वाला

 राज्य  है  इसलिए  वहाँ  प्रति  व्यक्ति  भ्र नाज  की  खपत  13  aia  होनी  चाहिए  wa  परिश्रमी

 बंगाल  सरकार  ने  मनसे  ag  कहा  कि  प्रतिदिन  प्रति  व्यक्ति  16  via  के  हिसाब  से  उन्हें  62

 लाख  टन  अनाज  उस  समय  मैंने  यह  कहा  था  कि  क्या  राज्य  की  सारी  जनता को
 वयस्क  मान  कर  यह  हिसाब  लगाया  जाता  कुल  जनसंख्या  के  84  प्रतिशत  को  वयस्क  माना

 जाता  है  धौर  इसी  ग्रा घार  पर  राज्य  की  ग्र नाज़  सम्बन्धी  धावश्यकता  का  अनुमान  लगाया

 जाता है  1

 att समर  गुह
 :  बात

 तो  जहाँ की  तहाँ  रही ।  मैंने  उस  वक्तव्य  का  उल्लेख  किया  है  जो

 विधान  परिषद्‌
 में

 दिया  गया
 विधान

 सभा  में  नदीं ।

 यह  आवश्यक  नहीं  है  कि  वह  विधान  सभा  तथा  विधान  परिषद्‌  में  वहीं  वक्तव्य  दें

 तथा  यह  mae  नहीं  है  कि  विघान  सभा  तथा  विधान  परिषद्‌  में  दिये  गये  वक्तव्य  क़ो  भाषा

 एक ही
 तो  सभी  तथ्य  ज्यों  के  त्यों  हों  भरत  प्रदान के  भाग  का  उत्तर  नितांत

 wage है  ।  यदि  सरकार  का  विचार  था  कि  ag  वक्तव्य  सच  नहीं  था  अथवा  खाद्य  मन्त्री ने

 ऐसा  वक्तव्य कभी  दिया ही  नहीं  था  तो  केन्द्र  सरकार का  कत्तव्य था  कि  जेसे  ही  पश्चिमी  बंगाल

 के  सभी  समाचार-पत्रों  में  यह  समाचार  प्रकाशित  gat  था  वह  तुरन्त  उसका  प्रत्याख्यान

 करती ।  किन्तु  ऐसा  किया  नहीं  गया  ।

 aa  मेरा  set  यह  है  कि  क्या  यह  सच  है  कि  कई  वर्षों  के  झनुसंधान-कायें  के  पश्चात्‌

 भारतीय  चिकित्सा  परिषद्‌  इस  परिणाम  पर  पहुँची है  कि  एक  वयस्क  के  संतुलित  भोजन  में

 14  जोंस  3  प्रिंस  1९  जोंस  दाक  शादी  तथा  10  aia  धन्य  खाद्य  पदार्थ  जैसे

 मछली  जिनमें  प्रोटीन  पाया  जाता है  सम्मिलित  होने  चाहिए  साथ  ही  यदि  प्रोटीनਂ  वाले  पदार्थ

 नहों  तो  उसके
 स्थान  पर  कम

 से
 कम  ale  दालें  मिलनी  चाहिए  ।  इसका  क्य  यह  ga

 कि  यदि  ध्यान  के  साथ  सब्जियाँ  तथा  माँस  ate  मछली  जिनमें  प्रोटीन  होता  है  नहीं  दी

 जातीं  तो  प्रति  व्यक्ति  16  झौंस  oat  सिलना  चाहिये  ।  क्या  सरकार  जानती  है  कि  पश्चिमी

 बंगाल  में  धौर  विशेषकर  उसके  औद्योगिक  क्षेत्रों  में  चाय  बागानों  के  क्षेत्र  में  तथा  ग्रामीण  क्षत्रों

 में  रहने  वाले  व्यक्तियों  को  बहुत  कम  मात्रा  में  शाक-सब्जियाँ  उपलब्ध  तथा  उन्हें  दालें  तो

 बिल्कुल  नहीं  मिलतीं  ?

 अतः  परिषद्‌  के  प्रतिवेदन  के  ध्रुमिर  भी  यह  नितांत  आवश्यक  है  कि  उनको  16  धौंस

 ars  मिलना  चाहिए  ।  क्या  सरकार  परिषद्‌  की  गणना  को  स्वीकार  करेगी  तथा  पश्चिमी  बंगाल  के

 श्रमिकों  धौर  मजदूरों को  तो  कम से  कम  16
 dig  wer  देने  की  व्यवस्था

 करेगी  ?

 20



 1969  अल्प-सूचना  प्रश्न

 श्री  जगजीदन  राम  संतुलित  भोजन  के  बारे में  चिकित्सकों  ने  विभिन्न  प्रमाप  निर्घारित

 किये  हैं  ।  हम  कुल  जनसंख्या  को  84  प्रतिशत  जन-संख्या  के  बराबर  मान  कर  gat  की

 लब्धि के  बारे में  हिसाब  लगाते  रहे  हैं  तथा  मोटे  रूप से  प्रति  वयस्क  को  इस  प्रकार  16

 झौंस  भ्रमण  देने  की  व्यवस्था  करते  रहे  हैं  ।  इसके  ध्रर्तारिक्त  विश्वास  है  कि  माननीय  सदस्य
 को  यह  भी  विदित  होगा  कि  गेहूं  ate  चावल  को  छोड़  कर  धन्य  अनाज  को

 देश  के  प्रतिकार

 भागों  में
 लाने  पर  कोई  प्रतिबन्ध  नहीं  उनको  यह  भी  विदित  होगा  कि  भारी  मात्रा

 में  बाजरा  तथा  ज्वार  पश्चिमी  बंगाल  में  भेजी  जा  रही है  जिससे  कि  श्रमिकों  की

 खाद्यान्न  की  ध्रावद्दकता को को  पूरा  किया  जा  सके  ।  इस  तारीके  से  पश्चिमी  बंगाल  में  चावल  के

 मूल्यों  में  स्थिरता  रखने
 में  मु  सफलता  मिली  पश्चिमी  बंगाल  में  पहले  ऐसा  कभी  gar

 नहीं  था  सितम्बर  तथा  अक्टूबर के  महीनों  में  चावल के  मूल्यों  में  कमी  भाने  की

 घटना  होती  नहीं है  कितु  मूल्यों  में  कमी  भाई  है  ।  मेरा  यह  प्रयत्न  रहा है  कि  पश्चिमी  बंगाल

 को  अघिक  से  श्रमिक  मात्रा  में  विविघ  खाद्यान्न  भेजा  जाय  जिससे  कि  वहाँ  चावलों  के  मूल्यों  में

 वृद्धि  न  हो  तथा  श्रमिकों  को  चावल  ate  गेहूं  के  भ्र ति रिक्त  पर्याप्त  मात्रा  में  दूसरा  awa  मिलता

 रहे
 ।

 ऐसा  grat है  ।

 श्री  समर  गह  :  पश्चिमी  बंगाल  में  बाढ़  रूपी  अ्रभिषाप  वहाँ  के  कृषकों  को  वरदान  बन

 गया  है  क्योंकि  इससे  उन्होंने  वर्ष  में  भ्रमित  उत्पादन  देने  वाली  दो  विविध  फसलों  को  उगाने  का

 तरीका  सीख  लिया  है  ।  राष्ट्रपति  शासन  काल  में  पश्चिमी  बंगाल  की  सरकार  ने  पश्चिमी  बंगाल

 को  1971  तक  खाद्यान्न  के  उत्पादन  को  बढ़ा  कर  श्रात्मनिभरता  प्राप्त  करने  की  योजना  बनाई

 वहाँ  की  वर्तमान  सरकार  ने  भी  उस  योजना  को  स्वीकार  कर  लिया  है  ।  क्या

 केन्द्र  सरकार  परिश्रमी  बंगाल  को  खाद्यान्नों  के  उत्पादन  में  वृद्धि  करने  के  लिए  आवश्यक

 उर्वरक  व  कृषि  oats  उपकरण  तथा  अन्य  आवश्यक  वस्तुभ्नों  की  सहायता  देगी  ?  इस  तथ्य  को

 ध्यान  में  रखते  हुये  कि  हमारे  देश में
 100  लाक्ष  मीट्रिक  टन  दालों  का  उत्पादन  होता है  धौर

 जिसमें  से  70  लाख  मीट्रिक  टन  दालों का  उपभोग  मानव  करते हैं  तथा  चिकित्सा  अनुसंधान

 परिषद्‌ के
 प्रतिवेदन  के भ्रतुसार  कम  से  कम  यहाँ  इससे  तीन  गुनी  मात्रा  में  दालों  का  उत्पादन

 होना  दया  केन्द्र  सरकार  oa  बंगाल  तथा  ae  राज्य  सरकारों  की  सहायता

 करेगी  जिससे  ta  में  वत  मान  मात्रा  से  तीन  गुनी  मात्रा  में  दालों  का  उत्पाइन  किया  जा

 सके ?

 श्री  wares  दिन  अधिक  उत्पादन  के  विविधता पुणें  कार्यक्रम  को

 far  करने के  बारे  में  हम  पश्चिमी  बंगाल  की  सहायता  करते  रहे  हैं  ।  वास्तव  में  इस  वर्ष

 68,000  से  1,60,000  एकड़  भूमि  में  पंडी  झोर  गेहूं  का  हम  कार्यक्रम  से
 दुगनी  a

 तीन  गुनी  मात्रा  तक  श्रमिक  उत्पादन  gat  है  alee  उपज  बाले  विविधता पू रां  कार्यक्रम
 को  चलाने  के  बारे  में  हम  सभी  राज्य  सरकारों  की  सहायता  करते रहे  तथा  हमारी  नीति

 qa  रहेगी  A

 छ्



 Short  Notice  Question  April  7,  1969

 श्री  बे०  के०  दास चौधरी  :  खाद्य  समस्या  चिंताजनक  किन्तु  माननीय  मन्त्री  के

 वक्तव्य  ने  उसे  कौर  भी  चिन्ताजनक  बना  दिया  है  ।  माननीय  मन्त्री  ने  जो  वक्तव्य

 पटल  पर  रखा  है  ag  वास्तव  में  वहीं  वक्तव्य  नहीं  है  जो  19  1969  को  पश्चिमी

 बंगाल  विधान  परिषद्‌  में  वहाँ  के  खाद्य  मन्त्री  श्री  सुधीर  कुमार  ने  दिया  था  ।  प्रतीत  होता

 है  कि  वक्तव्य  दिया  गया  था  ।  केवल  दूसरे  माननीय  मन्त्री  के  इन्कार  करने  से  इस  तथ्य  को

 भुलाया  नहीं  जा  सकता  ।  मत  हम  शभ्रनुमान  करते  हैं  कि  केन्द्रीय  खाद्य  मन्त्री  श्री  जगजीवन

 राम  का  ame  पश्चिमी  बंगाल  के  लोगों  के  हितों  के  विरुद्ध  है  तथा  नितांत  ध्रसम्वंधानिक  शौर

 प्रापत्तिजनक  है  ।  केन्द्रीय  खाद्य  मंत्री  को  इस  बात  से  अवगत  होना  चाहिए  कि  पश्चिमी  बंगाल

 के  लोग  उन्हें  ऐसे  वक्तव्य  देने  के  लिए  कब  कभी  अनुमति  नहीं  दंगे  ।  उन  लोगो  को  बहुत

 fet  yar  मार  लिया  गया  है  किन्तु  श्र  उन्हे  ate  अघिक  दिन  भूखों  मारना  सम्भव  नहीं

 है  ।  इस  dey  में  मन्त्री  महोदय  यह  बतायेंगे  कि  क्या  वह  एक  राष्ट्रीय  खाद्य  नीति  पर  विचार

 एक  ऐसी  नीति  जिसके  अन्तर्गत  सभी  राज्यों  को  समान  दृष्टिकोण  से  देखा  जाएगा  कौर

 प्रत्येक  राज्य  की  अलग-प्रलय  उपज  की  मात्रा  को  ध्यान  में  रख  कर  विचार  नहीं  जाएगा

 क्योंकि  भारत  का  कुल  उत्पादन  सभी  के  सम्मिलित  परिश्रम  का  फल  किसी  राज्य  विशेष

 का  उत्पादन  पर्याप्त  नहीं  भी  हो  सकता  किन्तु  सम्भव है  इसके  पास  अन्य  ऐसे  साधन  पर्याप्त  मात्रा

 में  हों  जोगेश  के  विकास  में हायक  हों  तथा  जो  उत्पादन  को  पूर्ण  करने  में  सहायक  हो  जिससे

 देश  विदेशी  मुद्रा  कमा  सके  ।  उदाहरण  के  लिये  पश्चिमी  बंगाल  को  ही  लीजिए  ।  पश्चिमी  बंगाल

 तम्बाकू  are  घातुश्नों  के  निर्यात  से  देश को  मिलने  वाली  कुल  विदेशी  मुद्रा  का

 30-35  प्रतिघात  विदेशी  मुद्रा  जीत  कराता  है  ।  इससे  देश  के  विकास  में  अच्छा  सहयोग  मिलता

 मैं  मन्त्री  महोदय  से  स्पष्ट  शब्दो  में  उत्तर  चाहता  हूँ  कि  क्या  केन्द्र  सरकार  पश्चिमी

 बंगाल  के  लोगों  को  भोजन  देने  का  उत्तरदायित्व  लेती  है  तथा  क्या  ag  संयुक्त  मोर्चा

 सरकार  की  24  लाख  मीट्रिक  टन  खाद्यान्न  की  मांग  को  शीघ्र  पुरा  करेगी  ?  यदि

 नहीं  तो  न्य  सरकार  पश्चिमी  बंगाल  द्वारा  कमाई  जाने  वाली  विदेशी  मुद्रा  की  राशि  को  छोड़ने

 के  लिये  तैयार  है  जिससे  राज्य  सरकार  भ्र पनी  खाद्यान्न  आवश्यकता  को  स्वय  पुरा

 कर  सके  ?

 ait  जगजीवन  राम  :  समय  में  नहीं  भ्राता  कि  किन  तकों  के  झा घार  पर  माननीय  सदस्य  ने

 इतना  लम्बा-चौड़ा  भाषण  दिया है
 ।  सम्भवतः  उन्हें  पश्चिम  बंगाल  की  खाद्य  स्थिति  का  ज्ञान

 नहीं है

 मुझे  खेद  है  कि  माननीय
 सदस्य

 को  वहाँ  की  खाद्य  स्थिति  का  ज्ञान  नहीं है
 ।  मैं  चाहूँगा

 कि  माननीय  सदस्य  अपने  चुनाव  क्षेत्र  में  जा  कर  पता  करें  कि  sei  चावल  के  प्रति  किलो  क्या

 भाव हैं  ?  पश्चिमी  बंगाल के  इतिहास  में  या  कुछ  ही  समय  पहल े.
 .

 wa  ye  उत्तर  देवे  दीजिये ।  उन्होंने  बहुत  सी  ऐसी  बातें  उठाई हैं  जो
 प्रश्न से

 सम्बन्ध  adi  रखतीं  ।  चाय  या  ara  चीजों  से  कोई  भी  विदेशी  मुद्रा  का  भजन  है  ।  बसों
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 स्थिति  भाएगी  किन्तु  उसके  लिये  उन्हीं  परिस्थितियों  को  लाने  की  आवश्यकता है  जो  पश्चिमी

 बंगाल  में  1967  या  1958  में  विद्यमान  at

 श्री  ज्योतिमंय  बसु  :  झपने  कितनी  अच्छी  तरह  इसका  विश्लेषण  किया है  ।

 श्री  जगजीवन  ta:  परिमाण  बंगाल  में  खाद्य  की  कमी  का  यह  एक  नमूना  है  ।

 मैं  कह  रहा  था  कि  मैंने  ऐसा  कभी  नहीं  कहा  कि  जिस  राज्य  में  खाद्यान्न  का

 उत्पादन  कम  है  वह  राज्य  थोड़ा  खाद्यान  उपभोग  करे  ।  साथ  ही  मैं  यह  भी  फिर  निवेदन  करना

 चाहता  हूं  कि  कोई  भी  राज्य  राष्ट्रीय  आँकड़ों  से  अघिक  मात्रा  के  खाद्यान्न  की  माँग  न  करे  ।  राज्य

 के  मुख्य  मन्त्री  तथा  उप-मन्त्री  महोदय  ने  इस  बात  को  सभा  कौर  केन्द्र  के  साथ  विचार-विमश

 के  झन्तगंत  उन्होंने  स्वीकार  किया  ।  उत्पादन  के  सम्बन्ध  में  भ्रांति  आंकड़ों  के  मिलने  के  बाद

 मई
 मास  में  हम  पूरी  स्थिति  का  पुनरीक्षण  करेंगे  ।  भाग्य  से  पश्चिमी  बंगाल  को  खाद्यान्न

 सम्बन्धी  विंमान  स्थिति  सुविधाजनक  तथा  अनुकूल है  तथा  स्वयं  पश्चिमी  बंगाल  सरकार  के

 पास  फरवरी  के  aaa  4  लाख  मीट्रिक  टन  खाद्यान्न--चावल  धौर  गेहूं  धारी-उपलब्ध  है  ।

 पश्चिमी  बंगाल  की  खाद्य  समस्या  के  बारे  में  उत्क ठा  दिखाने  का  कोई  कारण  नद्दी  है  ।  वहाँ  स्थिति

 बिल्कुल  अनुकूल  है  ।

 श्री  क  ०  लक प्पा  :  यह  एक  मौलिक  प्रश्न  है  तथा  महत्वपूर्ण  प्रश्न  है  ।  कुछ  fer

 के  हिन्दुस्तान  cess  समाचार-पत्र  में  यह  प्रकाशित  हुमा  है  :

 में  एक  घन्टे  की  खाद्य  सम्बन्धी  बहस  में  प्रश्नों  का  उत्तर  देते  हुए  श्री  कुमार

 वेगनाशन  व्यक्त  थी  कि  विरोधी  दल  को  खाद्य  नीति  का  समर्थन  करने  में  पीछे  नहीं  रहना

 चाहिए  जेसा  कि  aa  वह  कर  रहे

 विवादास्पद  विषय  के  ait  पर  श्री  कुमार  को  केन्द्र  सरकार  पर  उसके  राज्य-सरकार

 के  प्रति  सहायता  तथा  सहानुभुति  रहित  के  लिये  झाक्षप  करने  का  झवसर  मिल  गया  ।

 संयुक्त  मोर्चा  दल  के  सदस्यों  ने  पुकारा  तथा  विरोधी  दल  के  सदस्यों  ने
 उस

 समय

 विरोध  प्रकट  किया  जब  श्री  कुमार  ने  केन्द्रीय  खाद्य  मंत्री  श्री  जगजीवन  wae  रवैये  पर  खेद

 प्रकट  किया  तथा  जब  उन्होंने  बताया  कि  श्री  जगजीवन  राम  ने  कहा  है  कि  बंगाल  के  लोगों  को

 प्रतिदिन  13.2  ata  भ्र नाज  से  श्रमिक  की  माँग  करने  का  कोई  अघिकार  नहीं  है  क्योंकि  इस

 राज्य में  खाद्यान्न  का  उत्पादन कम  है  ॥

 महोदय  :  यह  मूलभूत  प्रश्न  है  ।
 क्या  माननीय  मन्त्री  सोचते  हैं

 कि  )

 एक  माननीय  सदस्य  :  उच्चतम  न्यायालय  में  इसका  निर्णय  होना  चाहिये  ।

 श्री  क०  लक प्पा  :  यह  व्यवस्था  पक्षपातपूर्ण  रवैया  है  ।  afar  भारतीय

 चिकित्सा  विज्ञान  संस्थान  ने  सब  क्षण  किया है
 तथा  कहा  है  कि  भारत  में  10  करोड़  व्यक्ति

 ध्रस्वस्थ हैं  घौर  सरकार  इस  नीति
 अनुसरण

 पिछले  21  वर्षों  से  करती  ar  रही है  ।  भारतीय

 संविधान  में  एक  नीति  निर्धारित  की  गई  है  जो  भारतीय  संविधान  के  निदेशात्मक  सिद्धान्तों  के

 अन्तत  भाती है  कि  हमें  स्वस्थ  प्रजातंत्र  में  स्वस्थ  नार्गारक  बनाने  हैं  ।  इस  विषय  में  सरकार
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 लिटा ह

 क्या  उपाय  किये  हैं
 ?  सरकार  को  ऐसा  वक्तव्य  देने  का  क्या  अधिकार  है  जेसा  कि  श्री  जग

 -

 जीवन  राम  ने  दिया  है  जिसमें  पश्चिमी  बंगाल  को  खाद्यान्न  का  आवंटन  करने  के  बारे  में  स्पष्ट

 पक्षपात  क्या  केन्द्र  सरकार  राज्यों  में  सत्तारूढ़  दल  विशेष  का  ध्यान  न  करते  हुये  बिना

 पक्षपात  किये  कोई  राष्ट्रीय  स्तर  की  खाद्य  नीति  बनाएगी  ?  क्या  सरकार  प्रत्येक  राज्य  को

 पर्याप्त  मात्रा  में  खाद्यान्न  देगी  तथा  इस  बारे  में  केन्द्र  इसका  ध्यान  नहीं  देगी  कि  उस  राज्य  में

 सरकार  किस  दल  की  है
 ?  क्या  इस  प्रकार  की  बातें  at  जाएँगी  जिसमें  कि  ge  स्वस्थ

 तांत्रिक  प्रणाली  में  स्वस्थ  नागरिक  बना  सके  ?

 श्री  जगजीवन  राम  क्या  इसका  उत्तर  देने  की  ध्रावश्यकता  है
 ?

 श्री  ई  लक प्पा :  मुक्के  उत्तर  चाहिये  ।  मन्त्री  महोदय ने  झपने  वक्तव्य  में  कहा  है

 कि  पश्चिमी  बंगाल  13.2  aia  awa  से  ध्वजिक  लेने  का  हकदार  नहीं है  ।  मन्त्री  महोदय  को

 पश्चिमी  बंगाल  के  साथ  विभेद  कयों  रखना  चाहिये  ?  क्या  भारत  सरकार  ने  इस  मामले  में

 अखिल  भारतीय  चिकित्सा  संस्थान  के  साथ  quar  किया  है  ?  माननीय  खाद्य  मन्त्री  ने

 वक्तव्य  से  इन्कार  नहीं  किया  है  मत  मैं  स्पष्ट  उत्तर  चाहता  हूँ  ।  क्या  भारत  सरकार  की  यही

 विवेकपूर्ण  नीति हैं
 ?

 उपाध्यक्ष  महोदय  प्रश्न  माननीय  खाद्य-मस्ती  के  वक्तव्य  के  बारे  में  था ।  होंने

 स्थिति  का  स्पष्टीकरण  दे  दिया  है  ।  कब  war  शादी  के  बारे  में  set  पूछना  कहाँ  तक

 संगत है
 ?

 श्री  Fo  लक प्पा  वैदेशिक  सिद्धांत  हैं

 उपाध्यक्ष  महोदय  इसका  मूल  प्रश्न  से  कोई  सम्बन्ध  नहीं

 श्री  समर  sala  राष्ट्रीय  खाद्य  नीति  के  बारे में  seq  रखा है  उसका  उत्तर

 मिलना  चाहिये  1  पश्चिमी  बंगाल  के  लिए  कोटा  निर्धारित  है  इसके  बारे  में  माननीय

 मन्त्री ने  स्वयं  कहा  है  ।  कम  से  कम  उन्हें  प्रशन  के  इस  भाग  का  उत्तर तो  देना ही

 चाहिय े॥

 श्री  क०  लक प्पा  सरकार  में  स्थिति  पर  काबू  पाने  का  सामना  नहीं  है  ।  उनके  पास

 कोई  उत्तर  नहीं  क्या  मैं  यह  मान  लू  कि  सरकार  एक  भेदपूण  नीति  का  भ्रनुसरण

 कर  रही है  ?

 श्री  हवा  ato  तिवारी  :  श्रजीब  बात है  कि  जब  मन्त्री  महोदय  कह  रहे  हैं  कि  उन्होंने

 ऐसी  कोई  बात  नहीं  कही  तब  भी  इस  प्रश्न  को  बार-बार  पूछा  जा  रहा  है  ।  क्या  मन्त्री

 महोदय  यह  बताएँगे  कि  सभी  राज्यों  के  साथ  समान  व्यवहार  किया  जाता  है  अथवा  उनके

 साथ  भेद-भाव  रखा  जाता  है
 ?  यदि  राज्यों  के  साथ  भेद-भाव  रखा  जाता  है  तो  कौन-कौन

 से  राज्यों  को  धिक  खाद्यान्न  दिया  जाता हैं  तथा  कौन-कौन  से  राज्यों  को  कम  खाद्यान्न

 दिया  जाता  है  ?
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 at  अन्ना साहेब  fart  :  मेरे  पास  1964 से  उपलब्धि के  बारे  में  afar  भारतीय

 wise  मौजूद  हैं  ।  1964 में  यह धाकड़  14.  07  1965  में  14.55 ;  1966  में  12.52;

 1967  में  12.12  तथा  1968 में
 14.1  थे  ।

 श्री  gto  ato  तिवारी  :  क्या  राज्य  से  राज्य  में  कोई  भ्रातृ  है  ?

 श्री  अन्ना साहब  fare  :  भ्रातृ  किन्तु  अखिल  भारतीय  प्राप्त  यही  है  ।

 श्री  gto  ato  तिवारी  :  किस  राज्य  को  सबसे कम  मात्रा  मिलती  है  तथा  किस  राज्य

 को  सबसे  प्रतीक  ?

 श्री  ही०  Ato  मुकर्जी  :  भ्रभी  तक  हमें  सरकार  के  लेखों  पर  या  कोतूर  जेसे  संस्थान

 के  द्वारा  प्रति  व्यक्ति  उपलब्धि या  प्रति  व्यक्ति  आवश्यकता  के  सम्बन्ध  में  सूचनाएँ  मिला  करती

 थीं  ।  हर  बधार  प्रति  व्यक्ति  के  श्राघार पर  गणना की  जाती थी  ।  यह  पहला  अवसर है  जब
 मन्त्री  महोदय ने  प्रति  वयस्क के  हिसाब से  गणना  की  है  मेरे  मित्र श्री  तिवारी  द्वारा  पूछे  गये

 प्रश्न  का  अनुसरण  करते  हुए  मैं  जानना चाहता  हूँ  कि  खाद्य  उपलब्धि  के  बारे  में  क्या  यह  विभाग

 भप्रपनाएं  जाने  वाले  सिद्धान्तों  से  हट  गया  धौर  यदि  हाँ  तो  इस  अवसर  पर

 उन  सिद्धातों  से  हटने  का  क्या  कारण  है
 ?

 श्री  जगजीवन  राम
 :

 प्रमापों  से  हटने  की  कई  बात  नहीं  है  ।  प्रमाणों  के  अनुसार  16

 धौंस  प्रति  वयस्क  है  ।  जनसंख्या में  6  9  एक  वर्ष  तथा  दो  वर्ष  के  बच्चे  भी

 सम्मिलित  रहते  हैं  ।  भरत  इस  मामले  में  जनसंख्या  हिसाब  लगाते  समय  सदा  श्राघार  यह

 रहता  है  कि  पूरी  जनसंख्या  कितने  वयस्कों  के  बराबर

 श्री  हदों  Ato  मुकर्जी  :  यही हम  जानना  चाहते थे
 ।  यह  गणना  का

 नया  झ्राघार है

 जहाँ  तक  मैं  जानता  हूँ  हम  प्रति  व्यक्ति  प्रति  व्यक्ति  उत्पादन  या  उपलब्धि  या

 यकता  के  मानने  के  भारी  | थ  यह  पहला  अवसर है  जब  माननीय  मन्त्री  ने  प्रति  वयस्क

 उपलब्धि
 के

 झा घार
 पर  हिसाब  लगाया  है  ।

 क्या  यह  पहला  ही  waar  नहीं  है  atc  यदि  है  तो

 ag  उस  के
 बारे  में  क्यों  किया  जा  रहा  है  जितकी  कुछ  कठिनाइयों  हैं  ?

 श्री  जगजीवन  राम
 :  प्रति  व्यक्ति  उपलब्धि

 की  मात्रा  16
 site  नहीं है  aq  कम

 प्रति  वयस्क  16  झौंस  उपलब्धि  लेने  पर  14  प्रतिशत  कुल  जनसंख्या के  लिए  gad  निकाल ली

 जाती  समप्रभावी  वयस्कों  की  संख्या  निकालनी  पड़ती  भ्र  इनमें  कोई  नई  बात

 wa है  ।  हम  प्रति  व्यक्ति  औसत  उपभोग  लेते  हैं  धौर  तब  प्रति  वयस्क  16  aia  का  ध्राघार

 लिया  जाता  है  ॥

 डा०  रोनेन  सेन :  केन्द्र  सरकार  तथा  पश्चिमी  बंगाल  सरकार  के  बीच  सारा  झगड़ा

 इस  बात  को  ले  कर  खड़ा  हुआ  है  कि
 पश्चिमी  बंगाल

 में  चावल  तथा
 अन्य  खाद्यान्न  का  कितनी

 मात्रा में  उत्पादन  भारत  सरकार  यह  मानती  थी  कि  पश्चिमी  बंगाल में  खाद्यान्न  का

 उत्पादन  राज्य  के  लिए  पर्याप्त
 मात्रा

 में  gar  किन्तु  राज्य  सरकार  ने  इस  बात  का विरोध किया  ।
 क्या  केन्द्र  सरकार  के

 पास  राज्य  सरकार  द्वारा  दिए  गए  आँकड़ों  के  अतिरिक्त  वहाँ के
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 दन  की  मात्रा  जानने  के  लिए  कोई  eq  साधन हैं  श्र  यदि  केन्द्र  सरकार  के  पास  ऐसा  कोई

 साधन  नहीं  तो  राज्य  सरकार  द्वारा  प्रस्तुत  किए  गए  आँकडों  को  केन्द्र  सरकार  क्यों  नहीं  मान

 लेती  तथा  यथासाध्य  अपने  बचनों  को  पुरा  करने  का  प्रयत्न  क्यों  नहीं  करती  ?

 श्री  जगजीवन  रास  मैंने  तथा  सरकार  की  कौर  से  किसी  भी  व्यक्ति  ने  ऐसा  कभी

 भी  नहीं  कहा  कि  इस  ag  पश्चिमी  बंगाल  में  इतनी  मात्रा  में  खाद्यान्न  का  उत्पादन  gal

 है  कि  राज्य  को  किसी  प्रकार  सहायता  की  आवश्यकता  नहीं  हमने  ऐसा  कभी  नहीं

 कहा  तथा  ऐसा  कहना  नितांत  सत्य  है  ।

 जहाँ  तक  खाद्यान्न  के  उत्पादन  का  प्रश्न  है  हमने  पश्चिमी  जंगल  द्वारा  दिये  गये

 प्रखंडों  को  स्वीकार  किया  था  ।  कठिनाई  यह  है  कि  स्वयं  राज्य  सरकार  के  कृषि  विभाग

 तथा  खाद्य  विभाग  के  झ्राँ कड़ों  में  अन्तर है  ।  साथ  ग्रीष्म  फसल  के  बारे  में  तीन  ay  का

 भ्रोसत  लिया  गया  है  ।  इससे  काम  नहीं  चलेगा  क्योंकि  इस  वर्ष  पश्चिम  बंगाल  में  ताह च ुग

 मंडी  तथा  गेहूँ  की  काश्त  में  नवीन  क्रांति  का  विकास  हुआ  है  ।  वहाँ  गेहूँ-उत्पादन  में  क्रांति

 हो  रही है  तथा  कलकत्ता  से  40  मील  दूर  तक  के  क्षेत्र  में  इतनी  अच्छी  फसल  उगाई  गई  है

 जितनी  पंजाब  में  उगाई  जाती  है

 इसी  कारण  मैंने  कहा  कि  चावल  कौर  गेहूं  के  ग्रीष्म  कालीन  उत्पादन  के  श्रॉकड़ें

 मिलने  के  बाद  हम  मई  में  स्थिति  का  पुनरीक्षण  करेंगे  ।  मत  खाद्यान्न  के  बारे  में  न  कोई  wast

 था  शौर  न  है  ।  वास्तव  इन  सभी  गुनाहों  में  मैंने  पश्चिमी  बंगाल  द्वारा  दिये  गये

 आँकड़ों  को  भी  लिया  है  ।  इस  समय  पश्चिमी  ama  की  खाद्य  स्थिति  के  बारे  में

 कोई  चिंता  करने  की  श्रायश्यकता  नहीं  है  ।  मुख्य  मंत्री  उप  मुख्य-मन्त्री  महोदय

 तथा  खाद्य  मन्त्री  महोदय  ने  मई  में  स्थिति  का  पुनरीक्षण  करने  की  सहमति  व्यक्त  की  है  ।

 श्री  ज्योतिष  बसु  :  इस  तथ्य  को  देखते  हुए  कि  पश्चिमी  बंगाल  भोर  झसम  की  कृषि

 की  यौगिक  उत्पादन  दर  समान  रूप  से  निम्नतम  पश्चमी  बंगाल  की  प्रति  एकड़  उपज

 समान  रूप  से  निम्नतम  है  कौर  256  करोड़  रुपयों  के  कुल  खच  में  से  पश्चिमी  बंगाल  के  छोटे

 सिंचाई  कार्यों  के  लिये  सरकारी  निधि  से  तथा  war  संस्थानों  से  कोई  राशि  नहीं  दी  जा  रही

 है  यद्यपि  इस  काय  के  लिये  क़सम  को  दी  जाने  वाली  राशि  70  लाख  रुपये  हैं  ।  क्या  मन्त्री  महोदय

 बतायेंगे  कि  जब  तक  हमारा  उत्पादन  पर्याप्त  मात्रा  में  बढ़े  तब  तक  के  लिये  ag  एक

 राष्टीय  खाद्य  बजट  बनायेंगे  जिससे  हम  सभी  चीतों  से  बचे  रहें  ?

 श्री  जगजीवन  राम  :  मैं  नहीं  waar  कि  बार-बार  राष्ट्रीय  बजट  का  कयों  उठाया

 जा  रहा  है  ?  पश्चिमी  बंगाल  में  कृषि-उत्पादन  को  प्रोत्साहन  देने  का  हम  प्रयत्न  करेंगे  ।  कार्य

 area  हो  चुका  है  ।  मुझे  इस  बारे  में  कोई  शंका  नहीं  है  कि  एक-दो  वर्ष  के  बाद  श्री

 बसु  अपने  बचे  हुए  aa  में  से  अन्य  राज्यों  को  खाद्यान्न  देने  लगेंगे
 ।

 श्री  ज्योतिसंय  बस :  पश्चिमी  बंगाल  भर  क़सम  को  सहायता  क्यों  नहीं  दी  जा

 रद्दी  पश्चिमी  बंगाल  के  छोटे  सिंचाई  कार्यो  के  लिये  कोई  धन  नियत  क्यों  नहीं  किया  जा

 रहा है  ?  इस  मामले  में  सरकार  राजनीति  क्यों  खेल  रही  ह ै?
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 प्री  जगजीवन  राम  इनमें  कोई  राजनीति  नहीं

 श्री  ज्योतिर्मय  क  सिवाय  राजनीति  के  कौर  कुछ  भी  नहीं है  ।  उन्हें  खाद्यान्न  के

 बारे  में  राजनीति  खेलने  का  क्या  अधिकार  हैं  ?

 भी  जगजीवन  राम  :  मैं  भोजन के  बारे  में  कभी  कोई  राजनीति  नहीं  भ्र पना ता  ।

 श्री  ज्योतिर्मय  बसु  :  सरकार  द्वारा  प्रायोजित  विभिन्‍न  परियोजनाश्रों  के  लिये  256  करोड़

 रुपये  की  राशि  में  से  पश्चिमी  बंगाल  के  छोटे  सिचाई  कार्यों  के  लिये  एक  dar  भी  नहीं

 दिया  गया  ।  जैसा  कि  मैं  कह  चुका  हूँ  बंगाल  ale  इसके  पड़ोसी  राज्य  gram  की  कृषि  की

 योगिक  उत्पादन  दर  निम्नतम  दरों में  से  श्राप  कह  क्या  रहें  यह  सब  राजनीति ही
 बंगाल  asic  श्रीराम  की  प्रति  एकड़  उपज  सबसे  कम  है  ?

 श्री  जगजीवन  राम  यदि  वह  कुछ  td  से  सुने  तो  उन्हें  कुछ  नेक  सलाह  मिलेगी  ।

 मैंने  कहा है
 कि  हमें  पश्चिमी  बंगाल  में  अच्छी  उपज  देने  वाली  किस्मों  के  उत्पादन  कौर

 छोटे  सिचाई  कार्यों  को  प्रोत्साहन  देना  पड़ेगा  ।  पश्चिमी  बंगाल  की  खाद्य  समस्या  के  बारे  में

 केवल  ag  उत्तर  है  ।

 श्री  तेन्नेटि  विश्वनाथन
 :

 बजाय  सिंचाई  के  दोनों  ate  भारी  खिचाव  पदा  हो  गया

 इस
 प्रकार  की

 भु  उकलाहट  नहीं  होनी  चाहिये  ।  क्या  मन्त्री  महोदय  को  इस  बात  का  पता  है
 कि  स्वतंत्रता-प्राप्ति  के  बाद  से  हमने  खाद्यान्न  के  निर्यात  पर  लगभग  2400  करोड़  रुपये

 व्यय  किये  हैं  जबकि  हमने  सिचाई  कार्यों  में  केवल  लगभग  1700  करोड़  रुपये  लगाये  तथा  इस

 तनाव  का  कारण  भी  यही  है
 ?  क्या  मन्त्री  महोदय  सिंचाई  मन्त्री  से  परामर्श  करके  खाद्यान्न

 का  उत्पादन  बढ़ाने  के  लिये  श्रमिक  वित्त  प्राप्त  करेंगे  ?  यह  प्रश्न  विशेषकर  पश्चिमी  बंगाल  से

 सम्बन्धित  है  कौर  मैं  श्राँघ्र  प्रदेश  से  gi  हममें  से  अधिकतर  चावल  में  रुचि  रखत ेहैं  जबकि

 उत्तर  खाद्यान्न  से  सम्बन्धित  है  ।  खाद्यान्न  तथा  चावल  में  wat  है  ।  हमारे  यहाँ  की  जनता  चावल

 खादी  है  हम  जानना  चाहते  हैं  कि  चावल  की  प्रति  वयस्क  आवश्यकता  क्या  है  तथा

 सरकार  पश्चिमी  झाँकर  महाराष्ट्र  या
 अन्य  राज्यों  को  कितनी  मात्रा  में  चावल

 दे  रही  है
 ?

 श्री  अ्ञासाहेब शिन्दे  :  अनाज  की
 उपलब्धि

 के  बारे  में  मैं
 निवेदन

 कर  चुका हैं  ॥

 इसका  व्यौरा  व्यक्तियों  की  श्राह्मरगत  आदतों  site  उपलब्धि  शादी  कई  बातों  पर  श्रावित

 a  ।  जहाँ  ae  छोटे  सिचाई  कार्यों
 का  सम्बन्ध है  हम  सारे  देश  में  इस  ad  को  प्र घि कसे से

 wits  प्राथमिकता  दे  रहे  हैं
 ।
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 प्रश्नों  के  लिखित

 WRITTEN  ANSWERS  TO  QUESTIONS

 मंसुर  राज्य में  कुछ  खान  मालिकों  द्वारा  स्वामित्व  कौ  राशि के

 भुगतान न  किए  जाने  के  बार  में  शिकायतें

 *0902.  डा  ०  सुशीला  शेयर  :  पैट्रोलियम  तथा  रसायन ओर  छान  तथा  धातु  मन्त्री

 यह  बताने की  कृपा  करेंगे कि  :

 क्या  मंसूर  राज्य  में  हमीरपुर  ate  होस दुर्ग  तालुका  में  धौर  तुमकुर  जिले  में

 चिक्का  नई  कनानाल  तालुक  के  कुछ  खान  मालिकों  द्वारा  स्वामित्व  का  भुगतान  न  किये  जाने

 के  बारे  में  उनके  विरुद्ध  सरकार को  कुछ  शिकायतें  मिली  हैं  ;

 यदि  तो  क्या  इस  सम्बन्ध  में  कोई  जाँच  कराई  गई  भोर

 यदि  तो  जाँच  का  क्या  परिणाम रहा  है  भोर  प्रत्येक  मामले में  क्या  कार्यवाही

 की  गई  है  ध्रुवा  करने का  प्रस्ताव  है  ?

 पेट्रोलियम  तथा  रसायन  और  खान  तथा  धातु  मंत्रालय  में  राज्य  मन्त्री  जगन्नाथ

 ate  (71)  केन्द्रीय  सरकार
 को  ऐसी  कोई  शिकायत  प्राप्त  नहीं हुई

 मैसूर  राज्य  सरकार  जो  कि  स्वामित्व  के  इकट्ठा  करने  के  लिए  उत्तरदायी  सुचित

 किया  है  कि  स्वामित्व  की  अदायगी  के  बिना  रिस्क के  परिवहन  के  विषय  में  कुछ  इक्की

 शिकायतें  जिनकी  जाँच  की  गई  थी  शौर कि  देव  रकमें उन  द्वारा  प्राप्त की  जा

 wet

 Smuggling  of  Pakistani  Goods  from  Nepal  to  India

 न  005,  Shri  Ram  Swarup  Vidyarthi  :  Shri  Narain  Swarup  Sharma:

 Kumari  Kamala  Kumari

 Will  the  Minister  of  Finance  be  pleased  to  state

 (a)  the  estimated  value  of  Pakistani  goods  sent  to  Nepal  through  the  Calcutta  harbour  per
 annum  ;

 (b)  whether  it  a  fact  that  the  same  goods  which  arrived  in  Nepal  from  Pakistan  are  smug-

 gled  into  India  ;  and

 (c)  the  steps  being  taken  by  Government  to  check  such  smuggling  ?

 The  Minister  in  the  Ministry  of  Finance  (Shri  P.  C.  Sethi  )  :

 (a)  No  Pakistani  goods  were  imported  by  Nepal  though  Calcutta  port  during  the  last  two

 years.

 (b)  No  case  of  smuggling  of  Pakistani  goods  from  Nepal  has  been  noticed.

 (c)  Measures  for  the  prevention  of  smuggling  of  third  country  goods  from  Nepalinto  India
 have  been  intensified.  Additional  mobile  preventive  parties  and  checkposts  have  been  created
 and  additional  staff  have  been  made  available  to  the  Collectors  concerned.  The  provisions  of
 the  Customs  (Amendment)  Act,  1969  are  being  utilised  to  detect  smuggled  goods  and  all  prac-
 ticable  measures  will  continue  to  be  taken  to  put  down  smuggling  on  this  border.
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 7  1960  लिखित  उत्तर

 Medicines  and  Chemicals  Supplied  to  M/S  Sarabhai  Chemicals

 Shri  Jagannath  Rao  Joshi  :
 *006.  Shri  Atal  Bihari  Vajpayee:

 Shri  Brij  Bhushan  Lal  :  Shri  Surj  Bhan:

 to  state  :
 Will  the  Minister  of  Petroleum  and  Chemicals  and  Mines  and  Metals  be  pleased

 (a)  the  names  of  medicines  and  chemicals  which  are  supplied  to  Messrs,  Satabhai  Che-
 micals  from  Government  production  centres  and  the  price  at  which  they  are  supplied  and  the
 Cost  price  thereof  at  the  production  centres  ड

 (b)  the  retail  price  thereof  in  the  international  market  and  markets  in  the  country  ;

 (c)  whether  Government  propose  to  reduce  the  prices  thereof  ;  and

 (d)  if  not,  the  reasons  therefor  ?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Petroleum  and  Chemicals  and  Mines

 and  Metals  (Shri  D.  R.  Chavan)

 (a)  Sarabhai  Chemicals  have  been  purchasing  bulk  penicillin  from  Hindustan  Antibiotics

 Limited,  Pimpri  at  50  paise  per  mega  unit.  With  regard  to  the  cost  of  production  of  penicillin,
 it  would  not  be  possible  to  make  it  public  as  it  would  prejudice  the  interests  of  Hindustan
 Antibiotics  Limited  functioning,  as  they  do,  in  a  highly  competitive  industry.

 (b)  A  statement  showing  the  retail  prices  of  vialled  penicillin  presently  in  force,  is  laid  on
 the  table  of  the  Sabha.  It  is  not  clear  what  is  meant  by  retail  prices  in  international  market
 as  there  are  no  retail  sales  in  that  market.  Tf  the  reference  is  to  retail  prices  in  other  countries,
 the  latest  information  is  not  readily  available.  Generally  speaking  the  prices  in  other  coun-
 tries  are  higher  than  those  in  India.

 (c)  and  (d)  The  Report  of  the  Tariff  Commission  on  the  Fair  Selling  Prices  of  Drugs  and
 Pharmaceuticals  is  under  examination  of  Government.

 STATEMENT

 Retail  Prices  of  Vailled  Penicillin  fixed  by  Government

 Serial  Description  of  vialled  product  Wholesale  prices  in  paise  per  vial
 no.

 2  Jakhs  Penicillin  I.U.  42
 1.

 4  lakhs  Penicillin  1.U.  55 2.
 3.  5  lakhs  Penicillin  I.U.  61
 4.  10  lakhs  Penicillin  I.U.  101 aul

 5  15  lakhs  Penicillin  I-U.  143

 6.  20  lakhs  Penicillin  1.U  186
 7  40  lakhs  Penicillin  IU  356

 Retail  ceiling  prices  of  each  Unitage  of  penicillin  is  shown  on  each  vial  after  adding  actual
 Excise  Duty  and  commission  to  retailers  not  exceeding  ten  per  cent.

 भारत  में  विदेशी  तेल  कम्पनियों  हरा

 लगाई  गई  पूजी

 *
 007.  श्री  ए०  श्रीधरन  :

 श्री  ars सिंह  :

 क्या  पेट्रोलियम  त  थां
 रसायन  और  खान  तथा  ag  मन्त्री  ae  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि
 विदेशी  तेल  कम्पनियों  द्वारा

 भारत  में  कुल  कितनी  पूजी  लगाई  गई

 े
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 she  कक
 पेट्रो  लियम  तथा  रसायन  खान  तयबा  धातु  मन्त्री  त्रिगण

 :

 विवरण-पत्र  जिसमें  अपेक्षित  जानकारी  दी  गई  सभा-पटल  पर  रख  दिया

 गया

 दीदार

 ऋम  संख्या  विदेशी  तेल  कम्पनी  देश  मे ं)  31-12-67  को  लगाई गई

 का  नाम  पंजीकृत  कुल
 पू

 जी

 रुपये

 बर्मा-दाल  धायल  स्टोरेज  एण्ड  इंगलिस्तान  4,530.43

 डिस्ट्रोब्यूटिंग  कम्पनी  श्राफ

 इंडिया  लि०  ॥

 झ्र मरी का जस्सो  स्टेंडर्ड  इस्ट नं  इंक  ।  6,987.95

 कार्टेक्स  लि०  ब्रह्मा  द्वीप  642.05

 1,456.46 दोल  इंटरनेशनल  पेट्रोलियम  इंगलिस्तान

 कम्पनी  लि०  |

 बर्मा  aaa  कम्पनी  इंगलिस्तान  3,869.46

 कार्टेक्स  पैट्रोलियम  भ्रमरी का  935.46

 रेशन  ।

 कासट्रोल  लि०  |  इंग  पिस्तान  140.70

 गल्फ  ट्रायल  बरट  बीटेक )  लि०  इंगलिस्तान  15.00

 tt  प्राप्त  कम्पनी  ।
 अमरीका  1.60

 10.
 फिलिप्स  पेट्रोलियम  कम्पनी  ।  अ्रमरीका  234.92

 11  नेशनल  इटालियन  घायल  ईरान  167.37

 कम्पनी  ।

 12  मोको  इंडिया  ।  अमरीका  167.37

 13  मोबिल  पेट्रोलियम  इंक  भ्रमरी का  20.00

 14.  लुब्रीजोल  कारपोरेशन  श्राफ  धमकी का  14.50

 कल वि लेड

 15
 स्टील

 arad  एड  कम्पनी  इंगलिस्तान  59.18

 लि

 es

 कुल  19,243.45



 लिखित  उत्तर 17  1891

 ee

 P.L 1.  480

 *  008,  Shri  Om  Prakash  Tyagi  :  Will  the  Minister  of  finance  be  pleased  to  refe

 to  the  reply  given  to  Unstarred  Question  No.  4653  on  the  16th  December,  1968  and  state

 (a)  the  amount  given  to  the  Christian  Missionaries  functioning  in  India  by  U.S.A.  out
 of  Rs.2,083.26  crores  which  U.  A.  had  got  as  the  sale  proceeds  of  agricultural  products
 under  P.  L.  480  during  the  period  from  1956  to  September,  1968  ;  and

 (b)  the  names  of  the  places  where  the  aforesaid  Christian  Missionaries  are  functioning  ?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Finance  (Shri  P.  C.  Sethi  )

 a)  and  (b)  it  is  not  immediately  possible  to  supply  ा "णिदाएा20णा  from  as  far  back
 as  1956.  However,  a  statement  is  placed  on  the  Table  of  the  House  indicating  the  amounts
 given  to  missionary  orgaisations  during  the  last  five  years,  the  places  where  they  are  functioning
 and  the  pvrposes  for  which  the  grants  were  made  [Placed  in  Library.  See  L.  T.
 No.  630/69]

 रूप  से  लिए  गए  ऋण  की  अप्रयुक्त  राशि

 *
 009.  श्री  चिन्तामणि  पाणि ग्र हो  :  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेगे

 किः

 क्या  यह  सच  है  कि  रूस  से  ,  लिए  गये  ऋण  में  से  498.44  करोड़  रुपये  की

 राशि  भ्र प्रयुक्त  पड़ी  हुई  है

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ;  कौर

 इसका  उपयोग  कब  किया  जायेगा  ?

 fra  मंत्रालय
 में  राज्य-मंत्रो  पर  ै: ह

 से  (7)  रूस  से  उपलब्ध  gt  कुल  12,250  लाख  रूबल  (1,021  करोड़

 रुपये  )  के  ऋणों  मे ंसे  लगभग  3,750  लाख  रूबल  (  313  करोड़  रुपये  )  की  रकम  उन

 योजनाकारों  पर  खच  करने  के  लिए  उपलब्ध  है  जो  चौथी  आयोजना  की  gale  में  qe

 की  जानी  है  ।  कुल  8,500  लाख  रूबल  (  /08.  करोड़  रुपये  )  के  मूल्य  के  सामान के

 लिए  भीतर  दिए  जा  चुके  हैं  भोर  इन  ऋणों  में
 से

 6  890  लाख  रूबल  (  575

 लिए  गये

 नेपाल  में  पश्चिम  कोसी  नहर  फका  माग  रेखांकन

 #910,  श्री  यमुना  प्रसाद  मंडल
 :

 क्या  सिचाई  तया  fare  मंत्री  यह  बताने  की  कृप

 करेंगे  कि

 क्या कया  नेपाल  में  पश्चिम  कोसी  नहर  के  के  बारे  में  अन्तिम  रूप  से

 निश्चय  कर  लिया  गया  है  ;

 क्या
 में  22  sia  लम्बी  मुख्य  पश्चिम  कोसी  नहरें  के  -लिए:भूमि

 षित  को
 रद

 a4
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 क्या  उक्त  भूमि  at  कीमत  के  लिए  राशियाँ  सम्बन्धित  प्राधिकारों  को  दे  दी

 गई  हैं  ;

 पश्चिम  कोसी  नहर  की  वास्तविक  खुदाई  के  लिए  आरम्भिक  कार्य  कब  तक  पूरा

 हो  जाने की  सम्भावना है  ;

 जहाँ  तक  नेपाल  वाले  भाग  का  सम्बन्ध  है  परिचित  कोसी  नहर  के  प्रथम  चरण

 के  लिए  कितनी  राशि  उपलब्ध  की  गई  श्नौोर

 यदि  उपरोक्त  भाग  से  के  उत्तर  नकारात्मक  हैं  तो  सरकार  कोसी

 बाँध  के  निर्माण  से  उत्पन्न  जल-दावती  का  पश्चिम  कोसी  नहर  की  मार्ग-रेखा  के  स्थान  पर

 किसी  defers  माग॑-रेखा  से  लाभ  उठाने  का  विचार  कर  रही

 सिचाई  तथा  वसीयत  मन्त्री  कण  ल०  :

 जी  हाँ  ।

 से  नहर के  लिए  नेपाली  क्षेत्र में  भूमि  हरजीत  करने  के  लिए  नेपाल

 कार के  साथ  लिखा-पढ़ी  की  जा  रही  है  ।  इस  मामले  के  शीघ्र  ही  तय  कर  लेने  की

 सम्भावना  है  ।

 जीवन  बीमा  निगम  पालिसी वा  रियों  से  शिकायतें

 *011.  श्री  गाडिलिंग  ate:  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  जीवन  बीमा  निगम  के  विरुद्ध  पालि सीघा रियों  की  शिकायतें

 बढ़ती जा  रही  हैं  ;

 यदि  तो  ad  1967  तथा  1968  में  कितनी  शिकायतें  दर्ज  की  गई  ;

 भोर

 पालिसीधघारियों  की  शिकायतों  को  दूर  करने  के  लिए  क्या  कार्यवाही  की  जा

 रही
 है  ?

 वित्त  मन्त्रालय  में  राज्य-सन्नी  प्र०  चे

 तथा  हाँ  ;  केन्द्रीय  कार्यालय  में  1966-67  में  16,295  शिकायतें

 प्राप्त  हुई  थीं  ।
 1967-68  में  यह  संख्या  बढ़  we  18,340  हो  गई  क्षेत्रीय  तथा  प्रभागीय

 कार्यालयों में  भी  शिकायतें  प्राप्त  होती  इन  शिकायतों  की  संख्या  तत्काल  उपलब्ध

 नहीं
 है  ।

 अलग-अलग  शिकायतों  की  ate  ध्यान  देने  के  अलावा  निगम  शिकायतों  का  भी

 विश्लेषक करता  है  तथा  मामले  में  उचित  कार्यवाही करता  है

 होम्योपैथी  चिकित्सा  प्रणाली  का  विकास

 *919.  श्री  श्रीचन्द  क्या  स्वास्थ्य तथां  परिवार  नियोजन और  आवास

 तथा  नगरीय  बिकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि :

 केन्द्रीय  सरकार
 के  भाव-व्यस्क की  कितने  प्रतिशत  राशि  स्वास्थ्य  पर  व्यय  कीं

 भावी

 92



 लिखित  उत्तर

 (a)  होम्योपैथी  के  विकास-प्रशिक्षण  तथा  श्रनुसन्घान  के  लिए  तथा  होम्योपैथी  चिकित्सा

 प्रणाली  के प्रनुसार  चलाए  जा  रहे  अस्पतालों  तथा  औषधालयों  को  सहायता  देने  के  लिए  कितनी

 राशि  नियत  की  गई  ;

 देश  में  होम्योपैथी  के  पंजीकृत  चिकित्सकों  की  संख्या  कितनी है  ;

 क्या  होम्योपैथी  को  श्रेणियों के  सस्ता  होने  तथा  उन्हें  रोगी  को  देने  में  सुविधा

 को  देखते  हुए  सरकार  होम्योपैथी  के  लिये  अधिक  सहायता  तथा  प्रोत्साहन  देने  पर  विचार  कर

 रही  है  ;  भोर

 (5)  यदि  तो  इस  उपद्रव  की  पूति  के  लिए  क्या  कायंवाही  करने  का  सरकार  का

 विचार

 स्वास्थ्य  तथा  परिवार  नियोजन  और  आवास  तथा  नार-विकास  मन्त्री

 के०  बकैण  :

 1967-68  में  केन्द्रीय  सरकार  के  विकास  कार्यों  के  कुल  खर्चे  में  स्वास्थ्य  कार्यों

 पर  हुए  व्यय  की प्रतिशतता  2°6

 1968-69  में  केन्द्रीय  सरकार  ने  होम्योपैथी  के  प्रशिक्षण  एवं

 संघान  के  लिए  3.89  लाख  रुपये  की  राशि  नियत  की  थी  ।  होम्योपैथिक  ध्रस्पतालों  एवं

 धोष घाल यों  को  सहायता  देना  राज्य  सरकारों  का  काम

 जिन  राज्यों  से  wa  तक  सुचना  एकत्र  हो  पायी है  उसका  एक  विवरण

 पटल  पर  रख  दिया  गया  है  तथा  अन्य  राज्यों से  सुचना  एकत्र  करके  सभा-पटल  प्र  रख

 दी
 जायेगी  ।  में  रखा  गया  ।  देखिये  संख्या  एल०  ठी०  631/69  ]

 केन्द्रीय  सरकार  होम्योपैथिक  चिकित्सा  पद्धति  के  विकास  को  प्रोत्साहन  दे

 रही

 (=)  होम्योप थिक  शिक्षा  ate  भ्रनुसंघान  कार्यों  के  लिए  दी  जाने  वाली  रकमों  में  प्रति

 aq  वृद्धि  की  जा  रही

 उधर  कारखानों में  का रोसन  सेल

 *  913.  श्री  कामे इम सर  fag:  कया  पेट्रोलियम  तथा  रसायन  भौर  खान  तथा  धातु  मंत्री

 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  बड़े  उवंरक  कारखानों  में  कारोसन  सैल  स्थापित  किये  जा

 रहे  Q3

 यदि  तो  उनका  ब्यौरा  क्या  है  ;  श्र

 उनकी  स्थापना  के  लिये  क्या  कार्यवाही  की  गई

 पेट्रोलियम  तथा  रसायन  और  खान  तथा  मंत्रालय  में
 राज्य  मंत्री  दा०  :

 (5)  धौर  उर्वरक  कारखानों  में  का रोसन  समस्या  संयंत्रों  की  समस्त

 मात
 का  एक  पतंग  सरकार  को  इसके  लिए  किसी  विशेष  सेल  के  बनाये  जाने  की

 33
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 «न

 कारी  नही ंहै  ।  वास्तव  जहाँ  भी  श्रावस्ती  इस  प्रकार  के  सल  बनाने का  उत्तरदायित्व

 सम्बन्धित  कारखाने के  प्रबन्धकों  का

 Stabbing  of  Income-Tax  Officer  in  Delhi

 *Q]4  Shri  Kanwar  Lal  Gupta  Shri  Narendra  Kumar  Salve

 Will  the  Minister  of  Finance  be  pleased  to  state

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  the  Deputy  Director  (Intelligence)  in  the  Income-Tax

 Department  in  Delhi  was  stabbed  on  the  2nd  January,  1969  ;

 1S (b)  whether  it  also  a  fact  that  this  Officer  searched  the  houses  of  some  wealthy

 persons  on  behalf  of  the  Income-tax  Department  a  few  days  before  this  incident ;
 (c)  whether  it  is  further  a  fact  that  those  very  persons  were  responsible  for  this  heinous

 act  ;  and

 ifso,  the  steps  Government  propose  to  take  to  give  protection  to  such  Officers  who  take

 up  this  risky  work  of  conducting  raids,  etc  ?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Finance,  (Shri  P.  C.  Sethi)

 The  Deputy  Director  of  Inspection  (Intelligence),  Income-tax  Depart- (a)  No,  Sir.

 ment,  was  not  stabbed.  He  was,  however,  assaulted  on  2nd  January,  1969  with  hockey  sticks

 by  two  goondas  while  on  his  way  to  office

 (b)  The  Deputy  Director  of  Inspection  (Intelligence)  organised  a  search  on  26th  Novem-

 ber,  1968,  at  the  residence  of  certain  assessees  in  New  Delhi

 (c)  Investigation  in  the  matter  has  been  made  by  the  Police  and  a  case  has  been  put
 in  Court  on  18-2-1969  against  four  accused  persons  who  actually  assulted  or  conspired  to  assault

 So  fa the  Deputy  Director  the  Police  have  not  discovered  any  evidence  to  link  the  person
 whose  house  was  searched  with  the  assault.In  case  of  any  evidence  turning  up,  any  other  per-

 son  or  persons  found  involved  can  be  proceeded  against

 (d)  Such  incidents  are  not  common.  In  this  particular  case,  prompt  action  was  taken

 to  bring  to  book  the  miscreants.  Steps  have  also  been  taken  to  provide  protection  to  the  con  cerned

 officers.

 Kalagarh  Canal  Project

 *915  Shri  Prakash  Vir  Shastri  Shri  Shiv  Kumar  Shastri

 Will  the  Minister  of  Irrigation  and  Power  be  pleased  to  refer  to  the  reply  given  to

 Starred  Question  No.  612  on  the  9th  December,  1968  and  state

 (a)  whether  the  proposals  given  by  him  to  the  Government  of  U.  P.  in  regard  to  the

 Kalagarh  Canal  Project  have  not  been  implemented ;

 (b)  if  so,  whether  it  is  a  fact  that  the  farmers  whose  land  had  been
 acquired’

 ‘for  the

 construction  of  this  canal  are  facing  great  difficulty ;

 (c)  whether  it  is  also  a  fact  that  if  this  canal is  linked  with  another  canal  which  falls  in  the

 Ganga  at  Bijnor  and  it  is  widened,  Jakhs  of  acres  of  cultivable  land  could  have  been  saved

 (d)  if  so,  whether  this  issue  jis  still  being  considered  ;  and

 (e)  whether  certain  proposals  concerning  the  reconsolidation  of  holdings  in  those  areas

 through  which  this  canal  passes,  have  also  been  sent  0.0  the  concerned  State
 and ७)  sad  ant d  if  80;  what  is  their

 reaction  ?
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 The  Minister  of  Irrigation  and  Power  (Dr.  K.  L.  Rao  )

 (a)  The  State  Government  has  reported  that  the  suggestion  to  straighten  the  alignment

 16.0  feel  that  the  alignment  as  now  under cool =  at of  the  feeder  channel  has  been  carefully  considered  and  the

 execution  is  more  suitable  one

 (b)  The  affected  farmers,  whose  land  is  acquired  and  compensation  paid  as  per  the  rules

 face  some  difficulties
 e  ft and  (a)  The  canal  excavation  is  in  progress  and  it  15.  too  la  iw  o  think  ofany  major

 change

 (e)  The  State  Government  has  been  requested  to  examine  this  question.  |  is  also  proposed
 to  discuss  this  matter  early  with  the  State  Government

 लब्रिजोल  इण्डिया  लिमिटेड

 *017.  श्री  प्रेम  चन्द  वर्मा  :  क्या  पेट्रोलियम  तथा  रसायन  और  खान  तथा  धातु  मन्त्री

 यह  बताने  की  करेंगे  कि  :

 लुब्रिजोल  इण्डिया  लिमिटेड  की  स्थापना  कब  की  गई  थी  att  उसके

 स्वरूप  कया  लक्ष्य  प्राप्त  करना  अपेक्षित  था  ;

 क्या  परियोजना  प्रतिवेदनों  के  अनुसार  कारखानों  की  स्थापना  करने  के  लक्ष्य

 तथा  उनके  उत्पादन  तथा  विकास  के  लक्ष्य  पूरे  हो  गये  हैं  र  यदि  तो  कब  तथा  कसे

 at  यदि  तो  उसके  क्या  कारण हैं  ;

 क्या  इस  कम्पनी  की  स्थापना  में  विदेशी  सहयोग  प्राप्त  किया  गया  था  घोर  यदि

 तो  सहयोग  देने  वाले  देशों  के  नाम  क्या  सहयोग  की  शर्तें  क्या  तथा  सहायता  के  रूप

 में
 कितनी  विदेशी  मुद्रा  प्राप्त  हुई  थी

 इस  समय  यह  कम्पनी  क्या-क्या  वस्तुएँ  इसमें  कितना  उत्पादन  हो

 रहा  है  क्या वे  वस्तुएं  अन्तर्राष्ट्रीय  स्तर  की  हैं  ;

 पिछले  तीन  वर्षों  में  उत्पादन  तथा  बिक्री  के  ates  बया  हैं  पौर  इस  उत्पादन

 में  से  कितना  माल  निर्यात  किया  धौर

 क्या  इस  समय  इस  कम्पनी  को  किन्हीं  कठिनाइयों  सामना  करना  पड़  रहा  है
 पोर  उन्हें  किस  प्रकार  दूर  करने  का  सरकार  का  विचार

 पेट्रोलियम  तथा  रसायन  और  खान  तथा  धातु  मन्त्री  त्रिगण

 लुब्रिजोल  भ्रमरी का  से  प्राप्त  आवश्यक  तकनीकी  ale  प्रबन्धकीय

 यता
 से

 विभिन्न  रसायनिक  यौगज  बनाने  के  लिए  एक  संयन्त्र  की  स्थापना  के  उद्  रय  से  कम्पनी

 की  स्थापना  20-7-66  को  की

 संयन्त्र  की  विभिन्न  इकाइयाँ  निर्धारित  कार्यक्रम  के  अनुसार  पूरी  हो  गई  ।  संयन्त्र

 का  परीक्षण-चालन  नवम्बर  1968  में  गया  शौर  wa  यह  डिजाइन  क्षमता  के  झ्रनुरूप

 चालू है  ।
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 a

 जी  af,  अमरीका  के  लुब्रिजोल  कारपोरेशन  के  साथ  भारत  सरकार  शौर  लुब्रिजोल

 कारपोरेशन के  मध्य  हुये  समझौते  के  ध्रुमिर  कम्पनी  के  इक्विटी  पूजी  में  भारत  सरकार के

 51  प्रतिशत  धौर  विदेशी  सहयोगी  (  लुब्रिजोल  कारपोरेशन  )  के  49  प्रतिशत  हिस्से  होगें  ।

 कम्पनी  की  विदेशी  मुद्रा  की  आवश्यकता  लुब्रिजोल  के  ईवीपी  अंशदान  से  पु रं रूप  से  पूरी

 ।

 12,000  टन  तक  बढ़ाया  जा  सकने  वाला  संयन्त्र  ल्युजी  रेटिंग  घायल

 धौर  सम्बन्धित  उत्पादों  सीमित  पेट्रोलियम  उत्पादों  के  लिए  विभिन्‍न  रसायनिक  योगजों  का

 area  में  6,000  टन  उत्पादन  करेगा  ।  संयन्त्र  में  उत्पन्न  होने  वाले  पदार्थ  भन्तर्राष्ट्री  य  स्तर

 के  होंगे  ।

 संयन्त्र  का  परीक्षण-चालन  नवम्बर  1968  में  gar  atk  जनवरी  1969  के

 wea  तक  881  मीटरी  टन  योगजों  का  उत्पादन  हो  चुका है  ।  wat  तक  कोई  निर्यात  नहीं

 किया  गया  ।

 इस  समय  कम्पनी  के  सामने  कोई  कठिनाई  नहीं

 औषधियों  का  निर्माण

 *018.  श्री  रा०  कब  सिह  :  क्या  पेट्रोलियम  तथा  रसायन  और  खान तथा
 मन्त्री

 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 देश  में  ह  1967-68  में  कितनी  कीमत  की  औषधियों  का  निर्माण  किया

 इन  औषधियों  से  यदि  विदेशी  मुद्रा  जीत  की  तो

 क्या  देश  में  श्रौषधि-निर्माण  की  क्षमता देश  में  इसकी  माँग  को  पूरा  करने  के  लिये

 पर्याप्त  कौर

 यदि  तो  औषधि  बढ़ाने  के  लिए  कार्यवाही  करने  का  प्रस्ताव

 पैट्रोलियम  तथा  रसायन  और  खान  तथा  घात-मंत्रालय  में  राज्य  मन्त्री  दा
 ofTo

 1967-68 के  दौरान  उत्पत्ति  भेषजों  झोर  औषधियों  का  मुल्य  185  से  200

 करोड़  रुपये  तक

 1967-68  में  भेषजों
 फिर  मध्यवर्ती

 पदार्थों  का  निर्यात  2.35  करोड़

 रुपये का  था

 अघिकतर  औषधियों  के  सज्जित  उत्पादन  में  करीब-करीब  प्रात्मनिभंरता  प्राप्त  कर

 ली  गई  है  ।  यह  पदार्थ  या  तो  देश  में  विपुल  मात्रा  में  उत्पन्न  औषधियों  से  अथवा  विपुल  मात्रा

 में  रायात  किये  गये  माल  से  तैयार  किये  जाते  हैं  ।
 उन  विपुल  श्रेणियों  के  आयात  की

 मति  नहीं  दी  जाती  है  जिनका  देश  में  समुचित  मात्रा  में  उत्पादन  होता  है  ।  आयात  उन्हीं

 घियों  तक  ही  सीमित  रखा  जाता  है  जो  देश  में  उपलब्ध  औषधियों  की  asia  के  लिये

 आवश्यक है
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 शौर  भेषज  उद्योग  प्राथमिक  उद्योगों  में  सम्मलित  कर  लिया  गया  है  शरीर

 प्रीतम  उत्पादन  प्राप्त  करने  की  इष्टि  से  इस  उद्योग  के  लिये  आयातित  कच्चे  माल  शादी

 की  भा वस् यकता  उदार  रूप  से  पूरी  कौ  जाती है  ।  सम्बद्ध  las  ate  तकनीकी  मामलों  को  ध्यान

 में  रखते  मध्यवर्ती  पदार्थों  के  देशीय  उत्पादन  के  अन्तराल  को  भरने  के  लिए  भी  कदम  उठाये

 जाते  हैं

 Extraction  of  Diamond  From  Panna  Mines

 Shri  Nathu  Ram  Ahirwar *Q]19.  Shri  Bharat  Singh  Chauhan

 state
 Will  the  Minister  of  Petroleum  and  Chemicals  and  Mines  and  Metals  be  pleased  to

 (a)  the  quantity  of  diamond  extracted  from  the  diamond  mines  in  Panna  District  during
 the  years  1966-67  and  1967-68  ;

 (b)  the  quantity  of  diamond  likely  to  be  extractd  during  1968-69  ;  and

 (c)  the  value  of  diamonds  auctioned  during  the  above  period  ?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Petroleum  and  Chemicals  and  Mines
 and  Metals  (Shri  Jagannath  Rao)  :

 (a)  3,333.91  carats  and  8,894.05  carats  were  extracted  during  1966-67  and  1967-68  respectively.

 (b)  About  9,853  carats.

 (c)  Rs.  44.28  lakhs  during  1968-69.

 मध्य  प्रदेश  में  कोयले  पर  आधारित  उर्वरक

 कारखाना

 *  0920.  aft  चेंग लरा या  नायक :  क्या  पेट्रोलियम  तथा  रसायन  और  खान  तथा  घात  मन्त्री

 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  मध्य  प्रदेश में  कोयले  पर  mks एक  उवंरक  कारखाना

 स्थापित  करने  का  सरकार का  विचार  है  ;

 यदि  तो  इस  मामले  में  कब  तक  अन्तिम  निर्णय  किये  जाने  की  संभावना

 ट

 उस  पर  कितनी  लागत  जायेगी  ;

 वहू  कारखाना  कहाँ  पर
 स्थापित  किया  जायेगा ?

 पैट्रोलियम  तथा  रसायन  और  खान  तथा  धातु
 मन्त्री

 त्रिगण  Aa)  :

 से  मध्य  प्रदेश में  altar  नामक  स्थान  पर  कोयले  पर  आधारित  एक

 कारखाने  को  लगाने  का  प्रश्न  विचाराधीन है  ।  यह  ara  है  fe  निरंक  शीघ्र  किया

 जायेगा  ।  भारतीय  उवंरक  fata  लि०  द्वारा  तेयार  की  परियोजना-रिपोर्ट  के  अनुसार  कु

 परियोजना  लागत  72  करोड़  रुपये  अनुमानित है  ।

 फुटबाल  के  खिलाड़ियों  द्वारा  लाई  गई  निषिद्ध  वस्तुएं

 *021.  श्री  बाबू  राव  क्या  वित्त  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  फुटबाल  के  ats  भारतीय
 जो  कुआलालंपुर
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 गये  acy  साथ  ऐसी  निषिद्ध  वस्तुएँ  लाये  जिनका  मुल्य  दी  जाने  वाली  छूट

 की  राशि  से  श्रमिक

 यदि  तो  इन  ख़िलाड़ियों  के  नाम  क्या  हैं  तथा  वह  भ्र पने
 साथ

 क्या-क्या

 वस्तुएं  लाये  हैं  कौर  उनके  विरुद्ध  क्या  कार्यवाही  की  गई  है  ;

 क्या  az  भी  सच  है  कि  उनमें  से  एक  खिलाड़ी  वास्तव  में  10,000  रुपये  की

 निषिद्ध  वस्तुएँ  लाया  था  परन्तु  उससे  3,500  रुपये  की  वस्तुश्नों  पर
 ही  शुल्क  माँगा  गया  जो

 उसने  देने  से  इन्कार  कर  दिया ;

 निषिद्ध  वस्तुध्नों  के  जब्त  न  किए  जाने  att  उनको  दण्ड  न  दिये  जाने  के  क्या

 कारण  हैं  जसा  कि  wea  मामलों  में  किया  जाता  है  ;  atk

 क्या  इसਂ  मामले  अनुशासनिक  कार्यवाही  करने  तथा  उन  अपराधी  व्यक्तियों

 को  दल  से  निकालने  के  अखिल  भारतीय  खेलकद  परिषद्‌  को  सौंप  दिया  गया है  ate  यदि

 तो  इसके  क्या  कारण  हैं
 ?

 वित्त  मन्त्रालय  में  राज्य  मंत्री  प्र०  चल

 खिलाड़ियों  के  उनके  द्वारा  लाये  गये  माल  के  ब्योरे  कौर  की  कार्यवाही

 लोक  सभा  में  22  1968  को  पूछे  गये  झ्र तारांकित  प्रश्न  wo  1689 के  उत्तर  में

 शिक्षा  मन्त्री  द्वारा  बता  दी  गई  है  ।

 सीमा  शुल्क  के  ध्रपीलीय  समाहर्ता  ने  श्री  dt  प्रसाद  के  माल  को  छोड़ने  के  लिए

 सीमा  शुल्क के  सहायक  समाहर्ता  द्वारा  नियुक्त  किये  गये  2,500  रुपये  के  जुर्माने  को  कम

 करके  2000  कर  दिया  ।

 नहीं  ।  वास्त  वैधता  यह  है
 कि  उनमें  से  एक  खिलाड़ी  श्री  सी०

 3,578  रुपये के  मूल्य  का  माल  लाया  था  ।  800  रुपये  के  मूल्य  को  माल-असबाब  नियमों
 के

 area  निःशुल्क  पास  कर  दिया  गया  था  जबकि  दोष  माल  सीमा-शुल्क  के  सहायक  समाहर्ता

 द्वारा  यात्री को  यह  विकल्प  दे  कर  जब्त  कर  लिया  गया  कि  वह  शुल्क  के  2,778  रुपये के

 साथ-साथ  जुर्माने  के  2,500  रुपये  की  अदायगी  पर  माल  छुड़ा  सकता है
 ।  अपीलीय  समाहर्ता

 ने  13-9-1968  के  अपने  wee  द्वारा  जुर्माने  की  रकम  को  कम  करके  2000  रुपये  कर

 दिया  था  ।  श्री  प्रसाद  ने  16-9-1968  को जुर्माना  तथा  शुल्क  की  रकमें  सदा  कीं  कौर

 माल  erat  ॥

 जो  माल  का तुन का  उल्लघंन  करके  श्रायात  किया  ay  उसको  जब्त  कर

 लिया  गया  लेकिन  सीमा-दुबक  अघिनियम  1962  की  घारा  125  के  उपबन्धों  के  ata

 इस  माल  को  छुड़ाने  का  विकल्प  दिया  गया  ।  जिस  माल  का  आयात  अथवा  निर्यात  करना

 सीमा-शुल्क  afar  के  watt  अथवा  उस  समय  ay  किसी  aa  कानून  के  झन्तगत

 निषिद्ध  a,  तो  उस  मामले  का  न्याय नि राय  करने  वाला  अधिकारी  किसी  भी  माल  की
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 लिखित  उत्तर

 जब्ती  के  बदले  जितना  योग्य  ame  उतने  जुर्माने  की  अदायगी  का  विकल्प  दे  सकता

 इन  मामलों  में  अधिकारी  ने  जुर्माने  की  अदायगी  पर  सामान  छुड़ाने  विकल्प

 दिया  था ।

 (=)  हाँ  ।

 Expenditure  and  Premium  Rates  of  L.I.  and

 Postal  Life  Insurance

 Will  the  Minister  of  Finance  be 99.  Shri  Raghuvir  Singh  Shastri

 pleased  to  state

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  the  ratio  of  expenditure  and  premium  rates  of  the  Rostal
 Life  Insurance  are  lower  than  those  of  the  Life  Insurance  Corporation  ?

 (b)  if  so,  the  reasons  therefor  ;  and

 (c)  the  steps  taken  by  Government  to  bring  down  the  ratio  of  expenditure  and  the

 premium  rates  of  the  Life  Insurance  Corporation  and  to  extend  the  Postaal  Life  Insurance
 schemes  to  the  Public  Undertakings  ?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Finance  (Shri  Jagannath  Prasad  )

 (a)  and  (b)  Yes,  Sir  The  main  reasons  for  the  lower  expense  ratio  and  premium  rates
 in  the  case  of  Postal  Life  Insurance  are  that  since  it  does  not  employ  any  insurance  agents  it
 has  not  to  incur  any  expenditure  on  account  of  agency  commission  ;  its  publicity  and  medical
 examination  expenses  are  nominal  ;  it  saves  expenditure  because  of  direct  deduction  of  pre-
 mium  from  the  bills

 (c)  The  Government  has  set  up  a  Committee  with  Shri  R.  R.  Morarka  as  Chairman,  to

 investigate  into  the  causes  of  the  present  high  level  of  expenses  of  the  Corporation  and  to  re-
 commend  measures,  administrative  or  otherwise,  to  bring  it  down  to  reasonable  levels.  The

 Report  of  the  Committee  is  expected  by  the  30th  April,  1969.

 In  pursuance  of  a  recommendation  made  by  the  Committee  on  Public  Undertakings
 the  Corporation  appointed  a  Committee  of  Actuaries  to  advise,  inier  alia,  on  the  question  of  pre-
 mium  rates.  The  Committee  of  Actuaries  submitted  its  Report  to  the  Chairman  of  the  L.I.C
 in  January,  1968.  The  report  is  under  consideration  of  the  Corporation

 As  regards  the  question  of  extension  of  PLI  to  the  employees  of  the  Public  Sector

 Undertakings,  section  30  of  the  Life  Insurance  Corporation  Act,  1956  confers  on  the  LIC
 the  exclusive  privilege  of  carrying  on  life  assurance  business in  India,  and  Section  44  (d)  per-
 mitting  the  Post  Office  Life  Insurance  Fund,  which  had  been  established  earlier,  to  continue
 to  transact  business  was  an  exception.

 मानसिक  अस्पताल

 #923.  थ्रो  ब०  [: / ० ्  दास चौधरी :  क्या  परिदर
 नियोजन  और

 आदास

 तथा  नगर-दीका  मंत्री यह
 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 देश  में  कुल  कितने  मानसिक  अस्पताल  हैं  ate  उनमें  कितनी

 शय्या एं हैं  ;
 देश  में  लगभग  कितने  व्यक्ति  मानसिक  रोगी  हैं  ;  ak

 क्या  देश  में  मानसिक  अस्पतालों  की  कमी
 को  देखते  हुए  ऐसे  अस्पतालों  की

 संख्या
 में  बृद्धि  करने  का  कोई  प्रस्ताव है
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 eee

 स्वास्थ्य  तथा  परिवार  और  आवास  तथा  नगरीय  विकास  मंत्री

 (ito  के ०  के ०

 एक  विवरण  सभा-पटल  पर  रख  दिया  गया  है  ।  में  रखा  गया  देखिये

 संख्या  एल०  zo  632/69]

 लगभग  आठ  लाख  ॥

 इस  समय  ऐसा  कोई  प्रस्ताव  नहीं

 वाणिज्यिक  सिचाई  परियोजनाओं  में  लाभ  अथवा  हानि

 024,  श्री  ज्योतिमंय  ag:  क्या  सिचाई  तथा  fara  मंत्री  ag  बताने  की  कृपा  करेंगे

 fa
 :

 वह  1966-67  &  1968-69  तक  की  शारवती  में  वाशिज्यक  सिचाई

 योजनाओं  से  प्रत्येक  राज्य  को  प्रतिशत  कितना  लाभ  maar  हानि  हुई  है  ;

 क्या  सरकार  ने  इस  हानि  को  पुरा  करने  के  लिये  चौथी  पंचवर्षीय  योजना  अवधि

 में  अतिरिक्त  जल-कर  लगाने  का  सुभाव  दिया

 यदि  तो  प्रत्येक  राज्य  तथा  प्रत्येक  परियोजना  के  लिये  क्या-क्या  दरें  सुझाई

 गई

 ध्रतिरिक्त  जल-कर  लगाने  का  श्राघार  कया है  ;  प्रौढ़

 यदि  उपरोक्त  भाग  का  उत्तर  में  तो  इत्  हानि  को  पूरा  करने

 के  लिए  ate  क्या  उपाय  करने  का  विचार

 सिचाई  तथा  वायु  मन्त्री  क्‌०  wo  :

 से  विवरण  सभा-पटल  पर  रखा  जाता  है  ।  [|  पुस्तकालय में  रखा  गया  ।

 देखिये  संख्या  एल०  zo  633/69]

 हरियाणा  में  भूमि  में  पानी  जमा  हो  जाना
 *  995.  श्री  क०  fro  मधुकर  :

 क्या  सिचाई
 तथा  विद्युत  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि

 बया  यह  सच  है  कि  हरियाणा  में  भूमि  में  पानी  जमा  हो  जाने  को  एक  बड़ी

 भी  तक  बनी  हुई
 क्या  इस  समस्या  को  हल  करने के  लिये  राज्य  सरकार  द्वारा  कोई  योजना  बनाई

 गई  है  ;

 यदि  तो  उसकी  मुख्य  बातें  कया  हैं  ;

 इन  योजनाओं  पर  श्रतुमानत  कितनी  लागत  धरायेगी  ;  घोर

 (=)  इस  राज्य  को  इस  सम्बन्ध  में  क्या  तथा  कितनी  केन्द्रीय  सहायता  देने  का

 प्रस्ताव है  ?

 सिंचाई इं  तथाँ  विद्युत  मन्त्री  कठ  ल०  :

 हरियाणा  में  1967  में  लगभग  लाख  एकड़  क्षेत्र  में  जल-जमाव  की  सुचना
 मिली  थी  ॥



 लिखित  उत्तर

 ate  राज्य  सरकार  ने  निम्नलिखित  स्कीमें  तैयार  की

 (1)  हांसी  जल-जमाव-रोधी  स्कीम  :

 इससे  हिसार  जिले  में  हाँसी  के  जल-जमाव  वाले  क्षत्र  को  लाभ  इस  स्कीम

 में  सिचाई-नालियों  के  साथ-साथ  लगभग  45  मील  लम्बे  गहरे  सीपेज  (Seepage)  नालों  का

 खोदना  atc  सिचाई-नालियों  में  एकत्रित  पानी  को  पंपों  द्वारा  निकालने  के  लिए  6  पम्पिंग  केन्द्र

 परिकल्पित  हैं  ।

 (2)  गोहाना  जल-जमाव-राँधो  waite  :

 इस  स्कीम  में  गोहाना  तहसील  के  भ्रत्यधघिक  जल-जमाव  वाले  ग्रामों  को  लाभ  पहुँचाने

 का  प्रस्ताव  fsa  (ditch)  नालियों  ate  क्षेत्रीय  नालों  को  बनाने  का  प्रस्ताव  है  जो

 पानी  को  8  पम्पिंग  केन्द्रों तक  ले
 जायेंगे  धौर  उस  क्षत्र  को  बचाने  के  लिस  वहाँ  से  पानी  को

 पम्पों  द्वारा  निकाला  जाएगा  ।

 (3)  सफी डन  जल-जमाव-रोधी  स्कीम  :

 इस  स्कीम  में  हाँसी  बुटाना  शाखा  अ्रौर  रेलवे  लाइन  के  बीच  सफीडन  शहर में  सीपेज

 नाले  धौर  चौबच्चे  का  निर्माण  तथा  एकत्रित  पानी  को  पम्पों  द्वारा  हांसी  शाखा  में  डालने  का  काम

 सम्मिलित है  ।

 (1)  हाँसी  जल-जमाव-रोधी  ...29.80  लाख  रुपये

 (2)  गोहाना  जल-जमा  व-रोधी  स्कीम  .  +  ७  ७  के  14  लाख  रुपये

 (3)  सफी डन  जल-जमाव-रोधी  स्कीम .  .  .  .  2:20  लाख  रुपये

 बाढ़-नियन्त्रण  कौर  जल-जमाव-रोधी  स्कीमों  के  लिये  केन्द्रीय  सहायता  ax

 ऋण  एक  ईकाई  के  रूप  में  दिये  जाते हैं  ।  प्रथम-पृथक  स्कीमों  के  लिये  नवदीं  दिये  जाते  ।

 सरकारो  कारखाने  तथा  सरकारो  क्षेत्र के  उपक्रम

 *  0996.  श्री  रामगोपाल  शाल वालें  :  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  ?

 क्या  ag  सच  है  कि
 सरकार  ने  व्यापार  एवं  उद्योग  के  राष्ट्रीयकरण  के  लिए  देश

 के  विभिन्न  भागों  में  श्रनेक  प्रकार  के  कारखाने  स्थापित  किये  हैं  ;

 क्या  यह  भी  सच  है  कि  सरकारी  क्षत्र  के  उपक्रमों  को  जो  हानि  होती  है  उसके

 कारण  प्राय-कर  से  प्राप्त  होने  वाले  राजस्व में  भी  घाटा  हो  रहा  है  जबकि  गेर-सरकारी  साथ

 उतनी  ही  पू  जी  लगा  कर  अधिक  लाभ  कमाते  हैं  भोर  भय-कर  के
 रूप

 में  सरकार को

 ध्वजिक राशि  देते  हैं  ;  भोर

 कब  तक  कितने  सरकारी  कारखाने  स्थापित  किये  गये  उनमें  सरकार का  कितना

 घन  लगा  हुमा
 उनको  चलाने

 में
 सरकार  कों

 कितनी  हानि  हो  रही[ह ै?

 वित्त  मन्त्रालय में  राज्य-मन्त्री  To  चं०  :

 के  प्रौद्योगिक  नीति  1956  में  दिये  गये  सिद्धांतों  के  agar

 सरकारी  क्षत्र  की  प्रायोजनायें  की  स्थापना  की  जाती  है  ।

 ः  al
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 गेर-सरकारी  क्षत्र
 में  लगाई  गई  पूजी  की  तुलना  संरकारी  क्षेत्र  में  लगाई  गई

 पुलिस  नहीं  की  जा  तथा  दोनों  क्षेत्रों  की  आमदनियों  की  वास्तविक  करना

 व्यवहार्य  नहीं  हैं  ।  किसी  भी  हालत  उद्यमों  द्वारा  दिया  जाने  वाला  कर  ही  सम्बद्ध  उद्यम  की

 कुशलता  का  मानदण्ड  नहीं  है  ।

 सबसे  हाल  के  जिस  वित्तीय  वर्ष  के  लेखे  उपलब्ध हैं  अर्थात्‌  1968  के  31

 ara  को  केन्द्रीय  सरकार  के  83  औद्योगिक  तथा  वाणिज्यिक  उपक्रम  थे  ।  इन  उद्यमों  में  कुल

 3,333  करोड़  रुपये  की  रकम  लगी  हुई  जिनमें  से  3029  करोड़  रुपया
 केन्द्रीय  सरकार

 ने

 दिया  था  तथा  बाकी  रकम  राज्य  भारतीय  गेर-सरकारी  पार्टियों  तथा  विदेशी  पार्टियों

 ने  दी  थी

 जहाँ  तक  भ्रामदनी  का  सम्बन्ध  1967-68  निर्माणाधीन  उपक्रमों  तथा  भारतीय

 जीवन  बीमा  निगम  को  भी  छोड़  सरकारी  उद्यमों  को  कुल  35  करोड़  रुपये  की  वास्तविक

 हानि  हुई  थी  ।  लेकिन  यह  मुल् यह् लास  के  लिए  121  करोड़  ब्याज  के  लिये  74

 करोड़  रुपये  तथा  कर  के  लिए  19  करोड़  रुपये  की  व्यवस्था  करने  के  बाद  हुई  ।  इन  रकमों

 को  साहिब में  लेने  के  वर्ष  में  किये  गये  काम  के  परिणाम  के  रूप  में  कुल  179  करोड़

 रुपये  का  अधिशेष  निकलता  है  ।  इसके  सरकारी  क्षत्र  के  उद्यमों  ने  इसी  वर्ष  17.5

 करोड़  रुपये  का  उत्पादन-शुल्क  राजकोष  को  दिया  है  ।

 जीवन  बीमा  निगम  के  मामले  सबसे  हाल  wale  1  1965  से  31

 दो  वर्षों  की  safe  के  मूल्यांकन  के  अधिशेष  की  रकम  72.28  करोड़

 रुपया  थी  जिसमें  से  68.67  करोड़  रुपया  पालिसी-होल्डरों  के  लिये  तथा  3.61  करोड़  रुपया

 सरकार  के  लिये  निर्धारित  किया  गया ॥

 प्राण रक्षक  औषधियों  की  उपलब्धता
 *  027.  डा०  स०  संतोष  :  क्या  स्वास्थ्य  तथा  परिवार  नियोजन  और  आवास

 तथा  नगरीय  बिकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगें  कि  :

 क्या  स्वर्गीय  सी०  एन०  श्रस्नादुर  के  उपचार  के  लिए  प्राण रक्षक  औषधियों  को

 देश  में  भण्डार  समाप्त  जाने  अथवा  उनके  aaa  पर  प्रतिबन्ध  होने  के

 विमान  द्वारा  बाहर  से  मेंगाने  की  आवश्यकता  पड़ी  थी  ;  श्र

 क्या  सरकार  का  विचार  यह  सुनिश्चित  करने  का
 है  कि

 भविष्य  में  ये  भ्रांतियाँ

 नागरिकों  को  उपलब्ध  हों  ?

 परिवार  आवास  तथा  नगरीय
 विकास  स्त्री  के

 oF 0
 ०  :

 ate  सूचना  एकत्र  की  जा  रही  है  कौर  यथासमय  संभा-पटल  पर  रख

 दो  जायेगी  ।

 सेवामुक्त  आपातकालीन  सेनिक  कमीद्यनप्राप्त  अधिकारियों  को

 नईदिल्ली  में  मोहन  सिंह  मार्केट में  एक  जलपान-गृह  का  आवंटन

 श्री Ho  ला०  सोंधी  : *928.  sto  कर्णों  fag  :

 क्या  परिवार  और  नगर-विश्वास  wg

 की  कृपा  करेंगे कि  १
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 लिखित  उत्तर

 _ =

 क्या  सरकार  ने  राज्य-सरकारों  तथा  संघ  राज्य  क्षत्रों  को  इस  भ्रामक
 के

 कोई

 maser  जारी  किये हैं
 कि  भ्रमण  बातें  सामान  रखते  हुये  सेवामुक्त  आपातकालीन

 कमीशन प्राप्त

 प्रतिभा  रियों  को  बसाने  पर  विद्वेष  ध्यान  दिया  जाय े;

 क्या  सरकार  का  ध्यान  इस  बात  की  a  दिलाया  गया  है  कि  मोहन  fag  मार्केट

 में  जलपान  के  आवंटन  के  लिये  आपातकालीन  सेनिक  कमीशन प्राप्त  श्रमिक  रियों  के  टेण्डर

 को  नई  दिल्‍ली  नगर  पालिका  द्वारा  भ्र स्वीकार  कर  दिया  गया  था  हालाँकि  उनका  टेण्डर  सबसे  प्रतीक

 धनराशि  का  था  ;  शोर

 यदि  तो  टेण्डर  स्वीकार  किये  जाने  के  क्या  कारण  थे  ae  क्या  सरकार

 का
 विचार इस  मामले  में  हस्ताक्षर  करने  का

 परिवार  आवास  और  नगरीय  ata  मन्त्री  के  ०  के०

 भारत  सरकार  गृह  मन्त्रालय  ने  सेवामुक्त  आपातकालीन  सेनिक  कमी  शन प्राप्त

 अधिकारियों  के  लिये  पदों  के  आरक्षण  की  व्यवस्था  कर  दी  है  शौर  भारत  सरकार  प्रतिरक्षा

 मन्त्रालय ने  राज्य  सरकारों  कौर  संघ  राज्य  क्षेत्रों  से  अनुरोध  किया  है  कि  वे  उपयुक्त  दुकानों
 की  जगह  तथा  व्यापार  पेट्रोल  पम्पों  की  जगहों  का  नियतन  उद्योगों  की

 स्थापना  करने  की  पूर्ण  सुविधायें  पर्यटन  परिवहन  एजेंसियां  कृषि-भूमि

 प्रिया  जीवन  सुखी  बिताने  के  लिए  धन्य  साधन  देने  के  मामलों  में  इन  ग्र धि कारियों  को

 प्राथमिकता  दें  ।

 ate  )  मोहनसिंह  माउंट  जल-पान  गुह  के  शझ्रावण्टन  के  लिए  सेवा  मुक्त

 maa  सेनिक  कमीशन प्राप्त  अधिका  रियों  का  टेण्डर  सबसे  श्रमिक  धनराशि  का  नहीं  था  ॥

 नई  दिल्ली  नगर  पालिका  ने  उनके  सामने  यह  विकल्प  रखा  था  कि  वे  सबसे  ales  धनराशि

 बाले  टेण्डर  के  अंकित  लाइसेंस  फीस  पर  इस  जलपान-गृह  को  ले  लें
 ।  उन्होंने  इस  प्रस्ताव

 को  स्वीकार  कर  दिया  ।  इस  मामले  में  सरकार  द्वारा  हस्ती  प  करने  का  सवाल  नहीं  उठता  ।

 पुरानी  दिल्‍ली  का  पुर्नविचार

 *  020.  श्री  क०  लक प्पा  :  क्या  स्वास्थ्य  तथा  परिवार  नियोजन  और  आवास

 aa  नगरीय  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  है  कि  सरकार  ने  पुरानी  दिल्ली  का  पुरनर्विकास  करने  के  बारे  में

 कोई  faa  किया  है  ;

 यदि  तो  उसकी  मुख्य-मुख्य  बातें  कया  जोर

 उसके  लिए  कितनी  राशि  नियत  की  गई

 स्वास्थ्य  एवं  परिवार  नियोजन  तथा  आवास  और  नगर-विकास  मन्त्री

 के०  के०  :
 जी  हाँ  1

 ह  दिल्‍ली  के  मास्टर  प्लान  के
 अनुसार

 दिल्‍ली  के  समस्त  नगरीकरणीय  क्षत्र  को

 पै
 प्रायोजना  प्रभागों  में  विभाजित  किया  गया  है  ।  प्रत्येक

 प्रायोजना  प्रभाग  को  इस  प्रकार  चुना
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 गया  है  कि  वह  att  सामाजिक  तथा  सांस्कृतिक  विशेषताधों  के  साथ-साथ  भूमि  के

 उपयोग  का  प्रकार  प्रतिबिंबित  करता  है  ।  आशा  की  जाती  है  कि  प्रत्येक  प्रभाग  में  अनेक  जिला

 केन्द्र  तथा  बड़े  सामुदायिक  सुविधायें  तथा  पर्याप्त  संचरण  (  सरकुलेशन  )  पद्धति

 होगी  t

 चहारदीवारी  के  भीतर  का  शहर  मुख्य  रूप से  एक  झायोजना  प्रभाग  में  शामिल  किया

 गया  है  यद्यपि  कुछ  छोटे  भाग  संलग्न  दो  प्रभागों  में  भी  oa  विस्तृत  विकास  झा योजनायें

 तैयार  करने  के  लिए  क्षत्र  को  धौर  at  31  क्षेत्रो ंमें  विभाजित  किया  गया है  ।  7  क्षत्रों  की

 विकास  श्रायोजनाश्रों  की  शीघ्र  तैयार  हों  जाने  की  सम्भावना है  ।  शेष  श्रायोजनायें  इसके  बाद

 प्रारम्भ  को  जायेंगी  ।

 मास्टर  प्लान  यह  सिफारिश  करता  है  कि  विस्तृत  विकास  भ्रायोजनाधों  का  seer  इस

 क्षेत्र  में  250  ब्यक्ति  प्रति  एकड़ का  कुल  रिहायशी  घनत्व  रेजीडेनशीयल  होना

 चाहिये  ।  क्योंकि  पुराने  शहर  के  भीतरी  क्षत्र  में  कुल  घनत्व  ध्रघिक

 झायोंजना  में  यह  व्यवस्था  है  कि  खाली  पड़े  प्लाटों  जिनसे  खतरनाक  इमारतें  प्रति  वर्ष  गिराई

 जा  रही  उन्हें  जत  करके  सामुदायिक  प्रयोजन  के  उपयोग  में  लाना

 विस्तृत  विकास  ध्रायोजनाशं  को  अन्तिम  रूप
 दे  देने  के

 बाद  ही  निधियों  की

 भ्रावश्यकता  निर्घारित  की  जायेगी  ।

 पश्चिम  उड़ीसा  में  होने  तथा  सीने  के  निक्षेप

 *  030.  श्री  श्रद्धा कर  सुधार  :  कया  पेट्रोलियम  तथा  रसायन  और  खान  तथा  धाव

 मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  भारतीय  भूतत्वीय  सर्वेक्षण  विभाग  ने  हाल  ही  में  पश्चिम  उड़ीसा  में

 पुर में  हीरों  शौर  उनके  खास-पास  के  क्षत्र  में  सोने  के  बड़े  निक्षेपों  का  पता  लगाया
 है

 ;

 धौर

 यदि  तो  इन  निक्षेपों  से  हीरे  सोना  निकालने  के  लिये  क्या  कायंवाही

 करने  का  प्रस्ताव  है  ?

 पेट्रोलियम  तथा  रसायन  और  खान  तथा
 धातु  मन्त्रालय

 में  राज्य  मन्त्री  जगन्नथ

 भारतीय  भूविज्ञान  सर्वेक्षण  संस्था  द्वारा  पश्चिम  उड़ीसा  में  सम्बलपुर  में  हीरों  के

 तथा  निकटवर्ती  जिलों  में  सोने  के  किसी  बड़े  निक्षेपों  का  पता  नहीं  लगाया  गया  है  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।,

 खनिज  तथा  arg  व्यापार  निगम  द्वारा  खनिज  लाइनों  का  दिया  जाना

 5353.  श्री  बाब्राव  पटेल  क्या  पैट्रोलियम  तथा  रसायन  और  खान  तथा  धातु  मंत्री

 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि :

 बेलारी-हालवेट  क्षेत्र  में  खनिज  तथा  धातु  व्यापार  निगम
 द्वारा  कितने

 लाइसेंस  दिये  गये  तथा  प्रत्येक  लाइसेंस  प्राप्तकर्ता  का  नाम  मौर  लाइसेंस  का  मृत्य  क्या  है  भोर

 44



 7  1969  लिखित  उत्तर

 eet

 बया  खनिज-कार्य  योजनाबद्ध  ढंग  से  किया  जा  रहा  हैश्रौर  यदि  तो  खनिज  योजना  की

 मुख्य  बातें  कया  हैं  ;

 क्या  यह  सच  है  कि  प्रयास  को  ढोने  के  लिये  रेलवे  भाड़ा  अधिक  होने  के  कारण

 खनिज-मालिक  श्रमिकों  को  न्यूनतम  निर्वाह  मजूरी  देने  की  स्थिति  में  भी  नहीं  हैं  ;

 (7)  क्या  सरकार  का  विचार  35  लाख  मीटरी  टन  लोह  वयस्क  के  खनन  पर  लगी

 स्वामित्व  की  वर्तमान  35  लाख  रुपये  की  राशि  में  इतनी  वृद्धि  करने  का  है  ताकि  राज्य  सरकार

 खनन  क्षत्र  में  लोगों  की  स्थिति  को  सुधार  सके  ;

 क्या  यह  सच  है  कि  रेलवे  की  सुविधाएँ  कम  होने  तथा  मद्रास  से  बहुत  श्रमिक  दूरी

 होने  के  कारण  तुर नागा लु  तथा  अन्य  रेलवे  स्टेशनों  पर  लोह  वयस्क  के  भारी  स्टॉक  जमा  हो  रहे

 भ्र ौर

 करबार  जो  कि  अपेक्षाकृत  निकट  का  बन्दरगाह  सरकार  द्वारा  लोह  वयस्क

 का  निर्यात  पसन्द  न  किये  जाने  का  क्या  कारण  है  ?

 पेट्रोलियम  तथा  रसायन  और  खान  तथा  धातु  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जगन्नाथ

 री  जायेगी  ॥

 से  (=)  अपेक्षित  सुचना  एकत्र  की  जा  रही है  तथा  यथाशीघ्र  सभा-पटल पर  रख

 कोलार की  सोने  की  खानें

 5354. श्री  बाब् राव  पटेल
 :

 क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 गत  तीन  वर्षों  में  कोलार  की  सोने  की  खानों  को  प्रति  ad  कितनी  हानि  हुई  धौर

 इस
 अवधि

 में  इन  खानों से  कितनी  मात्रा  में
 तथा  कितने  मुल्य  का  सोना  निकाला गया  ;

 उत्पादन  में  कमी  होने तथा  हानि  में  वृद्धि होने  के  कया  कारण हैं  ;

 ब्रिटिश  सलाहकार  शासन  जान  टेलर  एण्ड  संस  उनकी  सेवायों  के  लिए  गत

 हीन  वर्षों  में  कितनी  फीस  दी  गई  है  धौर  उन्होंने  बया  सेवायें  प्रदान कीं  ;  कौर

 इस  बोरे  में  भारतीय  तकनीकी  विशेषज्ञ  कब  नियुक्त  किया  जायेगा  ?

 उप-प्रधान  मन्त्री  और  वित्त  स्त्री  सोराबजी

 पिछले  तीन  wait  1965-66,  1966-67  भोर  1967-68  में  निकाले  गये
 सोने  की  मात्रा  श्र  अन्तर्राष्ट्रीय  मुद्रा  निधि  की  दर  gate  35  डालर  प्रति  के

 aga
 z

 गया  सोने  का  मूल्य नीचे  दिया  गया है  a ° poor

 निकालो गयां  सोना

 ग्रामों  में  )

 सोने  को  मृत्य

 1965-66  30.24
 रुपयों

 162.01
 1966-67  26.18

 210,17
 1967-68  23.45

 198.60
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 इन  खानों  से  निकाला  गया  ater  बेचा  नद्दी  इसलिए  कार्याचालन  के  कुल  व्यय

 (  पूजी  के  मूल्यवान  ate  झ्विकार-शुल्क  के  विनियोग  सहित  )  कौर  कुल  प्राप्तियों  के

 बीच
 का

 धनन्तर  केवल  हिसाब-किताब  में  दिखाई  गई  हानि  मात्र  कुल  प्राप्तियों  में  सोना  भी

 शामिल है
 जिसका  मुल्य  झन्तर्राष्टीय  मुद्रा  निधि  की  दर  से ध्रॉँका  गया है  ।  उपर्युक्त  हीन  वर्षों

 में  जो  हानि  उसका  ब्यौरा इस  प्रकार

 रुपयों  मे ं)
 1965-66  246.12

 1966-67  (-)  237.32

 1967-68  (-)  295.35

 के  निशान  वाले  fas  प्राप्तियों  की  तुलना  में  हुये  भ्रमित  खर्चे  के  द्योतक

 सोने  के  उत्पादन  में  कमी  के  दो  कालरा  हैं  अर्थात्

 (i)  कुछ  देवी  विपत्तियाँ  शादी  जिनके  कारण  खानों  का  उत्पादन  कम  gat  है
 ।  उदा

 केन्द्र  दवारा  खानों  को  अपने  हाथ  में  लिये  जाने  से  कुछ  ही  देर  पहले  26-11-62

 को  चैम्पियन  रीफ  खान  में  एक  बड़ी  चट्टान  फट  गई  थी  जिसका
 खान

 के  सम्पूर्ण  ग्लेन  कौर

 शूट  कौर  खान
 की  दक्षिणी  परत  पर  बहुत  बुरा  प्रभाव  पड़ा  ।  खाने  से  निकाले  जाने  वाले  कुल

 सोने  का  लगभग  40  से  50  प्रतिशत  का  भाग  इन  दो  भागों  से  निकाला  जाता  था ।  1965

 में  चैम्पियन  रीफ  खान  के  उत्तरी  भाग  में  बड़ी  oa  लग  गयी  थी  धौर  उस  क्षत्र में  कृ

 चट्टानें  फटी  थीं  ।  नन्दीद्रग  खान  में  भी  खान  में  उतरने  के  मागों  शर  धातु  को  रखने  की  जगहों

 शादी  को  दु्घटनाश्रों  से  क्षति  पहुँची  थी  ।  इसके  भ्र लावा  सितम्बर  1966  के  सोच  अभूतपूर्व  वर्षा

 होने  के  कारण  खानों  में  पानी  भर  गया  था ।

 (ii)  साफ  करके  तेयार  किये  गये  सोने  की  किस्म  में  ख़राबी ।

 जहाँ  तक  कुल  कार्याचालन  व्यय  शौर
 कुल  प्राप्तियों  के  बीच  के

 बढ़े  हुये  अन्तर का
 सम्बन्ध  यह  उत्पादन  में  हुई

 कमी  के  साथ-साथ  उत्पादन  की  लागत  में  होने  वाली

 बृद्धि  के  कारण हुआ  ।  उत्पादन  लागत  में  बृद्धि  के  निम्नलिखित  कारण  हैं

 (1)  सामग्री  प्राणी  की  लागत  में  वृद्धि  ।

 (2)  मजदूरों  को  दी  जाने  वाली  मजदूरी  श्र  भत्ते  के  स्तर  में  वृद्धि  ॥

 तकनीकी  सलाहकार  कम्पनी  रजनीस  जान  टेलर  एण्ड  सन्स  को  1965-66,  1966-

 67  शौर  1967-68  के  तीन  वर्षों  में  शुल्क  के  रूप में
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 लाख  5.63  लाख

 रुपया  कौर  5.19  लाख  रुपया  दिया  गया  ।  सलाहकार  कम्पनी  स्वर  खान  प्रतिष्ठान  को

 प्रतिष्ठान के  मौजूदा  काय  त्रों  में  ate  उनके  खास-पास के  क्षत्रों में  खुदाई  के  काम  के  विकास

 भोर
 प्रतिष्ठान  के  संयंत्रों  atc  मशीनों  के  उचित  घोर  कार्यचालन  के

 संबंध  तकनी की  मामलों  में  सहायता  प्रदान  करती  है  शौर  परामर्श  देती  है  तथा  प्रतिष्ठान  के

 लिए  fata  तथा  wer  जगहों  से  आवश्यक  मशीनें  झोर
 सामान कीं  खरीद  तथा  जहाजों

 द्वारा  उनके  भिजवाने
 के  काम में  भी  सहायता  प्रदान  करती है  ।



 17  1891  (am)  लिखीं  उत्तर

 तकनीकी  जानकारी-प्रािप्त  एक  भारतीय  अधिकारी  प्रतिष्ठान  के  घ्बन्चक

 बोर्ड  का  पहले ंसे  a  सदस्य  नियुक्त  कर  दिया  गया

 कलकत्ता  गाँजे  का  अवध  व्यापार

 5355.  sit  बाबूराव॑  पटेल  :  क्या  fea  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  हाल  ही  में  कलकत्ता  में
 गाँजे  का  ade  व्यापार  बहुत बढ़

 गया है  ;

 तो  कलकत्ता  से  प्रति  ad  कितना  गाँजा  चोरी-छिपे  बाहर  ले  जाया

 जाता  हज़ारों  उत्पादन-शुल्क  के  रूप  में  प्रतिशत  कितनी  हानि  होती  है  ;

 क्या  हाल  में  मारे  गये  एक  छापे  में  एक  सिक्ख  द्वारा  चलाये  जा  रहे  एक

 बेंज  ट्रक  में  9  लाख  रुपये  के  मूल्य  का  गाँजा  पकड़ा  गया  था  शौर  उस  सिक्ख  ड्राइवर  ने  यह

 स्वीकार  किया  था  कि  वह  इस  कारोबार  से  खुब धन  कमा  रहा  था  धौर  उसे  एक  विशेष  गोदाम

 पर  माल
 पहुँचाने के

 लिये  11,000  रुपये  मिलते
 थे

 ;

 गत  दो  वर्षों में  गाँजे  की  तस्करी  करने  के  अपराध  में  राज्य-वार  कितने  तथा

 कौन-कौन  से  व्यक्ति  गिरफ्तार  किये  गये  श्र  उनमें  किन-किन  उत्पादन-शुल्क  भ्र घि कारियों

 का  हाथ  कौर

 क्या  सरकार  ने  बड़े  माने  पर  गाँजे  की  इस  तस्करी  के  बारे  में  नेपाल  सरकार

 से  विरोध  प्रकट  किया है  ale  यदि  तो  उसका  क्या  परिणाम  निकला

 उप-प्रधान मंत्री  तथा  fra  मन्त्री  मोरारजी  :

 यह  नहीं  कहा  जा  सकता  कि  कलकत्ता  में  गाँजे  के  गर-कानूनी  व्यापार  में

 जनक  बृद्धि  हुई  है  ।  इसके  हवाल  ही  के  महीनों  में  पश्चिम  बंगाल  के  ध्राबकारी  विभाग

 द्वारा  किये  गये  प्रभावी  उपायों  के  कारण  कई  बार  निषिद्ध  गाँजा  पकड़ा  गया  तथा कई

 राज्यीय  तस्कर  धायात-निर्यातकर्ता  कौर  उनके  साथी  गिरफ्तार  किए  गए  हैं  ।

 कलकत्ता  से  प्रतिबंध  किये  जाने  वाले  तस्कर-निर्यात  की  मात्रा  ate

 gen  कीं  लगभग  विधिक  हानि  का  ठीक-ठीक  अनुमान  लगाना  संभव  नहीं  है
 ।

 16  सितम्बर  1968  की  रात  को  कलकत्ता
 की

 बी०  टी०  पर  एक  सिक्ख

 ड्राइवर  द्वारा  चलाये  जा  रहे  मंडी  बेंज  ट्रक  को  रोका  गया  तथा  लगभग  9  लाख  रुपये  मुख्य

 का  गाँजा  बरामद  किया  गया  ।  यह  पता  चला  है  कि  तस्कर  शझ्रायात-निर्यात  कर्त्ताध्चों  ने  इसਂ

 काय  के  लिये  ड्राइवर  को  ध्रच्छी  खासी  रकम  देने  का  वादा  किया  थां  ।

 सूचना  इकट्ठी  की  जा  रही है  तथा  सभा  की  मेज  पर  रख  दी  जायेगी  ।

 नेपाल थे  भारत में
 गाँधी  के

 तस्कर  आयात
 का  सामान्य  seat  नेपाल  के

 मुहिम  की  सरकार  के  सामने  पहले  रखा  गया  जिसने  भारत  सरकार  कों  आश्वासन  दिया

 था  कि  भारत  में  के  तस्कर-रायात  को  रोकन ेके  लिए  वह  सक्रिय  सहयोग  देगी  ।  उस

 सरकार  ने  भारते में  ate  के  निर्यात  पर  भी  प्रतिबन्ध  लगाया ॥
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 (Saka)

 देश  सें  बनाई  गई  औषधियाँ

 5357.  श्री  सोम चन्द  सोलंकी  :  क्या  पेट्रोलियम  तथा  रसायन  और  खान  तथा  बात

 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 aq  1968 में  देश  में  कुल  कितनी  मात्रा  में  श्नौषधियों  का  उत्पादन  किया  गया  तथा
 उनके  उत्पादन  में  कितनी  पु  जी  लगाई  गई  ;

 (@)  क्या  देश  झ्नौषधियों  के  उत्पादन  में  श्रात्मनिभेर  है  ;

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध में  श्नात्मनिभर  होने  के  लिए  क्या  कार्यवाही  को  जा

 रही  ak

 गुजरात  में  झ्नौषघियाँ  बनाने  वाले  कारखानों  की  संख्या  कितनी  है  तथा  वे

 कहाँ  पर  हैं  ?

 पेट्रो  लियम  तथा  रसायन  और  खान  तथा  धातु  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  दा  ०रा०

 1968  के  वर्ष  में  बनाई  गई  भेषजों  पौर  भ्रांतियों  का  अनुमानित  मुल्य  200

 करोड़  रुपया
 बड़े

 शोर
 मध्य  स्तर  के

 सभी  यूनिटों में
 लगी  पूजी के

 बारे
 में

 जानकारी

 एकत्र  करना
 सम्भव  नहीं  हुमा  1  1968  को  71  यूनिटों में  लगी  परि सम्पति  पूजी

 140  करोड़  रुपये  थी  ।

 भ्र धि कतर  औषधियाँ  के  सज्जित  उत्पादन  में  करीब-करीब  श्रात्मनिभंरता  प्राप्त

 कर
 ली  गई  है  ।  यह  पदार्थ  था  तो  देश  में  विपुल  मात्रा  में  उत्पन्न  औषधियों  से  aaa  विपुल

 मात्रा  में  आयात  किये  गये  माल  से  तैयार  किये  जाते  हैं  ।  उन  विपुल  धभोषधियों  के  mare  की

 अनुमति  नहीं
 दी

 जाती  जिनका  देश  में  ही  समुचित  मात्रा  में  उत्पादन  होता  आयात

 उन  औषधियों  तक  ही  सीमित  रखा  जाता  है  जो  देश  में  उपलब्ध  श्रोषघधियों  की  अनुपूर्ति  के  लिये

 आवश्यक  है

 भ्ौषधघ  ate  भेषज  उद्योग  प्राथमिक  उद्योगों  में  सम्मिलित  कर  लिया  गया  है  धौर

 अधिकतम  उत्पादन  प्राप्त  करने  के  विचार  से  इस  उद्योग  के  लिए  mara  कच्चे  फालतू  पुर्जे

 पानी  की  प्रा वश्य कता  उदार  रूप  से  पुरी  की  जती  सम्बद्ध  झा धिक  ate  तकनीकी  मामलों

 को  ध्यान  में  रखते  हुये  मध्यवर्ती  पदार्थो ंके  देशी  उत्पादन के  अन्तराल को  भरने  के  लिये  भी

 कदम  उठाये  गये  हैं  ।

 (7)  गुजरात में  श्रौषघ  श्र  भेषज  तेयार  करने  वाले  बड़े  धौर  मध्य  स्तर  के  12

 खाने हैं  ।  सात  बड़ौदा  जिले  तीन  जिले  में  शीर  दो  अहमदाबाद  जिले  में  ।

 महाराष्ट्र  में  विद्युत-चालित  करघों  के  मालिक

 5358. ait  Ho  Wo  काहन डोल  :  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 क्या  यह  सच  है
 कि  जो  विद्युत-चालित

 करघा  मालिक  झ्रपवे  करवों को  टी०  सी ०
 परमिट  में  दिखाये  गये  स्थान  से  भिन्न  स्थान  पर  चलाना  चाहते  उन्हें  तुरन्त  इस  सम्बन्ध
 में  सम्बद्ध  उत्पादन-शुल्क  अधिकारी  से  उस  परिवर्तन  के  लिये  स्वीकृत  लेनी  पड़ती  2;
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 ट

 क्या  यह  भी  सच  है  कि  यदि एक  करघा  मालिक की  मृत्यु हो  जाती  है  तो  उसके

 कानूनी  उत्तराधिकारी  को  सम्बद्ध  उत्पादन-शुल्क  झधघिकारी  से  शीघ्र  हो  eto  सी०  परमिट  qa

 नाम  में  परिवर्तित  कराना  पड़ता  कौर

 यदि  तो  ऐसे  कितने  कार्यालय  महाराष्ट्र  राज्य  में  हैं  axe  उनमें  कितने-कितने

 कर्मचारी  काम  करते हैं
 ?

 उप-प्रधान  मंत्री  तथा  वित्त  मंत्री  मोरारजी

 तथा  )  यह  मानते  हुये  कि  माननीय  सदस्य  का  arse  सूती  कपड़ों  के  उन

 निर्माताओं  से  है  जो  सामान्यतः  सम्मिलित  शुल्क  योजना  के  नाम  से  ज्ञात  विशेष  कार्यपद्धति  के

 श्रन्तगत  जाते  ञ
 Q)  1944  के  केन्द्रीय  उत्पादन-शुल्क  नियमों  के  agar  स्थिति  इस

 प्रकार है

 यदि  कोई  केन्द्रीय  उत्पादन  शुल्क  लाइसेंसघारक  अपने  व्यापार  को  किसी  नये

 स्थान  पर  अंत रित  करना  चाहता  है  तो  उसे  कम  से  कम  15  दिन  पहले  इस  प्रकार  के  ध्रपने

 इरादे के  बारे  में  लाइसेंस  अघिकारी  को  सूचना  देनी  होती है  तथा  झपने  लाइसेंस  में  उपयुक्त

 संशोधन  कराना  होता है  ;  तथा

 यदि  कोई  व्यक्ति  किसी  मत  लाइसंसघारक  का  उत्तराधिकारी  होने  का  दावा

 करता  है  तो  उसे  नया  केन्द्रीय  उत्पादन-शुल्क  लाइसेंस  होता  ऐसे  कपड़े  तैयार  करने  के

 लिए  शक्ति-चालित  करघों  के  स्थापित  करने  तथा  उन्हें  चलाने  के  लिए  टेक्सटाइल  आयुक्त  से  प्राप्त

 की  गई  लिखित  अनुमति  भी  टेक्सटाइल  आयुक्त  द्वारा  उपयुक्त  संशोधन  करा  लेना  आवश्यक  है
 ताकि  निर्माता  सामान्य  संश्लिष्ट  दरों  पर  शुल्क  सम्बन्धों  ध्यान  दायित्व  को  पूरा  करता  रहे  ।

 कार्यालयों  सहित  42  अधीक्षक  हैं  ।
 उनकी  सहायता के  लिए  202  निरीक्षक  तथा

 107  उपनिरीक्षक  हैं  ।

 कोरबा  एल्युमिनियम  परियोजना

 5359.  st  दे०  fao  सिंह :
 क्या  पेट्रोलियम  तथा  रसायन  और  खान  तथा  धातु  मन्त्री

 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 satan  सहित  प्रत्येक  eri  की  वर्तमान  स्थिति  का
 पृथक-पृथक

 करते  कोरबा  ऐल्युमिनियम  परियोजना  के  सर्माया-कार्य  में  अब  तक  कितनी  प्रगति

 ह

 प्रस्तावक  को  कब  तक  चालु  किया  जायेगा  तथा  धन्य  कार्य  कब  तक  पूरे  हो

 जायेंगे  ;  धौर

 कया  परियोजना  को  उसी  अनुमानित  लागत  पर  तथा  उसी  निर्धारित  समय  में
 पूरा

 किया  जायेगा  जिसका  शुरू  में  अनुमान  लगायां  गया  था  शरीर  यदि  तो  लागत
 अनुमानों

 तथा  समय  में  कितनी  बुद्धि  होने  की  संभावना
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 पेट्रोलियम  तथा  रसायन  और  खान  तथा  धातु  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  जगनाथ  :

 कोरबा  एल्यूमिनियम  प्रायोजना  के  निर्माण  में  श्री  तक  हुई  नीचे

 बताई  गई  है  :--

 कोरबा  एल्यूमिनियम  प्रायोजना  पहली  भी  ति

 एल्युमिना  संयन्त्र  निर्माणाधीन  कार्य  की  विभिन्‍न  मदों  की  प्रगति  नीचे  बताई  गई  है

 (1)  सिविल  ara  स्थापना  के  रेल  बिछाने  शादी  से  सम्बन्धित  कार्य

 प्रगति पर  है  ।

 (2)  संयन्त्र  निर्माण
 :  उपकरणों  के  लगाये  जाने  तथा  चालु  किये  जाने  के

 लिये  ठेकेदारों  को  नियत  करने  के  विचार  से  अधिकतर  शिह्पवेज्ञानिक  उपकरणों  के

 सम्बन्ध  में  निविदाएँ  माँगी  गई  हैं  ।  इनमे ंसे  निम्नलिखित  के  विषय  में  निर्देशों

 को  afar  रूप  दिया  जा  चुका  है  भोर  प्रभिप्राय-पत्र  जारी  हो  चुके

 (1)  इन्स्ट्रयूमेन्टेशन  तथा  नियन्त्रण  ;

 (2)  हिस्ट्री  शादी  ।

 (3)  भाप  का  संयन्त्र

 (3)  खानें  :  चुने  गये  ठेकेदार  को  भ्रमर कंटक  तथा  फुदका  पहाड़  के  रज्जु-मार्गों  की

 लगाये  जाने  तथा  चालू  किये  जाने  कै  लिये  श्रभिप्राय-पत्र  जारी  कर  दिया

 गया  है  ।  रेलवे  पैरा  रोड  स्टेशन  से  ले  तथा खानों  का  विकास

 प्रगति पर

 (4)  चार  क्षेत्र  :  कोरबा  के  नगर  क्षेत्र  के  लिये  मास्टर-प्लान  को  अन्तिम  रूप  दिया

 जा  रहा  इसी  बीच  टाइप  2  के  240  क्वार्टरों  निर्माण  प्रगति

 पर

 (5)  सरकारी  कार्य  स्थापना-स्थल  प्रदेश  विद्य,/त  बोड़े  की  कोरबा

 स्थित  रेलवे  साइडिंग  से  ले  अस्थायी  रेलवे  निर्माणावस्था  के  दौरान

 संयन्त्र  स्थल  को  भ्रवगाहन-श्रम  पुल/पहुँच-सड़क  कौर  कार्य  कमंचारियों  के

 लिये  area  शादी  का  निर्माण-कायें  प्रगति  पर

 तथा  निर्माण  एकक  :  प्रायोजना  की  दुसरी  wale  प्रद्रावक  तथा

 निर्माण  सुविचारों  के  लिए  विस्तृत  प्रायोजना  रिपोर्ट  तैयार  की  जा  रही

 वर्तमान खेतों  के  प्रश्वाचक  के  1973-74  में  किसी  समय  चालू  किये  जाने

 की  सम्भावना  है  ।  एल्यूमिना  संयन्त्र  को  झ्रक्टूबर  1971  में  चालू  जाना  नियत है
 ।

 व्तमानु  समस्या  लियों  शौर  अनुमानित  लागतों  में  कोई  परिवर्तन  होगा  या  नहीं  इस

 सम्बन्ध  में  इस  समय  कुछ  कहना  सम्भव  नहीं  श्र  भी  ,  प्रायोजना  की  दूसरी  अर्थात्

 marae  तथा  निर्माण  एककों  के  सम्बन्ध  में  लागत  अनुमानों  को  तथा  समयावलियों  को  at  ara

 रूप  दिया  जाना है
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 मध्य  प्रदेश  में  चौथी  tan  में  तिहाई-सुविधाओं  सम्बन्धी  कार्यक्रम

 5360.  श्री  द  वि०  fag  :  क्या  सिचाई  तथा  वीयर  मन्त्री  यह  बताने  की  am

 करेंगे

 क्या  मध्य  प्रदेश  सरकार ने  चोथी  पंचवर्षीय  योजना  में  शामिल  करने  के  लिये

 सिचाई-सुविधाओ्ों  के  विकास  का  एक  कार्यक्रम  भेजा

 यदि  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  तथा  उनकी  ध्रनुमानित  लागत

 |  ?

 क्या  उन  कार्यक्रम  को  योजना  आयोग  ने  स्वीकार  कर  लिया है  ak  यदि  उसमें

 योजना  आयोग  द्वारा  कोई  फेर-बदल  किया  गया  तो

 उस  aaa  at  क्रियान्विति  के  लिये  कितनी  केन्द्रीय  सहायता  देने  का

 प्रस्ताव है  ?

 सिचाई  तथा  विद्युत  मन्त्रालय  में  उप-मन्त्री  fader  :

 जी  af

 राज्य  सरकार  ने  चौथी  योजना  के  दौरान  नई  वृहत्त  तथा  मध्यम  सिचाई  earat

 के  लिए  60  करोड़  रुपये  से  अधिक  व्यय  का  प्रस्ताव  रखा  है  ।

 भर  चौथी  योजना  को  at  afar  रूप  दिया  जाना  है  ।

 तवा  सिचाई  परियोजना

 5361.  श्री  दे०  वि०  fag  :  क्या  सिचाई  तथा  विद्युत  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेगे  कि  :

 क्या  at  1967-68-69  श्र  1969-70  में  तवा  सिचाई  परियोजना  के  लिये

 मध्य  प्रदेश  सरकार  ने  ऋणों/श्रनुदानों  की  साँग  की  थी  ;

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  व्यौरा  क्या  है  पोर  सरकार  द्वारा  प्रत्येक  वर्ष  में  कितना

 ऋण  भ्रमणा  asa  दिया  गया  ॥

 दया  यह  सच  है  कि  इस  परियोजना  को  घन  की  कमी  के  कारण  बहुत  मन्द
 गति  से  क्रियान्वित  किया  गया  है  ;  शौर

 यदि  तो  चोथी  पंचवर्षीय  योजना  में  इस  परियोजना  को  पूरा  करते  के  लिये

 राज्य  सरकार  की  सहायता  करने  के  लिये  सरकार  द्वारा  क्या  कार्यवाही  की  जा  रही  है  ?

 सिचाई  तथा  विद्युत  मन्त्रालय  में  उप-मन्त्री  सिद्धेश्वर

 घौर  राज्य  योजना  के  लिए  ऋणा/झनुदानों  के  लिए  समग्र  रूप  में  प्रार्थना

 की  गई  तथा  परियोजना  के  लिए  थक  रूप  से  नहीं  ।

 जी  हाँ  ।

 चौथी  योजना  के  दौरान  राज्य  को  10%,  केन्द्रीय  सहायता  चालू  वृहत  सिचाई  wiz

 बिजली  परियोजनाओं  के  आधार  पर  देने की  सम्भावना  है  ।
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 हलाली  परियोजना

 5362.  श्री  दे०  दि०  सिह  क्या  सिचाई  तथा  विद्युत्‌  मन्त्री  यह  बताने  की  कपा

 करेंगे  कि

 क्या  मध्य  प्रदेश  की  हलाली  परियोजना  को  चौथी  पंचवर्षीय  योजना  में  शामिल

 किया  गया  है  भ्र ौर  यदि  तो  योजना  के  ate  इसके  लिये  कितनी  राशि  नियत  करने

 का  विचार है  ;

 क्या  यह  सच  है  कि  धन  की  कमी  के  कारण  गत  दों  वर्षों  से  काम  बहुत  मन्द

 गति  से  चल  रहा  fate  लगभग  बन्द  हो  गया  है  तथा  इस  अवधि  में  इंजी  नियमों  सहित  बहुत  से

 कर्मचारी  बेकार  रहे  भर

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 सिचाई  तथा  टच द् द यत  मन्त्रालय  में  उप-मन्त्री  सिद्धपुर  :

 हलाली  परियोजना  मध्य  प्रदेश  की  चौथी  योजना  के  मसौदेਂ  में  शामिल  है  ait

 राजस्थान  ने  550  लाख  रुपये  के  व्यय  का  प्रस्ताव  रखा है  ।  चौथी  योजना  को  अभी  अन्तिम

 रूप  दिया  जाना  है  ।

 कौर  प्रश्त  नहीं  उठता  |

 तु  गहरा  परियोजना  की  उच्च  सतह  वाली  नहर

 5363.
 श्री  इंदवार  रेड्डी

 :  क्या  सिचाई  तथा  वियत दह  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 वीं  1967-68  शौर  1968-69  में  तुंगभद्रा  परियोजना  के  उच्च  सतह

 वाली  नहर  प्रक्रम  के  लिये  केंद्र  द्वारा  सहायता  की  कुल  कितनी  राशि  नियत  की  गई

 वर्ष  1969-70  में  कितनी  सहायता  देने  का  विचार  धौर

 1969-70
 में  तुंगभद्रा  उच्च  सतह  नहर  2)  के  लिये  नियत  राशि  में

 से  धांघ्र  प्रदेश  सरकार  को  कितनी  राशि  देनी  है  ?

 सिखाएं  तथा  वसीयत  मन्त्रालय  में  उ  प-मन्त्री  सिद्धटेक  :

 1967-68  कौर  1968-69  के  दौरान  तुंगभद्रा  उच्च  स्तरीय  नहर  स्कीम  के

 लिए  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  निम्नलिखित  पृथक  रक्षित  ऋण  सहायता  दी  गई  थी

 ag  पुथल  रक्षित  ऋण  सहायता  (  लाख  रुपयों  में  )

 आंध्र  अदे दा  मतर

 1967-68  101.00  90.00  191.00

 1968-69  81.00  77.00  158.00

 1969-70  को  area  होने  वाली  चौथी  योजना के  दौरान  राज्यों  को  aed

 सहायता  ब्लाक (  Block)  अनुदानों  atk  ऋणों के  रूप  में  होगी
 ।

 दिया  जाना है  ।

 ,  (7)  ait  प्रदेश  की  1969-70 के  लिए  विधिक  योजना  को  शहरी
 भ्रत्तिम

 रूप

 ्य
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 जनसंख्या  के  आघार  पर  परिवार  नियोजन  के  लिए  धन

 नियत  किया  जाना

 5364.
 श्री  सुन् नाव लू  :  व्या  स्वास्थ्य

 तथा
 परिवार  नियोजन  तथा  आदास  तथा

 नागरीय  विकास  मन्त्री  ag  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  कुछ  राज्य  परिवार  नियोजन  कार्यक्रमों  को  कारगर  ढंग  से

 कार्यान्वित  नहीं  कर  सकते  क्योंकि  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  जनसंख्या  के  आधार  पर  पर्याप्त

 धनराशि  नियत  नहीं  की  जाती  ate

 क्या  परिवार  नियोजन  कार्यक्रमों  को  कारगर  ढंग  से  कार्यान्वित  करने  के  लिए

 राज्यों  को  जनसंख्या  के  आघार  पर  धनराशि  नियत  करने  का  सरकार  का  विचार  है  ?

 स्वास्थ्य  एवं  परिवार  नियोजन  तथा  mara  और  नगर  विकास  मन्त्रालय  में

 राज्य  मन्त्री  श्री  चंद्रशेखर ):

 (*)  जी  नहीं  ॥

 जी  नहीं  ।  परिवार  नियोजन  कार्यक्रम  at  क्रियान्विति  के  लिए  राज्यों  इस

 क्षेत्र
 में

 उस  ः व्ष  के  दौरान  किए  गए  विकास  कार्यों  के  आधार  पर  अनुमोदित  ded  के

 वार्षिक  धनराशि  का  आवंटन  किया  जाता  है  ।

 राज्यों  में  परिवार  नियोजन  कार्यक्रम  के  लिये  अतिरिक्त

 राशि  का  निर्यात  किया  जाना

 9365.  श्री  क्या  स्वास्थ्य  तथा  परिवार  नियोजन  और  आवास  तथा

 नगरीय  विकास  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  उन  राज्यों  जो  परिवार  नियोजन  कार्यक्रम  को  प्रभावी  रूप  से

 fat  कर  रहे  1969-70  में  थ्रतिरिक्त  घन  देने  का  कोई  प्रस्ताव है  ;  कौर

 यदि  तो  उन  राज्यों  के  नाम  क्या

 स्वास्थ्य  तथा  परिवार  नियोजन  और  आवास  तथा  नगरीय  विकास  मन्त्रालय में

 राज्यमन्त्री  श्री  चन्द्रशेखर +)
 :

 att  परिवार  नियोजन  कार्यक्रम  की  क्रियान्विति  के  लिए  राज्यों  इस  क्षेत्र

 में  उस  वर्ष  के  दोरान  किए  गए  विकास  कार्यों  के  झा घार  पर  अनुमोदित  ded  के

 वार्षिक  घन  राशि  का  आवंटन  किया  जाता  है  ।  1969-70  के  आवंटनों का  शीघ्र  ही  निराये

 किया  जाएगा  ।

 कॉस्टीट्यूदान  कलब  में  तरने  फा  तालाब

 5366,  श्री  बुजराज  सिंह  :  क्या  स्वास्थ्य  तथा  परिवार  नियोजन  ओर  आवास  तथा

 नगरीय  विकास  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि :

 क्या  यह  सच  है  fe  नई  दिल्‍ली  के  कांस्टीट्यूशनल  क्लब  के  सदस्यों  के  लिये

 बनाया  गया  तैरने  का  तालाश  झ्र भी  तक  अप्रयुक्त  पड़ा  हुमा है  क्योंकि  इस  बात  पर  समझौता

 नद्दी  हो  रद्दा है  कि  उसके  at  का  भुगतान  कौन  करेगा  ;
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 किलनटन्स्नाटाााणा  —  ay

 किय  जलज  वात
 tea
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 AS) (qv
 इस  मामले  में  सरकार का  छ  कार्यवाही  करने  कार

 विचार तर  है

 स्वास्थ्य  एवं  परिवार  नियोजन  तथा  आवास  और  १५

 आर  च्

 में

 राज्य  मन्त्री  ों  स०

 तथा  संसद्‌  सदस्यों
 से  माँग

 न
 होने  के  कारण पू  an

 cs

 रहा  ह  ॥  द

 लोक-सभा  सचिवालय  के  परामशं  से  इसके  शोर  भागे  उपयोग  के  प्रश्न
 विचार

 feat aT  रहा

 प्रशासन  योजनाएं

 5367,  st  यज्ञदत्त  क्या  स्वास्थ्य  तथा  परिवार  नियोजन  और  निर्माण

 en am  नगरीय  fama  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 थे
 वह  1168-69  में  दिल्ली  प्रशासन  द्वारा  भेजी  गई  कितनी  तथा  कौन

 oie
 ard  स्वीकार  की  गई  कितनी  तथा  कौन  सी  स्वीकार  की  गई  शोर  कितनी  तिया  कौन  सी

 जनाएं
 उनके  मन्त्रालय  के  विचाराधीन

 क  दिल्‍ली  प्रशासन  द्वारा  भेजी  गई  योजनाश्रों  को  स्वीकार  किये  जाने  क  न

 हैं
 ;

 कौर  a

 विचाराधीन  योजनाओं  कों  कब  तक  केरूप  दिये  जाने  की
 सम्भावना

 u
 स्  स्वास्थ्य  एवं  परिवार  नियोजन  तथा  आवास  और  नगर-विकास  म  मालय में

 ह

 राज्य  मन्त्री  To  Ao  a

 ),  ait  सुचना  एकत्रित  की  जा  रही है  तथा  सभा-पटल  पर र  खदी

 ara
 Pt  थ

 गाँवों  स्मारक  निधि  फ

 5368.  थी  यज्ञदत्त  शर्मा  :  क्या  fea  मन्त्री  ag  बताने  की  कृपा

 वित्त  अचवा  oer  किसी
 रूप  में

 गाँधी  स्मारक  निधि  के  लिए
 केन्द्र

 सरकार

 ro  दिये  गये  योगदान  का  ब्योरा  क्या है  ;  भोर

 aw  बया  केन्द्रीय  सरकार  ने  राज्य  सरकारों  को  इस  निधि  में  योगदान  देने  क  सम्

 में  कोई  अनुदेश जारी  किये हैं  ?
 उप-प्रधान  मन्त्री  तथा  वित्त  मन्त्री  मोरारजी

 तत्काल  उपलब्ध  सूचना  से  ऐसा  मालूम  होता  है  कि  गाँधी  संग्रहालय  तथा

 aq  भवनों  के  लिये  ।  रुपया  प्रति  वर्ष  के  नाम-मात्र  के  किराये  पर
 7.10

 t  ड  भूमि
 “4
 ba  |  झोर

 कोई
 झा

 देने
 के  केन्द्रीय  सरकार  ने  गाँधी  स्मारक  निधि  avert नहीं  किया

 है  हे

 watt  थ
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 नेहरू  स्मारक  निधि

 5369.  श्री  anza  दरमा  :  व्या  वित्त  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 वित्त  aaa  nea  किसी  रूप  में  नेहरु  स्मारक  निधि  के  लिये  केन्द्रीय  सरकार

 द्वारा  दिये  गये  योगदान  का  ब्यौरा  कया  ate

 क्या  सरकार  ने  राज्य  सरकारों  को  इस  निधि  में  योगदान  देने  के  सम्बन्ध में  कोई

 अनुदेश  जारी  किये  हैं  ?

 उप-प्रधान  मन्त्री  तथा  वित्त  मन्त्री  मोरारजी  :

 तत्काल  उपलब्ध  जानकारी  से  ऐसा  मालूम  होता हैं  कि  केन्द्रीय  सरकार  ने  नेहरु

 स्मारक  निधि  में  कोई  भ्रंश दान  नहीं  दिया है  ।

 नही ं।

 प्रधान  मन्त्री  के  fea  नया निवास-स्थान

 5370.  श्री  यज्ञदत्त  फार्मा  :  श्री  sla  गोयल  :

 श्री  कंवर  लाल  गुप्त  :  श्री  प्रकाश बीर  शास्त्री  :

 थ्री  शिव  कुमार  शास्त्री  :  श्री  यशवंत  fag  कुदा वाह

 श्री  जाज  फरनेन्डोज  : श्री  ब् ०  कण  दास चौथ री  :

 थ्री  हुकम  चंद  कछवाय  श्री  रघुबीर  fag  शास्त्री

 श्री  अशार  लाल  बैरवा  :  श्री  नि०  ०  भास्कर

 श्री  चेंगलरापा  ब  श्री  महन्त  दिग्विजय  नाथ

 श्री  तोताराम  केसरी  :  श्री  देवकी  नन्दन  पाठों  दिया

 श्री  रा०  की  ०  असीन  :  श्री  दी०  च०  फार्मा

 श्री  बसुमतारी  :  श्री  ज०  एच०  पटेल  :

 श्री  दिव  चन्द्र  झा  :

 क्या  स्वास्थ्य  तथा  परिवार  नियोजन  और  लिबास  तथा  नगरीय  विकास  मंत्री

 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  प्रधान  मन्त्री  के  तीन  मूत  भवन  में  चले  जाने  के  बारे  में  अन्तिम  facia

 कर  लिया  गया

 यदि  इस  faa  में  कोई  परिवर्तन  किया  गया  है  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ;
 ar

 sara  मन्त्री  का  निवास-स्थान  कहाँ  बनाया  जायेगा  तथा  उसਂ  पर  अनुमानतः
 कितनी  लागत  mat  ?

 स्वास्थय  एवं  परिवार  नियोजन  तथा  प्रावधान  और  नगर  मंत्रालय

 में  do  स०

 ,  (@)  प्लोर  (7)  दी  नेहरू  मेमोरियल  म्यूजियम  एन्ड  लाईब्रेरी
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 सोसाइटी  ने यह  ध्रुव  किया  है  कि  तीन  मुर्ति  भवन  केवल

 संग्रहालय  तथा  पुस्तकालय  ही  नहीं  है  बल्कि  vat  कुछ-कुछ  तीर्थस्थल  का

 पं  ले  लिया  है  जिसे  देखने  हजारों  व्यक्ति  od  जब  तक  भवन  न  ब

 जाये  तब  तक  के  लिए  अस्थाई  तौर  पर  संग्रहालय  तथा  पुस्तकालय  की  स्थापना  के  लिए

 पुए  गये  वैकल्पिक  स्थानों  में  से  कोई  भी  स्थान  उन्हें  संतोषजनक  नहीं  लगा  ।  अतएव

 ag  निर्णय  किया  गया  है  कि  सोसाइटी  तीनमूर्ति  भवन  में  ही  बनी  रहे  तथा  प्रधान  मन्त्री  के  लिए

 राष्ट्रपति  भवन  के  gd  में  नया  भवन  बनाया  जाये  ।  आयोजना  अनुमान

 तयार  किये  जाने  हैं  ।

 मिट्टी  के  तेल  की  कमी

 को  Fo  लक प्पा 5371.  श्री  ए०  श्री वरन

 थ्रो  स्वतन्त्र  सिह  कोठारी  श्री  देवराव  पाटिल

 यदा पाल  fag  डा०  नत  सन

 क्या  पटो लियम  रसायन  पी art  खान  तथा किस  babe  सना gars  wt}
 यह  बताने  की

 करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  है  कि
 1908  में  देश  में  मिट्टी  के  तेल  तथा  अन्य  पेट्रोलियम  उत्पादों

 की  कमी  रही  है  ;

 यदि  af,  तो  देश  में  तेल  की  माँग  कितनी  है  ;

 इस  अवधि  में  देश  में  तेल  का  कुल  कितना  उत्पादन  gar  ate  कितने  तेल  का

 रायात  किया  गया  ;  कौर

 इस  कमी  को  पुरा  करने के  लिये  क्या  कार्यवाही  की  गई  है

 पैट्रोलियम  तथा  रसायन  और  खान  तथा  धातु  मंत्रालय  में  राज्य  मन्त्री  दा०

 रा०

 जी  नहीं  ॥

 तेल  सलाहकार  समिति  के  अनुमान  के  1968  के  लिये  मिट्टी  के  तेल

 की  कुल  भ्रावश्यकता  26,40,  000  मीटरी  टन  थी  ।  इसकी  तुलना  कुल  बिक्री  28,16,191

 मीटरी  टन  थी  ।  राज्यवार  माँग  का  अ्रनुमान  नहीं  लगाया  जाता

 1968  के  दौरान  मिट्टी  के  तेल  के  देशी  उत्पादन  तथा  पराया  के  ates  निम्न

 प्रकार हैं
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 दे  उपलब्धि

 24,  48;

 १31  मीटर  टन
 28,66.394 मीटरी  टन

 कमी  आयात  से  प्री  की  गई  थो  ।  art

 द  शो

 शोधन  क्षमता  में

 वृद्ध  होने  से

 कमी  दूर  हो  जाने की  धारा  है
 ।

 ग्राम  संसाधनों  का  उपयोग  करना

 5372.  शो  दा०  परमार  श्री  रह  we  मौन  :

 mare क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि :

 क्या  यह  सच  है  कि  सिंडीकेट  बेक  ae we

 प्राम स  neat  का  उपयोग  करने  का  नया  तरीका  निकाला  है  ,
 तकका  ो

 ब  ए०  पाई

 a

 (a)  यदि  तो  क्या  सरकार  का  विचार  समूचे  देश  में  ऐसे  तरी  कों कों  को  प्रयोग  में  लाने

 ;  श्योर

 { \ T)  यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  क्या  कार्यवाही  करने  का  विचार है  ा

 उप-प्रधान  मन्त्री  और  वित्त  मंत्री
 मोरारजी

 :

 थ्
 उपलब्ध  सूचना  के  सिंडीकेट  बक  ने  जमा  के  रूप  में  रकमें

 प्राप्त
 करने

 के  लिए  संचयी  वार्षिकी  बड़ी  रकमों
 के

 नकदी  सेवा-निवृत्ति  सुरक्षा-पत्र  oni
 द

 जेवी

 छ  नयी  योजनाएं  शुरू  की  हैं  ।

 ड
 ar  वाणिज्यिक  बैंकों  को  जमा  के  रूप  में  रकमें  प्रात  करने  ऐसी

 श्रायो जना ध्रों  का  झाम  तौर  पर  पता  है  कौर  प्रत्येक बैंक  को  धपने  कायें  के  मुख्य  क्षेत्रों  की
 स्थिति

 यान  में  रखते  हुए  इस  बात  का  निश्चय  करना  पड़ता  है  कि  प्रचलित
 जमा  खातों  की तुलना

 as
 में

 न
 यी  योजनाएं  शुरू  करने  से  कोई  बिशेष  लाभ  या  नहीं  ।

 Quota  of  Translation  work  for  Research  Assistants

 5373.  Shri  Ram  Swarup  Vidyarthi  Shri  Molahu  sad

 Shri  Ram  Charan

 Will
 he  Minister  of  Finance  be  pleased  to  state

 tra  |  esearch  Assis- -ther  Government  are  aware  that  the  Qota  c

 LL  11
 क

 ह  in  the  scale  of  in  the  Centr
 द

 उद and  Technical  Terminology  has  been  fixed  between
 for

 Scientifi

 hether  it  is  a  fact  that  Hindi  Assistants  and  Translators
 appa

 nted
 नगद

 the  Ministries  have  to  translate  at  least  10  pages  per  day  es  eciall  the  Parlia-

 win in  Session;
 i

 0,  the  reasons  for  thts
 ae

 and  v
 nt propose to  br

 a
 ng  the  pay

 scale  of  Assistants  par  Research  ra  ceo  a  vide  scme  special

 allowance  fe  them  durin
 cosen of  Fal

 ment  as  has  been  provided  for
 Parliament

 Assistants  an
 Farias  m  U.  [2  5: # ७४  a

 (d)  if  not,  the  Teasons  therefor  ?
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 की  The  Deputy  Prime  Minister  and  Minister  of  Finance  (Shri  Morarji  Desai)

 a)  Yes,  Sir

 (b)  In  some  Ministries  during  the  Parliament  Session,  Hindi  Assistants/Translators  t

 late  about  8  to  10  pages  per  day

 द  (८)  and  (6)  The  Research  Assistants  working  in  the  Commission  for  Scientific  and  Technic  al

 erminology  and  Central  Hindi  Directorate  are  required  to  translate  standard  works  of  Uni

 ह  versity  level  in  Science,  Technology,  Engineering,  etc.  and  Office  Codes,  Manuals,  which  are

 क  all  work  of  a  specialised  nature.  Hindi  Assistantsin  the  Ministries  in  the  pay  scale  of  Rs.210-53¢

 are  entrusted  with  ordinary  translation  from  English  to  Hindi  and  vice-versa  and  other  Secretaria  it
 work.  The  qualifications  prescribed  for  a  Research  Assistant  are  also  higher  than  for  a  Hit ndi-

 Assistant.
 The  pay  scale  of  Hindi  Assistants  cannot,  therefore,  be  brought  on  par  with  that  of  a

 esearch  Assistant.  Hindi  Assistants  engaged  wholetime  on  Parliamentary  work  are  alr  dy
 itled  to  special  allowance  like  other  Parliament  Assistants.  Those  who  are  not  so

 szigaped Res enti are,  however,  eligible  for  overtime  allowance  under  the  relevant  rules.

 Smuggling  of  Contraband  Gold  by  Haj  Pilgrims

 5374.  Shri  Ram  Swarup  Vidyarthi  Shri  Molahu  Prashad

 Shri  Ram  Charan
 a  थि

 Vill  the  Minister  of  Fimance  be  pleased  to  state  थ  थ

 whether  Government  propose  to  investigate  into  the  fact  thate  Haj  erims  return-
 कि

 ing from  Macca  bring  with  them  a  large  quantity  of  contraband  gold  from  abroad

 (b)  if  so,  whether  Government  propose  to  make  a  thorough  search  of  each  Haj  Pilram ;  and

 (c)  if  not,  the  reasons  therefor  ?

 The  Deputy  Prime  Minister  and  Minister  of  Finance  (Shri  Morarji  Desai)  =

 The  Government  has  no  information  to  suggest  that  Haj  Pilgrims (a)  ,  (b)  and  (c)

 turning  from  Macca  bring  with  them  large  quantity  of  contraband  gold  from  abroad,  nor

 sures  made  in  the  last  three  years  from  Haj  Pilgraims  suggest  that  large  quantity  of  contr:

 |  is  being  brought  by  them

 ad Instructions  regarding  the  examination  of  baggage  of  passengers  returning  from

 exist.  Detailed  examination  of  the  baggage  as  well  as  of  person  of  passengers

 yence  is  available  with  the  Customs  is  already  being  done

 a
 क  Supply  of  Medicines  to  Government  Employees  in

 किन  G.  H.  5.  Dispensaries

 5375.  Shri  Ram  Swarup  Vidyarthi  Shri  Molahu  Prashad

 Shri  Ram  Charan

 Will  the  Minister  of  Health  and  Family  Planning and  Works,  Housing  and  Urban

 elopment  be  pleased  to  refer  to  the  reply  given  to  Unstarred  Question  No.  5709  on  16  26th

 igust,  1968  and  state

 (a)  whether  Government  are  aware  that  substitnte  medicines  included  in  toe  new  formu

 versely  affects  the  health  of  patients  resulting  ia  great  difficulties  to  the  beneficiaries  3

 (b)  if  so,  whether  Government  propose  to  rcwsse  the  formulary  with  a  view  to  inelude
 e  deleted  medicines  in  the  formulary  ?

 द

 The  Minister  of  Statein  the  Ministry  of  Health  and  Family  Planning

 Hoysing
 and  Urban  Development  (Shri  B,  Murthy) ;  am

 Works
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 (a)  No  such  case  has  come  to  the  notice  of  Government.

 (b)  The  formulary  was  received  in  July,  1968  and  was  further  reviewed  in
 WOU  UVILLUU. vere  deleted  It  will  be  revised 1968,  when  a  few  items,  which  were  not  available  in  the  market,

 again  in  due  course,

 Use  of  Hindi  in  Ministry  of  Irrigation  and  Power

 5376.  Shri  Molahu  Prashad  :  Will  the  Minister  of  Irrigation  and  Power  be

 pleased  to  state

 (a)  the  action  taken  by  his  Ministry  in  pursuance  of  Official  Languages  Act  and  the  orders
 issued  by  the  Ministry  of  Home  Affairs  under  the  said  Act  to  (i)  publish  all  their  publications
 in  Hindi,  (ii)  maintain  the  service  books  of  Class  IV  employees  in  Hindi,  (ili)  secure  alloca-
 tion  of  additional  funds  for  additional  translators  and  Hindi  typists  in  view  of  the  increase
 in  load  of  translation  work,  (iv)  prepare  a  programme  for  teaching  Hindi  to  officers  and  em-
 Ployees  under  the  age  of  45  years  on  the  Ist  January,  1961  under  the  Hindi  training  scheme,  (v)
 make  it  compulsory  for  the  Hindi  knowing  staff  to  use  Hindi  in  official  work,  and  (vi)  appoint
 Hindi  knowing  persons  of  the  ranks  of  Joint  Secretaries,  Deputy  Secretaries  and  Under  Secre-

 d taries  to  implement  the  scheme  for  switching  over  to  Hindi  and  Hindi  Training  Schemes;  an  a

 (b)  the  dates  on  which  the  said  action  was  taken  and  the  results  achieved  thereby  ?

 The  Deputy  Minister  of  Information  and  Power  (Shri  Siddheshwar
 Prasad  :

 (a)  and  (b)  A  Statement  is  attached.

 Statement

 Positition  with  regard  to  the  use  of  Hindiin  the  Ministry  of  Irrigation  and  Power  is  given
 below  :

 Publications  of  general  interest  are  being  brought  out  both  in  Hindi  and  English,  Recently,
 Hindi-versions  of  two  Pamphlets  ‘Azadi  ke  bad  desh  men  sinchai  aur  bijli  ki  pragati’  and  ‘Nepal ki  sampannata  ki  aur  ek-kadam.  Trisuli  Pariyojana’  were  issued.  The  question  of  publishing  in
 Hindi  of  selected  articles  from  the  a  quarterly  journal  of  the  Ministry,  is  under  consi-
 deration.Efforts  are  also  bein  g  made  for  bringing  out  Hindi  versions  of  some  technical  publica-
 tions,

 Maintenance  of  Service  Books.

 The  service  books  of  Class  IV  employees  are  being  maintained  in  Hindi  in  the  Ministry since  August,  1968.

 Allocation  of  Additional  Funds.

 Since  last  year,  there  is  a  full-fledged  Hindi  section in  this  Minis  try  under  the  charge  of a  Hindi  Officer  with  the  following  complement  of  staff

 Hindi  Officer  Typsits  e  3
 Translators  oe  2  Hindi  Steno-typist  oe  1
 Hindi  Assistants  2

 In  order  to  strengthen  the  Hindi  Section  further,  a  provision  of  Rs.20,000  has  been  made in  the  Budget  Estimates  for  the  financial  year  1969-70.
 Hindi  Teaching  Scheme.

 Home  Affairs,
 g  implemented  in  accordance  with  the  instructions  issued  by  the  Ministry  of

 59
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 Use  of  Hindi  in  official  work

 As  laid  down  in  the  Ministery  of  Home  Affairs  order  dated  6-7-1968,  instructions  were  issued

 oon  2-8-  1968  that  staff  dessring  to  make  use  of  Hindi  in  office  work  could  do  so.  Some  members
 f  the  staff  have  already  started  noting  and  drafting  in  Hindi

 Appointment  of  Hindi  Implementation  Committee
 A  Hindi  Implementation  Committee  has  been  set  up  inthe  Mir.istry  under  the  Chairman-

 ship  of  a  Joint  Secretary,  to  watch  the  progress  in  the  implementation  of  various  orders  relating
 to  switch  over  to  Hindi  in  official  work.  This  Committee  meets  at  regular  intervals  to  review

 progress  The  last  meeting  of  this  Committee  was  held  on  24-1-1969

 Use  of  Hindi  in  Departments  of  Health  and  Family  Planning

 5377,  Shri  Molahu  Prasad  :  Will  the  Minister  of  Health,  and  Family  Planning

 and  Works,  Housing  and  Urban  Development  be  pleased  to  state

 (a)  the  action  taken  by  the  Deparments  of  Health  and  Family  Planning  in  pursuance  of

 Official  Languages  Act  and  the  orders  issued  by  the  Ministry  of  Home  Affairs  under  the  said  Act

 to  (i)  publish  all  their  publications  in  Hindi;  (ii)  maintain  the  service  books  of  Class  IV

 translators employees  in  Hindi  ;  (iii)  secure  allocation  of  additional  funds  for  additional
 and  Hindi  typists  in  view  of  the  increase  in  load  of  translation  work  (iv)  prepare  4

 the  age  of  45  yeara programme  for  teaching  Hindi  to  officers  and  employees  under

 on  the  Ist  January,  1961  under  the  Hindi  training  scheme  ;  (४)  making  it  compul-

 appoint  Hindi- sory.  for  the  Hindi  knowing  staff  to  use  Hindi  in  official  work  and  (vi)
 knowing  persons  in  the  ranks  of  Joint  Secretariates,  Deputy  Secretaries  and  under  Secretaries

 to  implement  the  scheme  for  switching  over  to  Hindi  and  Hindi  Training  Scheme ;
 and

 (b)  the  dates  on  which  the  said  action  was  taken  and  the  results  achieved  thereby  ?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Health  and  Family  Planning  and
 Works

 Housing  and  Urban  Development  (Shri  B.  S.  Murthy):

 (a)  (i)  Annual  Reports  on  the  activities  of  Departments  of  Health  and  Family  Planning  and

 several  other  publications  are  being  published  in  Hindi

 (ii)  The  Department  of  Health  have  already  started  making  entries  in  Hindi

 (iii)  While  provision  for  a  few  additional  posts  has  been  made  in  the  Budget  of  the  Depart-

 ment  of  Health  for  the  year  1969-70  the  proposal  intimated  by  the  Department  of  Family

 Planning  is  under  consideration  in  consultation  with  the  Ministry  of  Finance  ;

 (iv)  The  instructions  issued  in  this  regard  by  the  Ministry  of  Home  Affairs  from  time

 to  time  are  being  followed

 (v)  It  is  not  compulsory  according  to  the  Act  or  the  orders  issued  thereunder  for  Hindi-know-

 ing  staff  to  use  Hindi  only  in  their  official  work ;  and

 (vi)  The  Official  Languages  (Amendment  )  Act,  1967  or  the  orders  issued  thereunder

 do  not  provide  for  apointment  of  only  Hindi-knowing  officers  to  implement  the  scheme  for

 switching  over  to  Hindi  and  Hindi  training  scheme.

 (b)  While  the  Annual  Report  of  the  Departments  of  Health  and  Family  Planning  is  being

 published  in  Hindi  and  English  both  for  a  number  of  years,  actionin  respect  of  other  matters

 was  taken  after  the  enactment  of  the  Official  Languages  (Amendment)  Act,  1967.

 Use  of  Hindiin  Ministry  of  Petroleum  and  Chemicals

 and  Mines  and  Metals

 5878.  shri  Molahu  Prasad  Will  the  Minister  of  Petroleum  and  Chemicals

 and  Mines  and  Metals  be  pleased  to  state

 (a)  the  action  taken  by  his  Ministry  in  pursuance  of  Official  Languages  Act  and  the
 orders  issued  by  the  Ministry  of  Home  Affairs  under  the  said  Act to  (i)  publish  all  their  publi-
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 cations  in  Hindi,  (ii)  maintain  the  service  books  of  Class  IV  employees  in  Hindi,  (iii)  secure
 allocation  of  additional  funds  for  additional  translators  and  Hindi  typists  in  view  of  the
 increase  in  load  of  translation  work  (iv)  prepare  a  programme  for  teaching  Hindi  to  officers
 and  employees  under  the  age  of  45  years  on  the  Ist  January,  1961  under  the  Hindi  training
 scheme,  (v)  make  it  compulsory  for  the  Hindi-knowing  staff  to  use  Hindi  in  official  work,  and

 (vi)  appoint  Hindi-knowing  persons  in  the  ranks  of  Joint  Secretaries,  Deputy  Secretaries,  and
 Under  Secretaries  to  implement  the  scheme  for  switching  over  to  Hindi  and  Hindi  Training
 Scheme  ;  and

 (b)  the  dates  on  which  the  said  action  was  taken  and  the  results  achieved  thereby  ?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Petroleum  and  Chemicals  and  Mines
 and  Metals  (Shri  D.R.  Chavan)

 1.  (a)  and  (b)  Sofar  as  the  Ministry  proper  is  concerned  information  is  furnished  below:

 (i)  Publish  all  their  publications  in  Hindi

 Only  one  publication  i.e.  Annual  Report  of  the  Ministry  is  brought  out  every  year  and
 this  is  invariably  brought  out  in  English  as  well  as  Hindi,  from  the  inception  of  the  Ministry.

 (ii)  Maintain  the  service-books  of  Class  employees  in  Hindi

 The  position  in  this  regard  is  that  the  relevant  orders  have  been  brought  to  the  notice
 of  our  Subordinate  Offices.  In  so  far  as  the  Secretariat  proper  is  concerned,  Service-books  in
 diglott  form  are  awaited.

 (iii)  Secure  allocation  of  additional  funds  for  additional  translators  and  Hindi

 typists  in  view  of  the  increase  in  load  of  translation  work

 An  assessment  of  the  work-load  is  in  hand  and  the  requsite  funds  found  necessary,  will  be
 arranged  for.  Meanwhile  the  translation  work  is  being  carried  on  by  the  existing  staff  with
 the  help  of  other  Hindi-knowing  staff  within  the  Ministry  as  and  when  required.

 (iv)  Prepare  a  programme  for  teaching  Hindi  to  officers  and  employees  under
 the  age  of  45  years  on  the  18६  January,  1961  under  the  Hindi  Training
 Scheme

 The  employees  of  the  Ministry  have  beenjare  being  deputed  for  training  for  various
 Hindi  classes  under  Hindi  Teaching  Scheme  as  well  as  Hindi  Typew  riting/Stenography  Training
 from  the  time  the  scheme  came  into  force.  Attendance  is  also  being  enforced.

 (v)  Make  it  compulsory  for  the  Hindi-knowing  staff  to  use  Hindi  in  official
 e work

 Under  present  instructions  it  is  not  compuslroy  for  Hindi-knowing  staff  to  use  Hindi  in
 official  work  ;  and

 (vi)  Appoint  Hindi-knowing  persons  in  the  ranks  of  Joint  Secretaries,  Deputy
 Secretaries  and  Under  Secretaries  to  implement  the  Scheme  for  switch.
 ing  over  to  Hindi  and  Hindi  Training  Scheme

 The  Joint  Secretary  and  the  Director  in  the  Department  of  Mines  and  Metals,  who  are
 incharge  of  the  Scheme,  know  Hindi.

 II.  Information  in  respect  of  the  Attached  and  Subordinate  Offices  of  the  Ministry  is
 being  obtained  and  will  be  laid  on  the  Table  ofthe  House  in  due  course.

 Use  of  Hindi  in  the  Department  of  Works,  Housing  and
 Urban  Development

 53  79.  shri  Molahu  Prashad  :  Will  the  Minister  of  Health  and  Family

 Planning  and  Works,  Housing  and  Urban  Development  be  pleased T
 (0  state

 (a)  the  action  taken  by  the  Department  of  Works,  Housing
 and aiid  U Jrban  Development  in
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 pursuance  of  Official  Languages  Act  and  the  orders  issued  by  Ministry  of  Home  Affairs
 under  the  said  Act  to  (i)  publish  all  their  publications  in  Hindi,  (ii)  maintain  the  service

 funds books  of  Class  IV  employees  in  Hindi,  (iii)  secure  allocation  of  additional
 for  additional  translators  and  Hindi  typists  in  view  of  the  increase  in  load  of  translation

 make  it work,  (iv)  prepare  a  programme  for  teaching  scheme,  (v)  compulsory  under

 the  age  of  45  years  on  Ist  January,  1961  under  the  Hindi  Training  Scheme,  (vi)  to  make  it

 compulsory  for  the  Hindi  knowing  staff  to  use  Hindi  in  official  work,  and  (vii)  appoint  Hindi-

 knowing  persons  in  the  ranks  of  Joint  Secretaries,  Deputy  Secretaries  and  under  Secretaries
 to  implement  the  scheme  for  switching  over  to  Hindi  and  Hindi  Training  Scheme  ;  and

 (b)  the  dates  on  which  the  said  action  was  taken  and  the  results  achieved  thereby  ?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Health  and  Family  Planning  and  Works,

 Housing  and  Urban  Development  (Shri  2.5.  Murthy  ):

 (a)  The  Annual  Report  on  the  activities  of  the  Department  of  Works,  Housing  and
 Urban  Development,  the  forms  in  use  and  a  glossary  of  techanical  terms,  are  being  pub-
 lished  in  Hindi.

 (ii)  This  has  not  been  started  yet.  Hindi  proformae  are  being  procured  and  entries  will

 be  made  in  Hindi  as  soon  as  possible.

 (iii)  The  question  of  creating  a  number  of  additional  posts  is  under  examination.

 (iv)  and  (v)  Instructions  issued  in  this  regard  by  the  Ministry  of  Home  Affairs  from  time

 to  time  are  being  followed.

 (vi)  In  accordance  with  the  Home  Ministry’s  instructions,  in  Sections  where  the  bulk  of  the

 staff  know  Hindi,  the  staff  are  encouraged  to  use  Hindi  in  their  work.

 (vii)  This  question  is  under  consideration.

 (b)  The  instructions  of  the  Ministry  of  Home  Affairs  in  regard  to  the  implementation
 of  the  schemes  for  switching  over  to  Hindi  and  Hindi  Training  Scheme  are  complied  with  as  soon

 as  they  are  received.  The  results  so  far  appear  to  be  satisfactory.

 Use  of  Hindi  in  Finance  Ministry

 5380,  Shri  Molahu  Prasad  :  Will  the  Minister  of  Finance  be  pleased  to  state

 (a)  the  action  taken  by  his  Ministry  in  pursuance  of  Official  Languages  Act  and  the
 orders  issued  by  the  Ministry  of  Home  Affairs  under  the  said  Act  to

 (i)  publish  all  their  publications  in  Hindi.

 (ii)  maintain  the  service  books  of  Class  IV  employees  in  Hindi.

 (iii)  secure  allocation  of  additional  funds  for  additional  translators  and  Hindi  typists

 in  view  of  the  increase  in  load  of  translation  work.

 (iv)  prepare  a  programme  for  teaching  Hindi  to  officers  and  employees  un  der  the  age

 of  45  years  on  the  Ist  January,  1961,  under  the  Hindi  Training  Scheme.

 (v)  make  it  compulsory  for  the  Hindi-knowing  staff  to  use  Hindi  in  offieial  work,  and

 (vi)  appoint  Hindi-knowing  persons  in  the  ranks  of  Joint  Secretaries,  Deputy  Secre-

 taries  and  Under  Secretaries  to  implement  the  scheme  for  switching  over  to  Hindi

 and  Hindi  Training  Scheme  ;  and

 (b)  the  dates  on  which  the  said  action  was  taken  and  the  results  achieved  thereby  1

 The  Deputy  Prime  Minister  and  Minister  of  Finance,  (Shri  Morarji  Desai)

 (a)  (i)  Some
 have  been  published  in  Hindi  and  action  to  publish  the  remaining  ones

 in  Hindi  is  on  hand.
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 (ii)  In  many  cases  this  is  being  done.  Necessary  action  has  been  initiated  in  the  remaining

 (iii)  Necessary  provision  has  been  made  for  the  purpose  in  the  budget  for  1969-70  and

 action  to  appoint  additional  hands  is  being  taken.

 (iv)  In  accordance  with  the  rosters  purpose, prepared  for  the  persons  are  regularly
 being  sent  for  training  under  the  Hindi  Training  Scheme.

 (v)  The  existing  orders  do  not  make  it  compulsory  for  Hindi-knowing  staff  to  use
 Hindi  in  official  work.  However,  they  are  encouraged  to  use  Hindi  to  the  extent
 feasible.

 (vi)  The  orders  do  not  require  that  Hindi  kowing  persons  should  be  incharge  if  im-

 plementation  of  the  scheme  for  switching  over  to  Hindi  and  Hindi  Training
 Scheme.  Senior  officers  have,  however,  been  nominated  for  the  purposes  of

 general  supervision  and  liasion  in  the  different  Departments/Offices  of  the
 Finance  Ministry  as  required  under  these  orders.

 (b)  Action  with  reference  to  the  various  orders  issued  by  the  Ministry  of  Home  Affairs
 was  taken  as  and  when  the  different  occasions,  referred  to  in  part  (a)  arose  As  a  result,
 the  use  of  Hindi  for  official  purposes  is  encouraging.

 अहमदाबाद को  गस  की  सप्लाई

 5381.  श्री  रा०  ato  atta  :  क्या  पेट्रोलियम  तथा  रसायन  और  खान  तथा  धातु
 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  ग्रहमदाबाद  के  निकट  तेल  के  क्षेत्रों  में  गेस  बड़ी  मात्रा  में

 उपलब्ध

 यदि  तो  क्या  अहमदाबाद  को  गेस  सप्लाई  करना  सम्भव  कौर

 यदि  तो  ध्रहमदाबाद  नगर  को  गेस  सप्लाई  करने  का  सरकार  की  योजना
 का  ब्यौरा  क्या

 पेट्रोलियम  तथा  रसायन  और  खान  तथा  धातु  मन्त्रालय
 में  राज्य  मंत्री  ato

 रा०  चव्हाण  )  :

 नवागांव  गया  are  क्षेत्रों  के  पूरी  तरह  विकसित  हो  जाने  पर  वहाँ
 से  प्रतिदिन  8  लाख

 घन
 मीटर  फ्री

 गस
 कौर  3  लाख  घन  मोटर  सम्मिलित  गेस  उपलब्ध

 होने  है  ॥

 घौर  प्रतिदिन  7
 से

 7.5  लाख
 घन  मीटर  की  मात्रा  कलोल  के  निकट

 स्थापित  किये  जाने  वाले  इंडियन  फारस  फर्टिलाइजर्स  कोआपरेटिव  प्लॉट  के  लिये  दी  जायेगी ।
 बकाया  गेस  को  अरन्य  उपभोक्ताश्नों  को  सप्लाई  करने  के  प्रश्न  पर  बातचीत  हो  रही

 नई  दिल्‍ली  में  मेस

 5382.  श्री  म०  ल्  सोधो  :  क्या  स्वास्थ्य  तथा  परिवार  नियोजन  और  f
 तथा  नगरीय  विकास  मन्त्री  यह  बताने  की  छुपा  करेंगे  कि  :
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 क्या
 नई  दिल्‍ली  में  ऐसे  अनेक  जो  सरकार  द्वारा  चलाये

 ते  है
 ;

 क्या  उनमें  नौकरों के  क्वाटर  भी  होते  हैं  ;

 यदि  तो  उनकी  संख्या  कितनी  है  तथा  गत  वर्ष  ऐसे  प्रत्येक

 मरम्मत  पर  कितना  घन  व्यय  किया  गया  ;  शौर  काटर
 की

 इन  क्वार्टरों  में  आवश्यक  सुविधायें  प्रदान  करने  के  लिए  क्या  का
 ही  की  जा

 रद्दी
 ?

 ...
 स्वास्थ्य  एवं  परिवार  नियोजन  तथा

 ह
 Qi  मन्त्रालय

 में  राज्य  मन्त्री
 ब०

 रू  ०

 an

 हाँ

 नई  दिल्‍ली के  किसने  में  कुल  कर  1011  नौकरों  के  क्वार्टर  हैं
 ।

 क्यों  कि

 नौकरों
 के

 क्वार्टरों  के
 अनुरक्षण

 के  लिए  कोई

 cl

 हिसाब  नहीं  रखा
 उनके

 पर  किए  गए  खर्च  को  रकम  बताना  संभव  नहीं  है  ।

 ं
 इन  क्वार्टरों  में  किसी  भ्र ति रिक्त  सुविचारों  की  व्यवस्था  करने  का  कोई  प्रस्ताव

 नह  है  क्योंकि  ag  सभी  युद्ध  के  दौरान  बनाई  गई  बैरकें  हैं  और  जिनकी  म्याद  समाप्त

 ci

 आय-कर  दिभागद्वारां  गलती  से  तारी  किये  गप  दलली  प्रमाण-पत्र

 ् 53683.  श्री  कंदर लाल  प्रतीक  :  कया  faa  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 किः

 गलत  ब क्या  यह  सच  है  कि  झ्राय>कर  विभाग  द्वारा  वसूली  प्रमाण-पत्र
 द

 किये जा  रहे  हैं  ;

 &

 यदि  तो  गत  ag  ऐसे  कितने  वसूली  प्रमाण-पत्र  गलत
 ढंग दरप्ाएा प् हग थे

 जारी  किये

 थ
 इसके  कया  कारण  थे  ;  ak

 इसे  रोकने  के  लिये  सरकार  ने
 क्या  कार्यवाही

 की
 है  ?  ्

 क
 उप  प्रधान  मन्त्री  तवा  दिति  मन्त्री  मोरारजी  :

 तथा  यह  सच  कि  कभी-कभी  उन  मामलों  में  भी  वसूली  प्रमाण-पत्र

 जारी  कर  दिये  जाते  जिनमें  कर  की  अदायगी  की  जा  चुकी  हो  ।  ऐसे  प्रमाण-पत्र  प्राय

 इसलिए  जारी  हो  जाते  हैं  कि  कर  की  aaa  के  प्रमारास्वरूप  जारी  किये  आले

 चाल'न  या  तो  श्रपठनीय/प्रधरे  होते  हैं  अथवा  प्राण  में  हुई  निर्दिष्ट  स्थान  पर  न  पहुँचने

 के  कारण  से  कर-निर्धारण  से  सम्बन्धित  रिकार्डों  में  उपलब्ध  नहीं  होते  ।  मियाद  के  ae  कार्यवाही

 करने  के  लिये  वसूली  प्रमाण-पत्र  एक  निर्घारित  तारीख  के  भीतर  हो  जारी  करने  होते  हैं  ।

 उपयु क्त  को
 ध्यान  में  रखते  हुए  यह  कहना  ठीक  नहीं  होगा  कि  राय-कर

 विभाग  द्वारा

 सामान्यतः  गलत  वसूली  प्रमाण-पत्र  जारी  किये  जाते  हैं

 ॥

 ः  व
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 फाਂ  ee

 पिछले  एक  वर्ष  में  जारी  किये  गये  ऐसे  वसूली  प्रमाण-पत्रों  at  संख्या से

 संबन्धित  सूचना  इकट्ठी  करने  में  काफी  समय  कौर  श्रम  लगेगा  क्योंकि  माँगी  गई  सूचना

 प्लग  कर-निर्धारण  रिकार्डों  की  छानबीन  करके  ही  प्राप्त  की  जा  सकती  है  ।

 क्षेत्रीय  अघिकारियों  को  ऐसे  निदेश  दिये  जा  चुके  हैं  कि  वसूली  प्रमाण-पन्न

 जारी  करने  से  करों  की  अदायगी  की  तस्दीक  कर  लें  alt  यदि  आवश्यक हो  at  इस

 सम्बन्ध  में  कर-निर्घारिताश्रों  से  पूछताछ  कर  लें  ।

 Hindi  Printing  Work  in  Government  Presses

 5384.  Skri  Prakash  Vir  Shastri  Will  the  Minister  of  Health  and  Family

 Planning  and  Works,  Housing  and  Urban  Development  be  pleased  to  refer  to  the  reply
 given  to  Starred  Question  No.  176  on  the  18th  November,  1968  and  state

 (a)  the  further  progress  since  made  in  Hindi  printing  work  and  Bills  and  other  publica-
 tions  in  Government  presses  ;

 (b)  the  quantum  of  unprinted  work  lying  with  the  different  Ministries  due  to  inadequate
 printing  capacity  ;  and

 (c)  whether  it  a  fact  that  the  capacity  of  Government  presses  has  not  been  adequately
 expanded  so  far  so  as  to  print  Bills  and  other  important  Parliamentary  papers  in  Hindi  ?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Health  and  Family  Planning  and
 Works  Housing  and  Urban  Development  (  Shri  B.  S.  Murthy)  :

 (a)  (i)  Setting  up  of  Reprographic  Unit

 Primary  machines  (two  Xerox  machines  and  five  offset  duplicators)  have  been  receiv-
 ed.  Necessary  accommodation  for  this  unit  has  been  found  and  the  requisite
 alterations,  electrification  and  air  conditioning  are  expected  to  be  complete ]
 in  8  to  10  months’  time.

 (ii)  Setting  up  of  a  new  Government  of  India  Press  at  Ring  Road,  New  Delhi.
 The  Administrative  Block  and  ancillary  buildings  are  ready  and  work  on  the  main

 factory  building  is  nearing  completion.  The  mechanical  composition  equipment
 for  Hindi  composition  is  expected  to  be  received  early  next  year.  Other  items

 sections  have of  machinery  and  equipment  for  the  printing  and  binding
 been  received  and  are  in  the  process  of  erection.  The  press  is  expected  to  start

 functioning  without  Mono  equipment  during  the  middle  of  this  year  and  with  the
 Mono  type  Hindi  equipment  from  early  next  year.

 (b)  The  question  of  unprinted  work  lying  with  Ministries  due  to  inadequate.  printing
 capacity  does  not  arise.  Where  it  is  not  possible  to  get  the  printing  done  though  a  Govern-
 ment  Press,  either  the  job  is  got  printed  by  the  Printing  and  Stationery  Department  itself  through
 private  presses,  or  the  Ministry  Department  concerned  is  permitted  by  the  Printing  and  Stationery
 Department  to  get  the  job  printed  though  private  presses  direct.

 (c)  No.  The  capacity  has  been  expanded  to  print  Bills  and  other  important  papers  in
 Hindi.  Debates  of  Parliament,  which  the  Government  of  India  Presses  are  unable  to  handle,
 are,  however,  got  printed  in  private  presses.

 फर्टिलाइजर  एण्ड  केमिकल्स  त्रावणकोर  लिमिटेड

 के  कार्य  का  मूल्यांकन

 । 5385.  श्री  क०  लक प्पा  :
 श्री

 ए०  श्रीधरन :
 कया  पेट्रोलियम

 रसायन  और  खान  तथा  धातु  मन्त्री  ag  बताने  की
 कृपा  करेंगे

 क  |



 Written  Answers  April  1969

 नक

 क्या  केन्द्रीय  सरकार ने  फर्टिलाइजर  एण्ड  केमिकल्स  श्रावकों  लिमिटेड  के  गत

 तीन  वर्षों  के  काय  का  मुल्यांकन किया  है  ;

 यदि  तो  इस  भ्र वधि  में  हुई  किन  भनियमितताश्ों  का  पता  लगा  है

 इस  सम्बन्ध  में  क्या  कार्यवाही  की  गई  है  ?

 पेट्रोलियम  तथा  रसायन  और  खान  तथा  a  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्र

 दा०  रा  :

 (i  फर्टिलाइजर्स  एण्ड  कैमिकल्स  त्रावणकोर  लि०  में  उत्पादन  में  कमी  के  कारण

 का  पता  लगाने  तथा  उत्पादन  एवं  दक्षताश्मोਂ  में  सुधार  के  बारे  औपचारिक  उपायों  का

 सुभाव  देने  के  जनवरी  1968  में  केन्द्रीय  सरकार  ने  फर्टिलाइजर्स  एण्ड  केमिकल्स

 श्रावनकोर  लि०  से  संयंत्रों  के  कार्य-चालन  की  जाँच  के  लिए  एक  अध्ययन-दल  नियुक्त  किया  |

 सुन्दरी  उवंरक  कारखाने  क  महा  श्री ०  Fo  सी०  शर्मा  इस  दल  के  प्रधान  थे  ॥

 (ii)  तीन  संसद्‌  सदस्यो  द्वारा  प्रस्तुत  किये  गये  ज्ञापन  के  जिसमें

 ie  के  प्रबन्धकों  के  विरुद्ध  कुछ  आरोप  लगाये  गये  1968  में  पेट्रोलियम

 धौर  रसायन  मन्त्रालय  में  भारत  सरकार  के  सचिव  ने  फिट  के  कार्य-कलापों  की  जाँच

 की  ॥

 (iii)  1968  उत्तरार्ध  में  फैक्ट  के  कार्य-सम्पादन  का  पुनरीक्षण  करने  के  लिये

 पब्लिक  एण्टरप्राइजिज  के  ब्युरो ने  आयोजना  बनाई  थी  तथा  इस  सम्बन्ध  में  कुछ  प्रारम्भिक

 कार्य  शुरू  किया  था  परन्तु  क्योंकि  सरकारी  उपक्रमों  की  संसदीय  समिति  ने  जब  तक  फैक्ट  के

 कार्यो की  जाँच  करनी  इसीलिए  पब्लिक  एण्ट९प्राईजिज  के  ब्युरो  द्वारा  किये  जाने  वाले

 पुनरीक्षण  को  स्थागित  किया  गया  ।

 ate  शर्मा  समिति
 ने  कई  सिफारिशें  जो  तकनीकी  किस्म

 की  हैं
 ।  इन्हें

 कार्थाविन्त  किया  जा  रहा  है  ।

 पेट्रोलियम  कौर  रसायन  मंत्रालय  के  सचिव  द्वारा  जाँच  के  बाद  निष्कर्ष  निम्न  प्रकार

 हैं
 १-7

 (1)  कारखाने  में  उत्पादन  में  कमियाँ  हुई  परन्तु  कारखाने  को  पेश  हुई  बिजली

 सम्बन्धी  समस्याएँ  इसके  लिए  उत्तरदायी  हैं  ।  परिचालन  पक्ष  में  भी  कमियाँ  तथा

 देख-रेख  विभाग में  कुछ  कमियाँ  थीं  जिनकी  ae  ध्यान  fear  गया  है  जोर  उत्पादन  में  वृद्धि

 होनी  शुरू  हो  गई  है  ।

 (2)  परिव्यय  पर  अधिकतर  नियंत्रण  तथा  बहुत  श्रमिक  व्यय  की  प्रवृत्ति  का  निवारण

 ध्रपेक्षित  है  ।  कम्पनी  की  वर्तमान  वित्तीय  स्थिति  में  प्रत्येक  मद्रास  ate  दिल्‍ली  के  उत्सवों  पर

 5  से  6  लाख  तक  रुपयों  को  ad  करना  न्यायसंगत  नहीं  था  ।  अधिक  उपयुक्त  बजट  द्वारा  ये

 उद्देश्य  प्राप्त  किये  जा  सकते  कम्पनी  द्वारा  चलाये  जा  रहे  भतीजी-गाहों  /  विश्वास-गद्दों  की

 देख-रेख  में  मितव्ययता  लाने
 की

 भी  गुंजाइश  है
 ।
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 (3)  बजट  को  तैयार  प्रस्तुत  करने  तथा  प्रनुमोदन  करने  की  पद्धति  में  पुनरीक्षण
 करने  की  आवश्यकता  है  ताकि  समय-समय  पर  होने  वाले  व्यय  पर  अधिक  मात्रा  में  नियंत्रण

 सुनिश्चित  किया  जा  सके  ॥

 (4)  कम्पनी  में  युवक  झबिकारियों
 के  भविष्य  को  तथा  कम्पनी  की  अस्थायी

 wa  को  ध्यान  में  रखते  हुए  सेवा-निवृत  भ्रधघिकारियों  की  पुनर्नियुक्ति  तथा  उक्त  भ्र धि का  रियों
 की  प्रति-नियुक्तियाँ  सदभावना-पद्धति  से  की  गई  हैं  ।

 फैक्ट्री  के  कराये-कलापों  तथा  उनके  सम्बद्ध  मामलों  में  मितव्ययता  लाने  के  प्रशन

 का  भ्रध्ययन  करने  के  1968  में  एक  समिति  बनाई  गई  जिसमें  चार

 निदेशक  तथा  निदेशकों  के  बोर्ड  के  चेयरमेन  शामिल  हैं  ।

 गुजरात  का  विमान  द्वारा  सवाल

 5386,  श्री  ata  fag  :  क्या  पेट्रोलियम  तथा  रसायन  और  खान  तथा  aa
 मंत्री  बहू  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  फ्रांस  की  सहायता  से  गुजरात  के  कुछ  क्षेत्रों  में  विमानों
 से  खनिज  सर्वेक्षण

 प्रारम्भ  करने  के  प्रस्ताव  को  अन्तिम  रूप  दिया  जा  चका  है  ;  झोर

 यदि  तो  उसका  ब्यौरा  क्या  है
 ?

 पेट्रोलियम  तथा  रसायन  और  खान  तथा  धातु  मंत्रालय  में  राज्य  मन्त्री  जगन्नाथ

 पौर  नहीं  ।
 प्रस्ताव  भ्र भी  भी  विचाराधीन है

 बम्बई मं  चोरी-छिपे  लाई  गई  घड़ियों  का  जब्त  किया  जाना

 5387.  श्री  भारत  सिंह  चौहान  श्री  हुकम  चन्द  कछवाय

 क्या  वित  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 (™)  क्या  यह  सच  है
 कि

 बम्बई  के  एक  उपनगर  खार  में  एक  घर  से
 1969  में  चोरी-छिपे  लाई  गई  लगभग  7250  घड़ियाँ  पकड़ी  गई  थीं ;

 यदि  तो  जब्त  की  गई  घड़ियों  का  मूल्य  कितना  है
 ;

 सनौर

 इस  सम्बन्ध  में  कितने  व्यक्तियों  को  गिरफ्तार  किया  गया  है  तथा  सरकार  ने

 उनके  विरुद्ध  कया  कायंवाही  at  हैं  ?

 उप-प्रधान  मंत्री  तथा  वित्त  मंत्री  मरोरजी

 हाँ  ।
 1969

 को  सीमाशुल्क  gue  ने  बम्बई  में  खार  रोड

 एक  मकान में
 से  7378  घड़ियाँ  तथा  घड़ियो ंके  378  फीते  पकड़े  ।

 पकड़ी  गयी  वस्तुश्नों  का  बाजार  मूल्य  लगभग  5.6  लाख  रुपये है  ।

 एक  व्यक्ति  गिरफ्तार  किया  गया  था  श्लोक  बाद  में  मेजिस्ट्रेट  ढारा  जमानत

 पर  छोड़  दिया  गया  ।
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 Central  Assistanee  for  Beas  Project

 +

 5388.  Shri  Bharat  Singh  Chauhan  Shri  Hukam  Chand  Kachwai

 Will  the  Minister  of  Irrigation  and  Power  be  pleased  to  state

 (a)  whether  it  a  fact  that  the  Central  Government  had  granted  loans  in  1968-69  to  the

 Governments  of  Rajasthan,  Haryana  and  Punjab  for  Beas  Project  ;  and

 (0)  the  totalamount  of  loans  granted  and  the  ratio  of  distribution  of  the  same  amongst
 the  respective  States  ?

 The  Deputy  Minister  of  Irrigation  and  Power  (Shri  Siddheshwar  Prasad)
 (a)  Yes  ,  Sir

 (b)  The  total  amount  of  loans  sanctioned  for  the  Beas  Project  during  1968-69  is  Rs.2,678.28
 lakhs.This  amouat  has  been  allocated  among  the  three  partner  States  of  Rajasthan,  Haryana
 and  Punjab  as  follows

 Punjab  Rs.893-42  lakhs
 Rs.641.94  33 daryana

 Rajasthan  Rs.  1,142.92  न

 Satpura  Thermal  Power  Station

 +

 53  89.  Shri  Hukam  Chand  Kachwai  Will  the  Minister  of  Irrigation  and

 Power  be  pleased  to  state

 (a)  the  amount  of  loan  given  by  the  Central  Government  to  the  Madhya  Pradesh  Govern-

 ment  for  the  construction  of  Satpura  Thermal  Power  Station  during  the  years  1966-67
 and  1967-68

 (b)  the  amount  of  Ioan  to  be  given  by  Government  to  the  Madhya  Pradesh  Government
 till  the  completion  of  this  Project ;  and

 (c)  the  total  expenditure  incurred  on  this
 Project

 so  far  and  the  time  by  which  it  is  likely
 to  be  completed  ?

 The  Deputy  Minister  of  Irrigation  and  Power  (Shri  Siddheshwar  Prasad)
 thermal  Power (a)  and  (b)  No  specific  Central  assistance  was  given  to  the  Satpura

 station  project  during  1966-67.  However,  during  1967-68  and  1968-69,  earmarked  Central  assis-

 tance  amounting  to  Rs.2.9  crores  and  Rs.1.05  crores  respectively  was  given  to  the  Government

 of  Madhya  Pradesh  for  the’  above  project.
 The  pattern  of  Central  assistance  to  the  various  projects  during  the  Fourth  Five  Year

 Plan  is  under  consideration

 (c)  The  Satpura  thermal  power  station  project  is  estimated  to  cost  a  total  of  Rs.  39.25

 crores.  As  against  this,  a  total  expenditure  amounting  to  Rs.37.45  crores  1s  anticipated  to  have

 been  incurred  up  to  the  end  of  March  1969.  Of  the  five  generating  units  of  62.5  MW  each

 under  installation,  for  units  have  already  been  commissioned  and.  the  fifth  unit  1s  expected  to

 be  commissioned
 by  May,  1969.

 Family  Planning  Centres  in  Madhya  Pradesh

 Will  the  Minister  of  Health  and 5390.  Shri  Hukam  Chand  Kachwai

 Family  Planning  and  Works,  Housing  and  Urban  Development  be  pleased  to  state  :

 (a)  the  number  of  family  planning  centres  functioning  in  rural  and  urban  areas  of  Madhya
 Pradesh  at  present

 (b)  the  number  of  employees  working  therein  ;  and

 (c)  the  expenditure  incurred  by  Government  on  them  during  1967-68
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 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Health  and  Family  Planning  and

 Works,  Housing  and  Urban  Development  (  Dr.  5.  Chandra  Sekhar)  :

 (a)  The  number  of  Family  Planning  Centres  at  present  functioning  in  the  State  is  as  fol-
 lows

 428 (a)  Main  Rural  Family  Welfare  Planning  Centres

 (2)  Rural  Family  Welfare  Planning  sub-centres  500

 (3)  Other  rural  sub-centres  functioning  for  Family  Planning  720

 98 (4)  Urban  Family  Welfare  Planning  Centres

 (b)  The  required  information  is  not  readily  available  and  is  being  collected  from  the
 State  Government.

 (c)  The  estimated  expenditure  incurred  on  the  Family  Planning  Centres  during  1967-68
 was  Rs.28.63  lakhs.

 केरल  तथा  मद्रास  A  जिला  मुद्रा  का  परिचालन

 5391.  श्री  बाबूराव  पटेल  क्या  वित्त  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  fs:

 क्या  यह  सच  है  कि  केरल  तथा  मद्रास  में  दो  रुपये  तथा  दस  रुपये  के  नये

 जाली  नोटों  के  परिचालन  में  हाल  में  काफी  बृद्धि  हुई

 बया  यह  भी  सच  है  कि  कुछ  नक्सलवादी  देहाती  लोगों  में  इन  नोटों  को

 बाँटते  हुए  पाये  गये  थे  और  यदि  तो  गिरफ्तार  किये  गये  व्यक्तियों  के  नाम  क्या  हूं  ;

 केरल  तथा  मद्रास  में  जाली  नोट  छापते  हुये  कौन-कौन  से  भूमिगत  प्रेस  पकड़े
 गये  थे  ;  भ्र ौर

 जाली  नोटों  के  परिचालन  को  रोकने  के  लिये  सरकार  ने  क्या  कार्यवाही  की

 ट

 उप-प्रधान  मन्त्री  तथा  वित्त  मन्त्री  सोरारजी  :

 शायद  दो  ate  दस  रुपये  के  छोटे  आकार  के  उन  जाली  नोटों  की  ate  संकेत
 किया  गया  है  जो  1967  से  चलन  में  हैं  ।  चूकि  जाली  नोटों  का  पता  तभी  चलता है  जब
 वे  पकड़े  जाते  इसलिये  यह  ग्रतुमान  लगाना  संभव  नहीं  कि  कितने  जाली  नोट  चलन  में

 हैं  ।  फिर  केरल  ई  15  क्रम  के  दो-दो  रुपये
 के  नोट  1968  में  अधिक  संख्या  में  पकड़े

 गए  थे  ge  दस  रुपए  का  केवल  UH  जाली  नोट  पकड़ा  गया  था  ॥  तमिलनाडु
 1968  में  दो-दो  ate  दस-दस  रुपए  के  जाली  नोट  कुछ  ही  श्रमिक  संख्या  में  पकड़े  गये  थे

 ait  तक  कोई  ऐसा  सबूत  नहीं  मिला  है  जिसके  आधार  पर  यह  कहा  जा  सके
 कि  गाँवो ंके  लोगों  में  इन  नोटों  का  वितरण  नक्सलवादियों  ने  किया

 केरल  में  कोई  ऐसा  चोरी-छिपे  काम  करने  वाला  छापाखाना  नहीं  पकड़ा
 गया  जो  जाली  करेंसी  नोट  छापता  हो  ।  लेकिन  तमिलनाडु  1965  के  दो  aga
 पूर्ण  मामलों  में  छपाई  की  मशीनें  ब्लाक  कौर  जाली  ale  छापने  के  काम  खाने  वाला

 दूसरा  सामान  पकड़ा  गया  ।  हाल  ही  में  उसी  राज्य  के  पुरनूर  नामक  स्थान  कपास

 लौटने के  एक  कारखाने  में  लड़ाई  की  कुछ  मशीनें  कौर  wea  साज-सामान  aT  पकड़ा
 गया  1
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 जाली  करेंसी  नोट  कौर  बैंक-नोट  बनाने  से  सम्बन्धित  area  भारतीय  दण्ड

 संहिता  के  श्रन्तगत  भाते  जिसमें  इन  अपराधों  के  लिये  पहले  से  ही  ऐसी  कड़ी  सजा  की

 व्यवस्था  है  जिससे  इस  प्रकार  के  अपराध  फिर  न  हों  ।  जाली  नोट  ale  सिक्के  बनाने  तथा

 ae  तरह  की  जालसाजी  करने  के  अपराधों  के  सम्बन्ध  में  राज्यों  की  पुलिस  कारवाई  करती

 है  कौर  वही  ऐसे  मामलों  में  बराबर  नजर  रखती  है  ।  केन्द्रीय  जाँच  कार्यालय  जो

 गुद-मन्त्रालय  के  अधीन  है--जाली  नोट  बनाये  जाने  के  विभिन्न  तरीकों  का  रिकार्ड  रख  कर

 भारतीय  जाली  मुद्रा  के  पकड़े  जाने  की  समय-समय  पर  जाँच  भारत  की  जाली  मुद्रा
 बनाने  की  सदस्यों  का  लगातार  झषध्ययन  करता  है  ।  अपनी  भ्रामक  अपराध  प्रशाखा

 एक  कक्ष  खोला  जिसमें  जाली  मुद्रा  तैयार  करने  के  गंभीर  अपराधों  की  जाँच-पड़ताल

 करने  का  काम  हु धा करेगा  श्र  राज्यों  में  इस  प्रकार  की  जाँच  में  समन्वय  स्थापित  किया

 जायगा  ।  जाली  मुद्रा  का  पत्ता  लगाने  के  केरल  एक  विशेष  दल  स्थापित  किया  गया  है  ।

 इस  दल  का  काम  लाभदायक  सिद्ध  हो  रहा है  ।

 ट्राम्बे  उर्वरक  कारखाने के  महा  प्रबन्धक के  दौरे

 5392.  श्री  suet  फरनेन्डीज
 :

 क्या  पेट्रोलियम  तथा  रसायन
 और  खान  तथा  के  धात

 मन्त्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 पिछले  बारह  पंचांग  मासों  में  भारतीय  उर्वरक  निगम  के  ट्राले  एकक  के  महा
 प्रबन्धक  कितने  दिन  बम्बई  से  बाहर  रहे  ;

 (@)  वह  कहाँ-कहाँ  गये  उनका  वहाँ  जाने
 का  उद्देश्य  क्या  था  वह

 किन  तारीखों  को  वहाँ  गये  थे  ;

 इस  safe  में  महा  प्रबन्धक  को  रेल-भाड़े  के
 रूप  में  कुल  कितनी

 राशि  दी

 भारतीय  उबर  निगम  से  वाहन-व्यय  के  रूप  में  कुल  कितनी  राशि  ली  गईः
 कौर

 इस  अवधि  में
 दैनिक-दत्त

 तथा  राय  भत्तों  के  रूप  में  उन्होंने कुल  कितनी
 राशि  ली  ?

 पैट्रोलियम  तथा  रसायन  और  खान  तथा  घात  में  राज्य  मन्त्री

 ato  रा०

 से  सुचना  इकट्ठी  की  जा  रद्दी  है  पौर  यथासमय  सभा-पटल  पर  रख  दी

 जायेगी  ॥

 R.  5.  5.  Shakhas  in  N.  D.  M.  C.  School  Compounds

 5393.  Shri  Bibhuti  Mishra  :  Will  the  Minister  of  Health  and  Family  Planning
 and  Works,  Housing  and  Urban  Development  be  pleased  to  state

 (a)  whether  it  is  a  f  Avy ‘act  th  a  R aXe  ot  क S.S.  Shakhas  are alt  regularly  held  in  the  compounds  of  the

 70
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 schools  run  by  the  New  Delhi  Municipal  jommittee  ;

 (b)  if  so,  whether  the  permission  of  the  New  Delhi  Municipal  Committee  has  been
 obtained  in  this  regard  ;  and

 (c)  if  not,  the  action  which  the  Committee  propose  to  take  in  the  matter  ?

 The  Minister  of  Health  and  Family  Planning  and  Works,  Housing  and

 Urban  Development  :  (Shri  K.  K.  Shah)

 (a)  No,  Sir.

 (b)  and  (c)  Do  not  arise.

 अमरीका  फर्मों  द्वारा  भारत  को  देय  प्रतिकर

 5394.  sft  स्वतन्त्र  सिह  कोठारी  :  श्री  नारायण  स्वरूप

 श्री  रणजीत  सिह  श्री  जाज  फरनेन्डीज  :

 श्री  कुमार  सोमानी  :  श्री  Jo  कण  कापड़िया  :

 क्या  पेट्रोलियम  तथा  रसायन  और  खान  तथा  धातु  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि

 क्या  यह  सच  है  कि  औषधि  बनाने  वाली  अमरीकी  फर्मों  दारा  उनके  विरुद्ध  किये

 गये  दावों  के  निपटान  के  लिये  अमरीकी  उपभोक्ताओं  को  मुआवजे  के  रूप  में  120  मिलियन

 डालर  दिये  जाने  की  पेशकश  के  श्राघार  पर  इन  फर्मों  द्वारा  पिछले  दस  वर्षो  में  भी  प्रतीक

 समय  से  टेट्रास।क्लीन  का  बहुत  भ्रमित  मूल्य  लिए  जाने  के  फलस्वरूप  लगभग  9  करोड़  रुपये

 का  मुग् राव जा  भारत  को  देना  कौर

 यदि  af,  तो  इस  मामले  में  भारत  सरकार  ने  क्या  कार्यवाही  की  है  ?

 पेट्रोलियम  रसायन  और  खान  तथा  धात  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री

 दा०  राठ
 ):

 इस  विषय  में  सरकार  के  पास  कोई  सरकारी  सुचना  नहीं  मामले  के  तथ्यों

 का  एकत्रण  किया  जा  war है  ।

 इस  समय  प्रश्न  नहीं  उठता  ॥

 पच्चीस  बंगाल  में  व्यापारिक  बैंकों  ढारा  कुतर्कों  को  सहायता
 5395.  श्री  ज्योतिमंय  बसु  :  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  पश्चिम  बंगाल  में  व्यापारिक  बैंक  मिदनापुर  जिले  में  कृषि के  लिये  धन  की
 व्यवस्था  करने  में  रुचि  दिखा  रहे

 यदि  तो  क्या  कोई  विस्तृत  योजना  तयार  की  गई  है  धौर  यदि  तो  उसका
 ब्यौरा  क्या  है  ;

 सरकारी  समितियों  के  माध्यम  से  जाने  वाला  ग्रा मीरा  ऋण  श्री
 घीरे-धीरे  व्यापारिक  बैंकों  द्वारा  दिया  जाने  लगेगा  ;

 व्यापारिक  बैंकों  से  ऋण  किन-किन  श्रेणियों  के  व्यक्तियों  को  मिल  सकेंगे  :

 कया  व्यापारिक  बैंकों  द्वारा  अन्य  जिलों  में  भी

 जायेगी  ?
 कृषि  के  लिये  घन  की  व्यवस्था  की
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 उप-प्रधान  मंत्री  और  वित्त  मंत्रो  (  को  मोरारजी  देसाई  ):

 aft

 उपलब्ध  सूचना  के  मेदिनीपुर  जिले  के  एक  बैंक  ने  रासायनिक  शाद

 ait  कृषि  के  उपकरणों  की  खरीद  के  लिये  ate  कम-गहरे  नल-कूप  बनाने  aria  के  लिए  ऋण

 देने  की  जो  विस्तृत  योजना  बनाई  है  उसका  बहुत  स्वागत  किया  गया  मेदिनीपुर  जिले मैं
 काम  करने  वालें  बैंकों  ने झ्रपनी  योजनाओं  को  ale  carve  बनाया  है  कौर  इस  प्रकार

 उन्होंने  दो  एकड़  या  उससे  श्रमिक  भूमि  वाले  किसानों  के  लिए  भी  ऋण-सुविधायें  प्रस्तुत  की

 जबकि  पहले  पाँच  एकड़  या  उससे  अधिक  भूमि  वाले  किसानों  के  लिये  ही  ऋणी-सुविधायें

 प्रस्तुत  की  जाती  थीं  ॥

 नहीं  ।  वाणिज्यिक  बैकों  द्वारा  प्रस्तुत  की  जाने  वाली  वित्तीय  सुविधायें

 सहकारी  संस्थानों  द्वारा  प्रस्तुत  की  जाने  वाली  ऐसी  ही  सुविचारों  के  ध्रलावा  न  कि  उनके

 स्थान  पर

 रासायनिक  हानिकर  जीवों  को  नष्ट  करने  वाली  दवायें  शरीर  बीज

 वितरित  करने  वाली  सहकारी  विपणन  समितियाँ  इरादी  वाणिज्यिक  बैकों  से  ऋण  ले

 सकती  हैं  ।

 क्षेत्रों  के  अनुसार  कृषि  के  लिए  श्रीराम  देते  हैं  ।  सम्भव  है

 ये  बैंक  कुछ  समय  बाद  कुछ  दूसरे  चुने  हुवे  जिलों  में  भी  कृषि-कार्यो  के  लिए  ऋण  देने

 लगें 1

 परचम  बंगाल  में  बाढ-चित्रण  योजनाएँ

 1...

 5396.
 श्री  ज्योहिमेय  बसु  :  क्या  faa  तथा  विद्युत  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 क्या  चौथी  पंचवर्षीय  योजना  at  wale  में  परिचित  बंगाल  में  कोई  बाढ़-नियन्त्रण

 योजनाएँ  शुरू  की  ate

 यदि  तो  उसका  ब्यौरा  कया
 है

 ?

 सिचाई  तथा  fara  मंत्रालय  में  उपमंत्री  सिद्ध  eat
 :  हाँ  ॥

 चौथी  पंचवर्षीय  योजना  के  बाढ़  नियन्त्रण  कार्यक्रम  में  निर्माणाधीन  योजनायें

 ate  नाली
 कस्वा-सं  रक्षण

 नदी  प्रशिक्षण  योजनाएँ  ate
 (

 सम्मिलित  feat  गया  नई  योजनाकारों  के  ब्यौरे  कौर  उन  पर  होने
 कुछ  नई  योजनाओं  को  स

 वाले  परिव्यय  के  बारे  में  ont  तक  अन्तिम  रूप
 से  निर्णय  नहीं  किया  गया  है  ॥

 चक  लिखने  के  लिये  बाल  पोइंट  पेनों  का  प्रयोग

 5397.  stato  कं०  दास चौधरी :
 क्या  वित्त  मन्त्री  यह  बताने  की  करेंगे  कि

 क्या  बहुत  से  tat  तथा  सरकारी  विभागों
 ने  चेक

 लिखने  तथा  रसीदों
 पर

 at  करने  के  लिये  बाल  tee  पैरों  का  प्रयोग  निषिद्ध  किया  atk
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 यदि  तो  उसके  क्या  कारण  हैं  ?

 उप-प्रधान  मंत्री  तथा  वित्त  मन्त्री  मोरारजी  :

 परक्राम्य-संलेख  भ्र धि नियम  में  कोई  निश्चित  व्यवस्था  न  होने  के  कारण  यह

 उचित  नहीं  oar  गया  कि  बैंकों  के  शोषण-गृह  चैक  लिखने  या  रसीदों  पर  हस्ताक्षर  करने

 के  लिए  बाल  पाइन्ट  कलमों के  उपयोग  की  मनाही  कर  दें  ।  फिर  बैंक  चाहें  तो  अपने

 भ्रसामियों  को  चैक  लिखने  के  लिए  बाल  पाइन्ट  कलमों  का  उपयोग  न  करने  की  सलाह  दे  सकते

 सरकारी  विभागों  के  सम्बन्धों  में  यह  निर्णय  किया  गया  है  कि  झ्र दाय गी आदेश

 भोर  भुनाये  जाने  वाले  दूसरे  उन  पर  हस्ताक्षर  करने  के  लिए  बाल  पाइन्ट

 कलमों  का  उपयोग  न  किया  जाय  ॥

 दस्तावेजों  पर  बाल  पाइन्ट  कलमों  से  किये  गये  हस्ताक्षरों  को  मंजूर  करने  पर

 मुख्य  आपत्ति  यह  है  कि  कुछ  समय  के  बाद  उनके  खराब  होने  शर  घुले  पड़ने  की

 वना  होती  है  ।  इससे  श्रमिक  शभ्रासानी  से  जाली  हस्ताक्षर  बनाने  तथा  हस्ताक्षरों  में  फेर-बदल

 करने  की  भी  संभावना  होती  है  ।

 माही  परियोजना

 5398.  श्री  न् ०  दास  धरी  क्या  fame  और  चित्रित  मंत्री  ag  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि

 क्या  योजना  arty  ने  माही  परियोजना  को  चौथी  पंचवर्षीय

 योजना  की  aaa  में  शामिल  किये  जाने  के  लिये  मजूरी  दे  दी

 यदि  तो  इस  परियोजना  पर  व्यय  के  लिये  कितनी  राशि  नियत  करने  का

 विचार  है  ;  कौर

 यह  परियोजना  कब  तक  चालु  हो  जाएंगी  ?

 सिचाई  तथा  विद्युत  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  सिद्धेश्वर  प्रसाद )

 से  चौथी  योजना  के  seit  को  प्रभी  अन्तिम  रूप  नहीं  दिया  गया  है  ।

 औषध  विक्रेताओं  को  चिकित्सकों  के  रूप  में  व्यवसाय  करने

 के  लियें  लाइसेंस  देना

 5399.  थी  डा०  म०  सन्तोष :  श्री  कठ  मि०  मघ कर :

 क्या  स्वास्थ्य  तथा  परिवार  नियोजन  और  आवास  तथा  नगरीय  विकास

 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि :

 क्या  समाचार  में  प्रकाशित  यह  समाचार  सच  है  कि  जो  औषध  विक्रेता  दस

 वर्ष  से  अधिक  समय  से  वह  पेशा  कर  रहे  हैं  उन्हें  चिकित्सकों  के  रूप में  व्यवसाय  करने  के  लिये

 लाइसेंस  दिये  जायेंगे  कौर  उनके  नाम  एक  पृथक  रजिस्टर  में  दर्जे  किये  जायेंगे  ;

 ै
 (8)

 यदि  तो  कया  भारतीय  चिकित्सा  परिषद्‌  ने  सरकार  को  ऐसा  करने  की  राय

 10
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 इस  सम्बन्ध  में  राज्य  सरकारों  तथा  चिकित्सा  संस्थानों  at  प्रतिक्रिया

 हैं  ;  शौर

 इसके  परिणामस्वरूप  कितने  व्यक्तियों  को  लाभ  ?

 परिवार  और  मन्त्री

 (  श्री के०  के०  :

 (s),  ate  श्रनहूंता-प्राप्त  चिकित्सकों  को  प्रेक्टिस  करने  की  अनुमति

 देने  तथा  इससे  संबन्धित  शर्तों  का  मामला  कभी  विचाराधीन  gate  इसके  बारे  में  राज्य  सरकारों

 के  विचार  मालूम  किए  जा
 रहे  हैं

 ।  भारतीय  चिकित्सा  परिषद्‌  धौर  भारतीय  चिकित्सा  संघ  इन

 चिकित्सकों  को  त्रिकित्सा-व्यवसाय  करने  की  aaa  देने  के  पक्ष  में  नहीं  है  ।  ऐसे  चिकित्सकों  की

 नुमा नित  संख्या  लगभग  80,000  है  ।

 हरियाणा  में  परिवार  नियोजन  कार्यक्रम

 5400.  श्री  डा०  कर्णी  सिंह  :  क्या  स्वास्थ्य  गर  नियोजन  और

 आवास  तथा  नगरीय  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  हरियाणा  सरकार  ने  अपने  कमंचारियों  पर  प्रतिबन्ध  लगाया

 है  कि  वे  परिवार  नियोजन  मियान  में  भाग  नहीं  ले

 क्या  यह  कार्यवाही  परिवार  नियोजन  योजना  का  प्रचार  करने  की  केन्द्रीय  सरकार

 की  योजना  के  प्रतिकूल  है ;  ale

 यदि  तो  हरियाणा  सरकार  के  आदेशों  को  रह  करवाने के  लिए  सरकार  ने

 बया  कायंवाही  की  है  ?

 स्वास्थ्य  एवं  परिवार  नियोजन  तथा  आवास  और  नगर  विकास  मन्त्रालय  में  राज्य

 मन्त्री  श्री  चख  दौर

 जी  नहीं  ।

 ate  sat  नहीं  उठता  ।

 ब्रिटिश  कम्पनियों  को  आस्तियों  का  पश्चिम  बंगाल  से  स्थानान्तरण

 5401.  श्री  देवकी  नन्दन  पा डो दिया  :  क्या  वित्त  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 किः

 क्या  सरकार  का  ध्यान  कुछ  समाचार-पत्रों  में  प्रकाशित  इन  समाचारों  की

 भोर  दिलाया  गया है  कि  पश्चिम  बंगाल  में  वामपंथी  सरकार  की  स्थापना  के  कारण  ब्रिटिश

 कम्पनियों  के  उस  राज्य  से  अपनी  आस्तियों  के  स्थानों रण  की  सम्भावनाएँ  हैं  ;

 यदि  तो  क्या  सरकार  ने  पश्चिम  बंगाल  में  ब्रिटिश  स्वामित्व  बाली

 नियों  से  इसके  कारण  जानने  की  कोशिश  की  है  ;  कौर

 यदि  तो  इस  बारे  में  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया है  ?
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 अथ

 उप-प्रधान  मंत्री  तथा  fea  मंत्री  (  श्री  मोरारजी  देसाई  )

 हाँ  ।  पर  सरकार  को  इस  बत  का  पता  नहीं  है  कि  ब्रिटिश  फर्म  ध्वनि

 परिसम्पत्तियों  को  पश्चिम  बंगाल  से  स्थानान्तरित  करना  चाहती  हैं  ।

 mt  ये  सवाल  पदा  ही  नहीं  होत े।
 दिल्‍ली  में  बिक्री-कर  अधिनियम  में  संशोधन

 5402.  श्री  क०  लक प्पा  :  श्री  यश्पाल  tag  :

 क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि :

 क्या  बिक्री-कर  दिल्‍ली  में  संशोधन  करने  का  कोई  प्रस्ताव  सरकार  के

 विचाराधीन  धौर

 यदि  तो  उसका  ब्योरा  क्या है  ?

 उप-प्रवान  मंत्री  तथा  वित्त  मंत्री  मोरारजी  देसाई )  :

 तथा  दिल्‍ली  में  लागू  वर्तमान  बिक्री-कर  ag  को  एक  नये  अघिनियम

 द्वारा  बदलने  के  प्रस्ताव  दिल्‍ली  प्रशासन  विचार  कर  रहा  महानगर  परिषद्‌  ऐसे

 प्रस्तावों  पर  चर्चा  करने  तथा  सिफारिशें  प्रस्तुत  करने  का  अधिकार  दिल्‍ली  प्रशासन

 1966
 की  घारा  22  (1)  के  घिन  है  ।  परिषद्‌  द्वारा  अंतिम  रूप  से  स्वीकृत  कोई

 ठोस  प्रस्ताव  भारत  सरकार  के  पास  कभी  तक  नहीं  पाया

 सरकारी  उपक्रमों  में  प्रतिनियुक्ति  पर  कास्ट  एकाउंट्स  आफिससं

 5403.  श्री  ance  सिंह  :  व्या  faa  मन्त्री  यह  बढाने  की  कृपा  करेंगे  कि :

 इस  समय  उनके  मन्त्रालय  के  कितने  कास्ट  एकाउन्ट्स  भ्रमणकारी  सरकारी  उपक्रमों

 में  प्रतिनियुक्ति पर  हैं  ;

 क्या  इन  कास्ट  एकाउन्ट्स  कर्मचारियों  में  ऐसी  तीव्र  भावना  है  कि  उन्हें
 सरकारी  उपक्रमों  में  उनके  समकक्ष  कर्मचारियों  की  तुलना  में  अच्छा  वेतन  नद्दी  मिल  रहा

 भोर

 क्या  इस  सम्बन्ध  में  कोई  कायंवाही  की  गई

 उप-प्रधान  मन्त्री  तथा  वित्त  मन्त्री  मोरारजी  :

 चार  अख़्तर  प्रतिनियुक्ति  पर

 तथा  सरकारी  विभागों  तथा  गेर-सरकारी  उपक्रमों  में  सेवा  की  तुलना
 केवल  वेतनमानों  को  ही  ले  कर  करना  उचित  नहीं  सरकारी  विभागों  में  वेतनमानों  में

 किसी  भी  संशोधन  की  आवश्यकता  प्रिया  ग्रनावश्यकता  झाँकते  समय  अन्य  बातों  को  भी  ध्यान

 में  रखना होता  है  ।

 राजस्थान  को  अकाल-सहायता  कार्यों  के  लिये  विदेशी  सहायता

 5404,  श्री  कार  लाल  बरवा  :  क्या
 वित्त  मन्त्री  ag  बताने की  कृपा  करेंगे

 क्या  ag  सच  है  कि  देशों  ने  राजस्थान  में  धकेल  सहायता  कार्यों  के
 सिये  सहायता  दी
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 लणणणणण

 (a)  यदि  af,  at  उन  देशों  के  नाम  क्या  हैं  ,  ate

 उन्होंने  किस  प्रकार  की  सहायता  दी  है  ?

 उप-प्रधान  मंत्री  तथा
 वित्त  भिन्न  मोरारजी  :

 कौर  राजस्थान  के  सुखा  सम्बन्धी  सहायता  कार्यों  के  लिए  किसी  भी

 देश  से  सीधी  मदद  नहीं  मिली है  ।
 लेकिन  भारत  सहायता  afro  (  आस्ट्रेलिया  )  भोर

 सर्व स्थानिक  भ्रम रिकी  प्रेषण  सहकारी  संस्था  (  संयुक्त  राज्य  अमेरिका  )  नामक  दो

 स्वयंसेवी  संगठनों  ने
 सुखा

 लोगों  में  बाँटे  जाने  के  लिए  कुछ  aa  ax  दूध  का  पाउडर

 दिया है  ।

 Import  of  Goods  by  Businessmen

 5405,  Shri  Onkar  Lal  Berwa  :  Will  the  Minister  of  Finance  be  pleased  to  state  :

 (a)  whether  it  a  fact  that  many  businessmen  import  goods  after  obtaining  foreign  exchange
 thereof  ;  and

 (b)  if  so,  the  number  of  businessmen  arrested  in  1968  on  the  charge  of  indluging  in  black-

 marking  of  foreign  exchange  ?

 The  Deputy  Prime  Minister  and  Minister  of  Finance,  (Shri  Morarji  Desai)  :

 (a)  Businessmen  in  fact  are  required  to  secure  foreign  exchange  by  obtaining  Import
 Trade  Control  licences  before  they  can  import  any  trade  goods.

 (b)  Does  not  arise  in  view  of  (a)  above.  When  goods  are  imported  by  businssmen  against
 foreign  exchange  obtained  on  the  strength  of  Import  Trade  Control  licences,  no  offence  is

 committed.  Information  as  to  whether  any  businssmen  were  arrested  in  1968  for  having  im-

 ported  goods  without  cover  of  a  valid  Import  Trade  Control  licence  is  being  collected  and

 will  be  placed  on  the  Table  of  the  House.

 सरकारी  क्षेत्र  के  उपक्रमों  के  लिये  सेवा-आयोग

 5406.  श्री  लोबो  प्रभु  :  क्या  वित्त  मन्त्री  यह  बताने  की  aor  करेंगे  कि :

 सरकारी  क्षेत्र  के  उपक्रमों  में  नियुक्ति  हेतु  तमंचा  रियों  का  चयन  करने  के  लिये  विशेष

 सेवा-ध्यानयोग  की  स्थापना  में  विलम्ब  के  क्या  कारण  ak

 क्या  सरकारी  क्षेत्र
 के

 उपक्रमों  के  श्रष्यक्षों  के  कार्य  कोई  रिकार्ड  रखा

 जाता  है श्रौर  यदि  तो  जनहित  में  उनके  द्वारा  की  गई  सेवा  के  अनुसार  उनकी

 afa  किस  प्रकार  की  जाती  है  waar  उन्हें  किस  प्रकार  दण्ड  दिया  जाता  है  ?

 उप-प्रधान  मंत्री  और  वित्त  मन्त्री  (  को  मोरारजी
 :

 सरकारी  उपक्रमों  में  नियुक्तियाँ  करने  के  लिए  विशेष  सेवा-श्रीराग  स्थापित  करने

 का  विचार  नहीं

 संभवतः  माननीय  सदस्य  पूरण॑-कालिक  शिष्यों  को  ae  संकेत  कर  रहे  हैं  ।

 सरकारी  उपक्रमों  के  पूर्णकालिक  श्रष्यक्षों  सहित  मुख्य  कार्यकारी  अधिकारियों  के  कार्यों

 सरकार  बराबर  नजर  रखती  है  ।

 जिंक  स्पेक्टर  एम्पलाइज  यूनियन  द्वारा  ह  ताल

 5407.  श्री  सु०  कु०  कापड़िया  :  क्या  पेट्रोलियम  wat  रसायन  आर  खान तथा  eng

 मन्त्री  ag  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
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 क्या  यह  सच  है  कि  जिंक  स्पेक्टर  एम्पलाइज  यूनियन  ने  घमकी  दी  है  कि  यदि

 उनकी  माँगें  पूरी  न  की  तो  वे  हड़ताल  कर  wk

 यदि  तो  उनकी  माँगें  क्या  हैं  धौर  उनके  बारे  में  सरकार  की  क्या

 प्रतिक्रिया  है  ?

 पेट्रोलियम  और  तथा  ag  मन्त्रालय  मं  राज्य  मन्त्री

 जगनाथ

 नहीं  ।

 प्रदान  नहीं  उठता  ।

 हल्दिया  तेल-दोहन  परियोजना-स्थल  में  बिजली  की  सप्लाई  की  कमी

 5408.  भी  मुहम्मद  इस्माइल :  थी  भगवान  दास  :

 को  गेंद  घोष  :  श्री  वि०  कण  सोडा

 क्या  पेट्रोलियम  तथा  रसायन  और  खास  तथा  धातु  मन्त्री  यह  बताने  की  कपा

 करेंगे  कि  :

 बया  ag  सच  है  कि  हल्दिया  तेल-शोधनशाला  के  स्थान  पर  बिजली  की  व्यवस्था

 क्या  यह  भी  सच  है  कि  उस  स्थान  पर  किसी  जिम्मेवार  अघिकारी  के  रहने के
 लिये  एक  भी  क्वात्रेय  नहीं  बनाया  गया  है  जिनसे  इस  शोधनशाला  के  निर्माण  में  मदद  मिलने

 की  सम्भावना  कौर

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  कौर  इस  मामले  में  क्या  कार्यवाही  करने  का

 विचार है  ?

 पेट्रोलियम  तथा  रसायन  और  खान  तथा  धातु  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  दास  रा०  चव्हाण

 जी  हाँ  ।

 जब  तक  स्थाई  उपनगर  का  निर्माण  नहीं  हो  इंडियन  घायल  कारपोरेशन

 प्रभाग )  ने  दक्षिण-पूर्वी  रेलवे  द्वारा  बनाये  गये  42  क्वाटर  ले  लिये  हैं  ।  इसके

 भ्र लावा  लगभग  40  क्वार्टरों  जिन्हें  पश्चिम  बंगाल  उद्योग  विभाग  ने  बनवाया  हल्दिया

 परियोजना  को  1969  केद्रित  तक  सुलभ  हो  जाने  की  आशा  है  ।

 पश्चिम  बंगाल  राज्य  fara  बाद  शोधनशाला  की  निर्माण  के  दौर  न

 बिजली  की  सप्लाई  का  इन्तजाम  करेगा  ।  अपने  उप-केन्द्र  के  लिये  भूमि  asa  की  कठिनाइयों

 के  कारण  ae  इस  काम  में  श्रागे नहीं  बढ़  पाया  था  ।  बोझ  wa  अपने  गोलाघाट  उप-केन्द्र

 1969  के  लगभग  33  किलोवाट  बिजली  की  सप्लाई  करने  का  प्रचार  रखता

 है  ।  हल्दिया  शोधनशाला  परियोजना  की  श्रावश्यकताग्ों  के  उपयुक्त  11  किलोवाट  तक  बिजली

 को  कम  करने  के  लिए  शोधनशाला  के  aes  में  एक  उप-केन्द्र  बिजली  स्थापित

 किया  नादेगा  ।
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 हल्दिया  तेल-शोषण  परियोजना

 5409.  श्री  भगवान  दास  :  श्री  बि  सोडा  :

 श्री  सत्य  नारायण  fag  श्री  मुहम्मद  इस्माइल :

 कया  बट् रो लियम  तथा  रसायन  और  खान  तथा  धातु  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 हल्दिया  तेल-शोधन  परियोजना  को  स्थापित  करने  में  aa  तक  कितनी  प्रगति

 हुई  भोर

 क्या  इसे  निश्चित  समय-सुची  के  ध्रुमिर  पुरा  तथा  चालू  कर  दिया  जायेगा
 ?

 पेट्रोलियम  तथा  रसायन
 और  खान

 तथा  धातु  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  (  श्री  दा

 रा  चव्हाण  ):

 1967  में  भारत  सरकार  ate  विदेशी  सहयोगियों

 फ्रांस  कैसे  टेक  निप  ।  war  शरर  रूमानिया  के  इण्डस्ट्रियल  एक्सपोर्ट  )  के
 बीच

 करार  किये  गये  ।  परियोजना  से  सम्बन्धित  सारे  कार्यों  के  नियंत्रण  एवं  परीक्षण  के  लिए

 भारतीय  तेल  fara  लि०  का  नामित  किया  गया  है  ।  भ्र स्थायी  तौर  पर

 कब  तक  की  गई  समस्त  प्रगति  निम्न  प्रकार  है  :--

 (1)  विदेशी  सहयोगियों  के  परामर्श  से  प्रक्रिया द्र ों  का  चयन  किया  गया  है  ।

 (2)  शोधनशाला-स्थल  के  लिए  कलकत्ता  पत्तन  प्रा युक्त ों  ने  भूमि  सौंपी  ही  है
 |

 (3)  प्र सैनिक  अनादि  में  संतोषजनक  प्रगति  हुई

 (4)  स्थाई  उपनगर  के  निराश  art  के  लम्बित  रहने  तक  42  क्वार्टरों  को

 पूर्वी  रेलवे  से  प्राप्त  किया  गया है  ।

 (5)  शोधनशाला  के  ध्रहाते तक  11  के ०  बी पावर  लाइन की  स्थापना  के  बारे  में  कदम

 उठाया  जा  रहा

 (6)  गहन  एवं  विस्तृत  मिट्टी-पुबंशोधन  के  लिए  ठेका  देने  का  कार्य  हाथ  में  है ।

 (7)  इंजीनियर  इण्डिया  लि  के  परामर्श  से  कतिपय  श्रष्ययनों  की  गति  को  बढ़ाने के
 दारे  में  17  फ्रांसीसी  शौर  11  रूमानियन  विशेषज्ञ  दिल्‍ली  में  पहुँचे  ।

 (8)  प्रायोगिक  ate  भ्रघिकतम  श्रव्य यन ों  को  पूरा  किया  गया है  तथा  शोधनशाला  के

 मुख्य  गुणों  का  निर्धारण  किया  गया  है  ।

 (9)  आयात  की  जाने  वाली  एवं  देशीय  उपलब्ध  उपकरणों  की  डिवीजन  सुची

 fama  एक्सपोर्ट  द्वारा  तैयार  की  जा  रद्दी है  तथा  safe  से  प्राप्त  हो  चुकी  है

 ait  तकनीकी  विकास  के  महा-निर्देशक  को  अनुमोदन  के  लिए  भेजी  गई  है  ।

 जी  वर्तमान  चिन्हों  के  अ्रनुसार ।

 हल्दिया  तेल-शोधनशाला  के  लिये  मुख्य  इंजीनियर

 5410,  श्री  भगवान  दास  :
 श्री  wrt  घोष :

 श्री  वीं  कृ०  मोड़क :  श्री  मुहम्मद  इस्माइल  :

 क्या  पेट्रोलियम  तथा  रसायन  और  खाद्य  तथा  धातु  ae यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
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 क्या  यह  सच  है  कि  हल्दिया  तेल-शोधन  परियोजना  के  लिये  भ्र भी  तक  कोई  मुख्य

 इंजीनियर  नियुक्त  नहीं  किया  गया  है  ;

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण हैं  ;  शौर

 मुख्य  इंजीनियर  की  कब  तक  नियुक्ति  कर  दी  जायेगी  ?

 पैट्रोलियम  तथा  रसायन  और  खान  तथा  धातु  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  दा  रा०

 चव्हाण

 जी  हाँ  ॥

 ate  इंडियन  maa  कारपोरेशन  ने  aaa  विज्ञापन

 के  उत्तर  में  कुछ  प्रर्थना-पत्र  प्राप्त  किये  Fi  इंटरव्यू  भ्र भी  पूरे  जाने  कौर  मुख्य

 इंजीनियर  की  शीघ्र  ही  नियुक्ति  करने  का  प्रस्ताव  मुख्य  इंजीनियर  की  अनुपस्थिति  के  कारण

 परियोजना  के  पूरा  होने  में  न  कोई  देरी  हुई है  कौर  न  ही  होने  दी  जायगी  ।

 दिल्‍ली  में  मकानों  के  प्लाटों  का  अनिवासी  भारतीयों  को

 अलाटमेंट  करने  की  यो  बना

 5411.  श्री  हरदयाल  क्या  स्वास्थय  तथा  परिवार  नियोजन  और

 आवास  तथा  नगरीय  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  वास्तव  में  दिल्ली  में  न  रहने  वाले  भारतीयों कों  दिल्‍ली  में

 मकानों  के  प्लाटों  की  भ्र लाट मेंट  करने  की  कोई  योजना  है  ।

 यदि  तो  क्या  भवन  तथा  प्लाट  की  लागत  का  भुगतान  विदेशी  मुद्रा  में

 किया जा  सकता है  ;

 क्या  विदेश  सेवा  अधिकारियों  के  मामले  पर  विशेष  ध्यान  दिया  शौर

 इस  योजना  को  कब  लागू  किया  जायेगा  ?

 स्वास्थय  एवं  परिवार  नियोजन  तथा  आवास  और  नगर-विकास  मंत्रालय  में

 राज्य  मन्त्री  (at  ब०  सज  मुत्तहिद

 तथा  जी  ही

 विदेश  सेवा  के  झ्र घि कारियों  के  लिए  भी  योजना  को  लागू  किया  जो

 नहीं  रहते  हैं  ।

 grace  नियमों  के  बनाए  जाने  उनका  ब्यौरा  तेयार  करने  के

 योजना को  चालू  किया  जायगा  ।  इस  बारे
 में  कार्यवाही  की  जा  रही  है

 ।

 आसनसोल  डिवीजन  के  लिये  संक्रामक  रोग  अस्पताल

 5415.  श्री  देवेन  सेन  :  क्या  परिवार  आवास  और

 विकास  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  है  कि  पश्चिम  बंगाल  के  खनन  क्षेत्रों  तथा  आसनसोल  डिवीजन  के

 भासपास  के  क्षेत्रों में  संक्रामक  रोगों से  ग्रस्त  होने  वाले  लोगों  की  संख्या  बढ़  रही है  ;

 यदि  तो  उनके  sine  क्या
 हैं  ;
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 ag,

 क्या  उन  क्षेत्रों  में  कोई  संक्रामक  रोग  अस्पताल  है  ;  धौर

 यदि  तो  क्या  सरकार  का  विचार  वहाँ  पर  एक  अस्पताल  बनाने  का  हैं  ?

 स्वास्थय  एवं  chat  नियोजन  आवास  और  विकास  मन्त्रालय  में

 राज्य  मन्त्री  ब०  Yo

 शभ्रासनसोल  के  खनन  क्षेत्रों  में  संक्रामक  रोगियों  की  संख्या  नहीं  बढ़  रही

 उन  क्षेत्रों  में  संक्रामक  रोग  से  ग्रस्त  रोगियों  उसके  कारण  हुई  मौतों  के

 राँकड़  इस  प्रकार हैं
 1967  19  छ

 क  क  न
 a

 x  WU  मौतें  मौतें

 ना  ०  ——  ee  as  2

 चेचक  105  50
 20

 हैजा  3

 प्लेग

 ऐ  संक्रामक  रोगों  का  कोई  अस्पताल  नहीं  है  लेकिन  संक्रामक  रोग  से  ग्रस्त

 रोगियों  के  उपचार  की

 (1)  आसनसोल  एल०  एम०  अस्पताल  तथा  (2)  आसनसोल  लोको  शभ्रस्पताल  में

 उपलब्ध  हैं  ।

 आसनसोल  खान  स्वास्थ्य  ate  जो  कि  पश्चिमी  बंगाल  सरकार  के  झधघीन  उस

 क्षेत्र  में  एक  संक्रामक  रोगों  का  अस्पताल  खोलने  का  प्रस्ताव  रखा  है  ।

 बड़ौदा  नगर  का  पुन्वर्गीकरण

 5414,  श्री  मदुराई  qs  क्या  वित्त  मन्त्री  ag  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 बड़ा  में  रहने  वाने  केन्द्रीय  सरकार  के  क्यारियों  द्वारा  बड़ौदा  नगर  को  छह

 श्रेणी  से  रख  श्रेणी  में  पुनर्वर्गीकरण  करने  के  बारे  में  सरकार  से  कोई  अनुरोध  किया

 गया  धौर

 यदि  तो  इस  बारे  में  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया है
 ?

 उप-प्रधान  मन्त्री  तथा  faa  सन्तरी  सोराबजी  :

 हाँ  ।  बड़ौदा  नगर  का  श्रेणी  के  रूप  में  दर्जा  ऊँचा  करने  के  सम्बन्ध

 में  श्रम्यावेदन  प्राप्त  हुए

 मकान  किराया  भत्ता  तथा  नगर-निवास  प्रतिपूर्ति  भत्ता  देने  के  प्रयोजनों  के  लिए

 पिछली  दस  वर्षीय  जन-गणना  के  अ्रनुसार  जनसंख्या  के  आधार  पर  नगरों  का  वर्गीकरण

 wie  सी  श्रेणी  के  रूप  में  किया  जाता  st  इन  चार  श्रेणियों  में

 करण  के  लिये  जनसंख्या  की  न्यूनतम  सीमा  क्रमशः  16  8  4  लाख  तथा  50

 हजार  1961  की  जन-गणना  के  asta  की  जन  संख्या  4  लाख  से  कम

 इसलिए  इस  नगर  को  श्रेणी  का  दर्जा  भी  नहीं  दिया  जा  सकता  ॥
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 eae

 पटना  शहर  का  पुन्वर्गीकरण

 5415.  st  रामावतार  शास्त्री  :  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  है  कि  सरकार  गत  दो  वर्षों  से  पटना  शहर  को  नबी  वर्ग में  लाते

 पर  विचार कर  रही
 यदि  तो  उस  सम्बन्ध  में  सरकार  का  निर्णय  क्या  कौर

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 उप-प्रधान  स्त्री  तथा  वित्त  मन्त्री  मोरारजी  इ

 (#)  तथा  वर्तमान  कसौटी  के  1961  की  जनगणना  के
 ware

 पर  पटना  नगर  को  श्रेणी के  aaa  नहीं  लाया  जा  सकता  ॥

 Madhya  Pradesh  River  Valley  Projects  in  Fourth  Plan

 +

 5416.  Shri G.  Dixit  Will  the  Minister  of  Irrigation  and  Power  be

 pleased  to  state

 (a)  whether  Government  have  received  a  priority  list  of  the  river  valley  projects  to  be
 included  in  the  Fourth  Five  Year  Plan  from  the  Madhya  Pradesh  Government ;

 (b)  if  so,  the  names  of  projects  given  in  the  list  and

 c)  whether  Government  propose  to  take  some  action  on  the  said  list

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Irrigation  and  Power

 (Shri  Siddheshwar  Prasad)

 (a)  No  ;  Sir

 (b)  and  (c)  Do  not  arise

 Financial  Assistance  given  to  Madhya  Pradesh

 5417.  Shri  G.  C.  Dixit :  Will  the  Minister  of  Fimance  be  pleased  to  state  the

 yearwise  details  of  amount  paid  to  Madhya  Pradesh  under  different  heads  after  the  Third  Five
 Year  Plan  period  so  far,  as  also  the  amount  spent  by  the  State  out  of  it  ?

 The  Deputy  Prime  Minister  and  Minister  of  Finance  (Shri  Morarji  Desai)
 5

 A  statement  is  laid  on  the  Table  of  the  House.  [Placed in  Library.  See
 LT

 No.
 634/69]

 ar  सरकार  के  कर्मचारियों  at  भविष्य  निधि पर

 ब्याज की  दर

 5418.  श्री  पो०  राममूर्ति  श्री  के०  रसानी

 श्री  के ०  एम०  अब्राहम  श्री प०  गोपालन

 श्री  रामावतार  फार्मा

 क्या  fat  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 केन्द्रीय  सरकार  के  कमेंचारियों  को  भविष्य  निधि  पर  कितना  ब्याज  दिया

 जाता है

 क्या  सरकार को  पता है  कि  भारतीय  राज्य  बेक  के
 सहायक  बैंक  wey  maf के  लिये  जमा  रादियों  पर  भी  इससे  भ्रधघिक  ब्याज  देते  हैं  ;
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 यदि  तो  क्या  सरकार  का  विचार  भविष्य  निधि  पर  भ्रमित  व्याज  देने  का  है

 क्योंकि  भविष्य  निधि  की  राशि  20  ag  से  भी  ध्वजिक  समय के  लिये  जमा  कराई

 जाती  भोर

 यदि  at,  तो  कब  से  ate  कितना  ?

 उप-प्रधान  मन्त्री  और  वित्त  मन्त्री  सोराबजी  देसाई  :

 से  चालू  वित्तीय  ag  के  ब्याज  दर  इस  प्रकार  निर्धारित

 की  जा  रही  दै  :

 10,000  रुपये  तक  की  जमा  रकम  5.25  प्रतिशत  1968-69

 के  लिए यह  दर  5.10  प्रतिशत  थी  )

 10,000  रुपये  से  ऊपर  की  जमा  रकम  पहले  10,000  रुपये  के  लिए  5.25

 प्रतिशत  1968-69  के  लिए

 यह  दर  5.10  प्रतिशत  कौर
 दोष

 रकम  के  लिए  4.80  प्रतिशत (  1968-

 69  में  भी  यही  दर

 सरकारी  भविष्य  निधि  में  नमा  रकमों  के  ब्याज  की  दरों  की  तुलना  वाशिज्यिक  बैकों

 में  जमा  रकमों के  ब्याज  की  दरों  से  नहीं  की  जा  सकती  ।  पहली  बात  तो  ag  है  कि  भविष्य

 निधि  में  जमा  रकमों  पर  कई  प्रकार  की  कर  सम्बन्धी  रियायतें  मिलती  हैं  जो  वाणिज्यिक

 बैंकों  में  जमा  रकमों  के  सम्बन्ध  में  नहीं  जैसे  किसी  वर्ष  जमा  की  गयी  रकमों  को

 कर के  उद्देश्य  से  aa  में  से  की  जा  सकने  वाली  कटौतियों  में  शामिल  किया  जाता  शेष

 रकमों पर  मिलने  वाले  ब्याज  पर  कर  नहीं  लगता  शादी  ।  भविष्य  योजना  के

 झन्तगंत  कई  प्रकार  के  प्रयोजनों  के  लिए  ऋण  लेने  या  रुपया  निकालने  की  सुविधाएँ  उपलब्ध

 हैं  ।  वाणिज्यिक  बैंकों  में  जमा  रकमों  के  मामले  इस  प्रकार  के  afar  लेने  रुपया

 निकालने  पर  ध्रतिरिक्त  ब्याज  देना  पड़ता  है  ।  भविष्य  निधि  में  जमा  रकमों  की  ग्र दा लत

 द्वारा  कुर्की  नहीं  करायी  जा  सकती  ॥

 यहाँ  पर  यह  बताना  भी  उचित  होगा  कि  भविष्य  निधि  में  जमा  रकमों  के  ब्याज

 की  दरों  के  वाणिज्यिक  बैंकों में  जमा  रकमों  के  ब्याज  की  दरें  पिछले  साल  से  कम

 हो  गयी हैं  ।

 sada  निदेशालय  ढारा  बताओ  नोटिसोंਂ  का  जारी  किया  जाना

 5419.  श्री  go  कु०  कापड़िया  :  क्या  वित्त  मंत्री  ag  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि :
 क्या  सरकार  का  ध्यान  22  1969  को  में  प्रवर्तन  निदेशालय

 द्वारा  जारी
 किये  गये  निदेशक  बताया  नोटिस  के  बारे  में  प्रकाशित  हुए  समाचार  की

 पोर  दिलाया  गया  है  ;

 rr
 (a)  क्या  यह  समाचार  सही  है  ;  प्रो
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 यदि  at,  तो  इस  मामले  में  सरकार  ने  क्या  कार्यवाही की  है  ?

 उप-प्रधान  मन्त्री  तथा  वित्त  मंत्री  मोरारजी  :

 दिनांक  22  1969  के  में  छपी  वहू  ख़बर  सरकार  की  जानकारी

 में  og  है  जिसमें  आरोप  लगाया  गया  है  कि  प्रवर्तन  निदेशालय  ने  dad  डोडा

 बम्बई  धौर  उसके  कुछ  निदेशकों  को  कुछ  निर्थक  बताओ  नोटिस  जारी

 किये थे  ।

 की  गई  जाँच-पड़ताल  के  अ्राघार  sada  निदेशालय  ने  भरसक  डोसा

 (mo)  बम्बई  को  ate  उसके  कुछ  निदेशकों  विदेशी  मुद्रा  विनिमय  विनियमन

 भषिनियम  1947  के  उपबन्धों  के  प्रथम  दृष्टया  उल्लंघन  के  सम्बन्ध  में  कुछ  कारण  बताया

 नोटिस  जारी  जिये  थे  ।  मामला  न्यायिक  कल्प  प्राधिकारी  के  विचाराधीन  इसलिये  कारण

 बताशो  नोटिसों  के  गुण-दोषों  की  चर्चा  करना  उचित  नहीं  होगा  ।

 उपयुक्त  को  देखते हुए  ag  प्रश्न  नहीं  उठत्ता  |

 Family  Planning  Programme  Publicity  Through  Stage  and

 Cultural  Shows

 5420,  Shri  Shiv  Charan  Lal  :  Will  the  Minister  of  Health  and  Family  Planning

 and  Works,  Housing  and  Urban  Development  be  pleased  to  state  :

 (a)  whether  Government  have  received  any  proposal  regarding  giving  publicity  to  family
 planning  programme  through  stage  and  cultural  shows  ;

 (b)  the  number  and  title  of  dramas  staged  under  the  family  planning  programmes  so
 far  asalso  the  names  of  authors  thereof  and  whether  any  of  such  plays  was  written  by  a  Member
 of  Parliament  also  ;  and

 (c)  whether  it  is  a  fact  that  publicity  through  such  stage  performances  proves  more  effective
 and  if  so,  the  attitude  of  Government  in  this  regard  ?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Health  and  Family  Planning  and

 Works,  Housing  and  Urban  Development  (Dr.  S.  Chandrasekhar  ):
 (a)  This  is  already  being  done.

 (b)  3  dramas  titled  ‘Makri  Ka  Jala’  ,  ‘Katghar’  and  ‘Ishwar  Ki  Den’  have  been
 arranged  by  the  Songs  and  Drama  Division  in  various  parts  of  the  country.  Two  of  these
 dramas—‘Katghar’  and  ‘Makri  ka  Jala’  have  been  written  by  Shri  G.  V.  Pant,  of  the
 Song  and  Drama  Division.  ‘Ishwar  Ki  Den’  has  been  written  by  Dr.  Dharam  Prakash, Ex-member  of  Parliament.

 Performances  of  various  other  dramas  in  the  regional  languages  have  been  arranged
 by  the  State  and  District  Family  Planning  Bureaus.  Details  regarding  these  are  not  readily available.

 compaign,
 (c)  Yes.  Government  is  already  utilising  this  method  for  Family  Planning  publicity

 Oil  Explorations  in  Iran  by  Oil  and  Natural  Gas  Commission

 9421  ,  Shri  Raghuvir  Singh  Shastri  :  Will  the  Minister  of  Petroleum  and
 Chemicals  and  Mines  and  Metals  be  pleased  to  state  :

 {a)  the  names  of  the  areas  in  Iran  where  the  oil  and  Natural  Gas  Commission  has  made
 explorations  and  the  quantity  of  oil  which  is  likely  to  be  available  at  each  pl  ace  ;  and
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 (b)  the  quantity  of  oil  that  India  is  likly  to  get  annually  and  at  what  estimated  rate  ?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Petroleum  and  Chemicals

 and  Mines  and  Metals  (Shri  D.  R.  Chavan)  :

 (a)  and  (b)  The  Oil  and  Natural  Gas  Commission  is  carrying  out  its  explor  ation

 activities  in  four  Blocks  in  District  in  the  Iranian  off-shore  area  and  is  entitled  to  one-sixth

 of  the  oil  available.  As  further  exploration  is  still  in  progress,  it  is  premature  to  calculate  the

 precise  quantities  that  will  be  available  and  the  rate  at  which  they  will  be  available.

 बम्ब-हे  में  करीम  धाप  तथा  ताशों  का  पकड़ा  जाना

 5499.  डा०  सुशीला  नज़र  श्री  बिदवताथ  पाण्डेय  :

 क्या  fed  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  1969  के  प्रथम  सप्ताह में  बम्बई में  केन्द्रीय  उत्पादन

 शुल्क  अघिकारियों  ने  दो  छापों  में  लगभग  कुल  6.5  करोड़  रुपये  के  मूल्य  का  कृत्रिम  घागे

 तथा  तारा  पकड़े  थे  ;  रोक

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  कितने  व्यक्ति  गिरफ्तार  किये  गये  शौर  इस  मामले

 में  सरकार  ने  क्या  कार्यवाही  की  ?

 उप-प्रधान  मंत्री  तथा  वित्त  मन्त्री  मोरारजी  :

 बम्बई  समाहर्त्ता-कार्यालय  के  केन्द्रीय  उत्पाद नन शुल्क  अ्रफसरों  ने  1  1969

 को  दो  मामलों  में  माल  पकड़ा  ।  एक  मामले  में  विदेशी  are  के  सोने  के  220  ्य  पकड़े

 गये  श्रन्तर्राष्ट्रीय  दर  पर  मुल्य  लगभग  2.17  लाख  रुपये  था  कौर  दूसरे  मामले  में

 लगभग  41,000  रुपये  मूल्य  विदेशों  में  बने  ताश  के  27  पैकेज  तथा  चमकीले  सुत  के

 पैकेज  तौर  साथ  ही  25,000  रुपये  मूल्य  की  एक  यंत्रचालित  नौका  पकड़ी  गयी  जिसमें

 माल  पाया  गया  ॥

 माल-पकड़ने  के  उपयु क्त
 मामलों  के  सम्बन्ध  में  it  तक  कोई  व्यक्ति  गिरफ्तार

 नहीं  किया  गया  ।  धागे  जाँच-पड़ताल  जारी  है
 ।

 जीवन  बीमा  निगम  के  विकास  अधिकारियों  की  ant

 5423,  श्री  रवि  राय :  क्या  feat  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  को  जीवन  बीमा  निगम  के  विकास  भ्र घि कारियों  से  उनकी  माँगों

 को  पूरा  करने  के  लिये  हाल  ही  में  एक  अभ्यावेदन  प्राप्त  gat  है  :

 यदि  तो  उनकी  माँगें  क्या  हैं  ;  कौर

 इस  मामले  में  सरकार  ने  कया  कार्यवाही  की  है  ?

 उप-प्रधान-मन्त्री  तथा  वित्त  मंत्री  मोरारजी  :

 ,  तथा  बीमा  क्षेत्र-कमंचारियों  के  राष्ट्रीय  grote  जीवन  वी

 निगम  दोनों  द्वारा  सम्मिलित  रूप  से  सरकार  को  भेजे  गये  चार  मुद्दों  के  बारे  में  सरकार  16-2-

 1969  को  लिये  गये  निर्णय  के  बाद  कोई  झम्यावेदन  प्राप्त  नहीं  हुआ  इन  चार  मुद्दों  पर

 सरकार  का  निर्णय  निम्नलिखित  था  क



 7  1969  लिखित  उत्तर

 (1)  मंहगाई  को  जीवन-निर्वाह-सुचकांक  के  साथ  जोडना  :

 जेसे  111  कर्मचारियों  के  मामले  में  किया  गया  हे  उस  तरह  मंहगाई  भत्ते

 को  जीवन-निर्वाह-सूचकांक के  जोड़ने  की  मांग  स्वीकार  नहीं  की  गयी  है  ।

 (2)  मंहगाई-दत्त  में  एतदर्थ

 जिन  तारीखों  से  st Tl-  111  कमंचारियों  के  मंहगाई  भत्ते  में  वृद्धियाँ  की  गई  थीं

 उन्हीं  अर्थात्  1  1967,  1  1967,  1  दिसम्बर  1967 से  जीवन

 बीमा  निगम  के  विकास  अधिकारियों  के  महंगाई  भत्ते  में  भी  कुछ  एतदर्थ  वृद्धियाँ  की  इन

 वृद्धियों  के  1  1967  से  विकास  श्रधघिकारियों  को  समायोजन  भत्ताਂ  दिया

 जाना  जैसा  श्र  अधिकारियों  के  लिये  मंजूर  fear  गया  है  1  मंहगाई  भत्ते  में

 जो  एतदर्थ  वृद्धियाँ  देने  का  पहले  ही  कहा  जा  चुका  है  aa  जो  समायोजन  क्य  देने  का  प्रस्ताव

 उनकी  दरें  निम्नलिखित  हैं

 मूल  वेतन  मंहगाई-भत्ते  में  एतदर्थ  वृद्धियाँ  समायोजन-भत्ता

 1-12-67

 पय
 ~  1-2-67

 ag
 1-7-67

 qq  पये

 130  10.00  10.00  5.00

 140  10.00  10.00  10.00  5.00

 150  10.00  10.00  10.00  5.00

 10.00 160  10.00  10.00  5.00

 170  10.00  10.00  10.00  5.00

 180  10.00  10.00  10.00  10.00

 19)  15.00  15.00  10.00 15.00

 200  15.00  15.00  15.00  10.00

 210  15.00  15.00  15.00  10.00

 220  15.00  15.00  15.00  10.00

 15.00 230  15.00  15.00  10.00

 245  15.00  15.00  15.00  15.00

 260  15.00  15.00  15.00  15.00

 275  15.00  15.00  15.00  20.00

 290  15.00  15.00  15.00  20.00

 305  15.00  15.00  10.00  30.00

 325  15.00  10.00  10.00  50.00

 345  10.00  10.00  10.00  70.00

 365  10.00  10.00  10.00  75.00
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 i  2  3  4  5

 रुपये  aaa  पप  साये

 385  10.00  10.00  85.00

 405  10.00  10.00  10.00  100.00

 430  10  00  10.00  10.00  100.00

 455  10.00  10.00  13.00  100.00

 480  10.00  10.00  13.00  100.00

 505  10.00  10.00  13.00  100.00

 530  10.00  10.00  13.00  100.00

 355  10.00  10.00  13.00  100.00

 580  10,00  10.00  13.00  100.00

 605  10,00  10.00  13.00  100.00

 सरकार  के  निर्णय  के  सम्पूर्णा  पाठ  में  sar  कहा  गया  भत्ते  को

 31-8-69  के  बाद  चालू  रखने  कौर  उसकी  मात्रा  के  बारे  में  पुनर्विचार  किया  जायगा  ।

 (3)  मकान  किराया  भत्ता

 1-9-66  से  31-3-68  तक  at  शारवती के  500  रुपये  at  उससे  अधिक  वेतन

 पाने  वाले  विकास  अधिकारियों  को  मकान  किराया  किराये  के  सत्यापन  के  बिना

 ही  मिलना  चाहिये  ।

 1  1968  से  सभी  विकास  अ्रघिकारियों  निम्नलिखित  न्यूनतम  सीमा  के  घिन

 रहते  वेतन  का  15  प्रतिशत  मकान  किराया  भत्ते  के  रूप  में  बिना  किसी  शर्तें
 के

 मिलेगा

 मल  वेतन  न्यूनतम  मकान  किराया  भत्ता

 पय  याय

 130-150  25

 160-190  30

 200-245  40

 260-290  50

 305-345  60

 365-605  75

 (4)  बोनस

 aq  1964-65,  1965-66,  1966-67  कौर  1967-68  का  बोनस  डेढ़  मदीने

 के  वेतन  की  दर  से  दिये  जाने  की  माँग  मंजूर  नहीं  की  I

 उक्त  नीतियों  का  प्रभाव  यह  होगा  कि  समायोजन  भत्ता  मकान  किराया  aa
 में  gare  होने  पहले  मंहगाई-भत्ते  में  जो  एतदर्थ  वृद्धियाँ  देने  को  wet  गया  दै
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 405  रुपये  या  उससे  कम  पाने  वाले  विकास  भ्र घि कारियों  को  भ्रमित  होने  वाली  प्रोत्साहन

 प्रदायगियों को  हिसाब  में  नहीं  लेने  पर  भी  वे  समान  वेतन  पाने  वाले  at Tt —  111  के

 कर्मचारियों  की  अपेक्षा  ales  west  स्थिति  में  कौर  इस  वर्ग  के  विकास  अघिकारियों  की

 संख्या  पूरे  संवर्ग का  85  प्रतिशत  है  ।

 सरकारो  अस्पतालों  को  नर्सों  को  भत्ते

 5424.  श्री  विदवम्भरन ऋ :  कया  परिवार  निर्माण  ,  आवास  एवं

 विकास  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह सच  है  कि  दिल्‍ली  में  सरकारी  अस्पतालों  में  नर्सों  को  केन्द्रीय  सरकार

 के  अन्य  विभागों  में  उनके  प्रतिस्थानी  क्यारियों  की  तुलना  में  कम  मंहगाई  भत्ता  तथा

 नगर-भत्ता  दिया  जाता  है  ;

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  कौर

 क्या  नसों  ने  सरकार  को  यह  अभ्यावेदन  दिया  है  कि  उनके  मंहगाई  तथा  नगर

 प्रतिकर  को  बढ़ा  कर  उनके  समान  वेतन  क्रम  वाले  केन्द्रीय  सरकार  के  धन्य  कर्मचारियों

 के  स्तर  पर  लाया  जाये  धौर  यदि  तो  उनके  ध्रभ्यावेदन  पर  क्या  कार्यवाही  की

 गई  है  ?

 परिवार  आवास  एवं  नगर-विकास  मंत्रालय  में

 राज्य  मन्त्री
 qo  Yo  :

 जी  हाँ  ।

 दिल्‍ली  के  अस्पतालों  की  नतीजे  कर्मचारियों  को  मेलिंग-भत्ते  की  रियायत  के

 बदले  में  घटी  दरो  पर  मंहगाई-भत्ता  तथा  नगर-भत्ता  दिया  जाता है  ।

 जी  हाँ  ।  यह  मामला  विचाराधीन  है  ।

 faa  सचिव  द्वारा  मे  तस  साह-जैन  को  मकान  किराये

 पर  दिया  जाना

 5425,  रामावतार  शास्त्री :  श्री  योगेन्द्र  फार्मा  :

 श्री  च्  लिमये  :  श्री  चंद्रशेखर  सिह  :

 क्०  मि०  मघ कर :  थो  ए  श्री चरन

 श्री  पो गेर द्र

 क्या  fea  मन्त्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे कि  :

 ag  सच
 कि  वित्त

 श्री  do  पी०  सिह  परिवार

 का  बिहार  में  एक  मकान  है  ;

 कया  यह  dad  साहू-जेन  ध्रुवा  उनकी  सम्बद्ध  कम्पनियों  अथवा  उनके  निकट

 संबंधियों  को  किराये  पर  दिया  हुआ

 यदि  तो  उसका  कुल  वार्षिक  किराया  कितना  दै  धौर  इस  सम्पत्ति  पर  कितना

 नगर-कर  दिया  जाता  है  ;
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 क्या  यह  भी  सच  है  कि  यद्यपि  रसीदों  के  अनुसार यह्  मकान  किराये  पर  दिया

 gar है  किन्तु  उसका  स्वामी  /  उनका  परिवार  अथवा  उसके  निकट  संबंधी  ध  भी  उसमें

 रहते  हैं  ;

 क्या  इसका  विस्तार  तथा  उसकी  मरम्मत  तथाकथित  किरायेदार  के  खच  पर  की

 जा  रही  है  जिससे  इसका  मुल्य  बढ़  जायेगा

 क्या  सरकार  एक  उच्च  सैनिक  अधिकारी  के  इस  व्यवहार  को  उचित  समिति

 att

 यदि  तो  इस  संबंध  में  क्या  कार्यवाही  करने  का  विचार  है  ?

 उप-प्रधान  मन्त्री  और  वित्त  मन्त्री  मोरारजी  :

 बिहार  में  पटने  के  शेखपुरा  मोहल्ले  में  श्रीमती  टी०  पी०  सिंह  का  एक

 मकान  है
 ।

 ag  मकान  1963  में  एक  पंजीकृत  पटु  नामे  लीज

 के  जरिये  मैसेज  रोहतास  इंडस्ट्रीज  लिमिटेड  को  पाँच  वर्ष  के  लिए  किराये  पर  दिया  गया

 यह  मकान  wat  उनके ही  कब्जे  में  है  ।

 मकान  से  किराये  के  रूप  में  हर  4,800  3  एकड़  भूमि  में  लगाये

 गये  बागीचे  तथा  फलों  के  बागीचे  से  5,400  रुपये  ate  फर्नीचर  तथा  फिर्टिग्स  से  2,400

 रुपये  की  mina  होती  चू  कि  यह  मकान  नये  विकसित  क्षेत्र  में  इसलिए  1958  में

 निर्धारित  किये  गये  200  रुपये  वार्षिक  नगर-कर  में  कोई  परिवर्तन  नहीं  gars  ।  इसके

 भूमि  के  जिस  भाग  पर  इमारतें  बनायी  गयीं  उसे  मिला  कर  सारी  भूमि  का  लगान  सरकार

 को  दिया  जाता  है  t

 इसका  उत्तर  नहीं  में  लेकिन  श्रीबर  कौर  1968  के  बीच  7

 सप्ताहों  के  लिए  श्री  टी०  पी०  fag  इस  मकान
 में  रहे  ।

 श्री  टी०  पी०  सिंह  चानक
 बीमार

 पड़  गये  थेमोर  वहाँ  से  कौर  कहीं  नहीं
 जा  सकते  थे  ।  यह  बात  पट  की

 अवधि  समाप्त

 होने  के  बाद  की  है  शोर
 इस  ale  का  किराया  न  तो  गया  है  att  न  लेने  का

 विचार  है  ॥

 भूमि  तथा  सम्बद्ध  भवनों का  कुछ  विस्तार  पूर्णतः  श्रीमती  ato  पी०  सिंह  के

 खर्च  से  किया  गया है  ।  पट  नामे  की  शर्तों  के  अनुसार  मरम्मत  तथा  रखरखाव  की  जिम्मेदारी

 TE  दार  की  है
 ।

 चूकि  यह  मकान  कई  वर्ष  पूर्व  एक  पंजीकृत  पट्ट  नामे  के  जरिये  झ्रपेक्षा कृत  कम

 किराये  पर  दिया  गया  था इसलिए  यह  नहीं  कहा  जा  सकता  कि  श्री  टी०  पी०  सिंह  ने  कोई

 अनुचित  काय  किया

 यह  सवाल  पैदा  ही  नहीं  होता  ।
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 आयकर  aaa  के  वाशक  सम्मेलन

 5426.  at  ज्योतिमंय  व्या  वित्त  मत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  भ्रामक  शभ्रायुक्तों  का  वार्षिक  सम्मेलन  नियमित  रूप  से  नई  दिल्‍ली  में

 हो  रहा

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण

 क्या  प्रत्यक्ष  करो  सम्बन्धी  केन्द्रीय  बोर्ड  के  चेयरमन  द्वारा  नियमित  रूप  से  दौरा

 किये  जाने  को  दृष्टि  में  रखते  हुए  arent  श्रायुक्तोਂ  का  नियमित  वार्षिक  सम्मेलन  करना  आवश्यक

 हैं  ;  ar

 1967  से  1968  तक  प्रत्यक्ष  करोਂ  सम्बन्धी  केन्द्रीय  बोर्ड  के

 चेयरमन  तथा  सदस्यों  ने  कलकत्ता  तथा  धन्य  व्यापारिक  तथा  भ्रीद्योगिक  केन्द्रों  का  कितनी

 बार  निरीक्षण  हेतु  दौरा  किया  ate  इन  दौरों  पर  कुल  कितनी  धनराशि  व्यय  की  गई  ?

 उप-प्रदान  मन्त्री  तथा  वित्त  मन्त्री  सोरारजो  :

 हाँ  ।  प्राय-कर  श्रायुक्तोਂ  के  सम्मेलन  लगभग  नियमित  रूप  से  प्रत्येक  ag

 होते  हैं  wie  प्रतिकार  नई  दिल्ली  में  ही  होते  हैं  ।

 mane  श्रायुक्तोਂ  का  नियमित  रूप  से  निश्चित  समय  के  बाद  बुलाना

 आवश्यक  जिससे  सामान्य  हितो  की  महत्वपूर्ण  सदस्यों  को  सभी  श्रायुक्तोਂ  के  समक्ष

 रखा जा  सके  घ्राण  उन  पर  श्रपने-श्रपने  दृष्टिकोण  तथा  व्यावहारिक  श्रवुभव  के  आधार  पर

 स्वतंत्रतापूर्वक  चर्चा  की  जा  सके  ।  इन  चर्चाप्नो  से  प्रत्येक  समस्या  के  विभिन्न  पतलूनों  के

 उचित  स्वरूप  सामने  लाने  में  कौर  सम्मत  निष्कर्षों/निणंयो'  पर  पहुँचने  में  सहायता  मिलती है  ।

 निरीक्षकों  आयकर  अधिका  रियो  11)  के  पदो  पर  पदोन्नति  करने  के  प्रस्तावों

 पर  विचार  करने के  लिये  विभाग  य-पदोन्नति-समितियोਂ  की  बैठकों  के  आयोजन  का  अवसर

 भी  जाता  है  ।  ऐसी  प्रत्येक  समिति  में  केन्द्रीय  प्रत्यक्ष कर  बो  के  ध्रप्यक्ष  तथा

 उसके  सदस्यो  में  से  एक  सदस्य  दौर  सम्बन्धित  राय-कर  आयुक्त  भी  होता  है  ।

 हाँ  ।  श्रेय  के  लिये  यह  सम्भव  नही ंहै
 कि  वे  स्वयं  सभी  राय-कर  झा युक् तो

 के  अधिकार  क्षेत्रो  को  देखने  जाय  ।  इसके  राय-कर  भ्रायुक्तोਂ  का  वार्षिक  सम्मेलन

 बुलाना  इसलिये  आवश्यक  है  कि  बो  के  श्रेय  तथा  निरीक्षण

 निदेशक  कौर  सभी  प्राय-कर  आयुक्त  ऐसी  प्राविधिक  तथा  प्रशासनिक  ames  पर  सम्मिलित

 जिनका  स्वरूप  afar  भारतीय रूप से  चर्चा  कर  हो  ।  ऐसा  सम्मेलन

 जिसमें  उप-प्रधान  मन्त्री/मन्त्री  राजस्व  तथा  वित्त  सचिव  भाषण  देते  महत्वपूर्ण

 मामलों  पर  पक्ष-विपक्ष  की  जाँच  करने  के  बाद  निर्णय  करने  के  लिये  अत्यन्त  आवश्यक  है  ।

 ऐसा  नहीं  होने  पर  विभागीय  पदोन्नति  समिति  की  बैठक  में  भाग  लेने  के  लिये  सभी

 कर  को  नई  दिल्‍ली  झाना  ही  पड़ेगा  ।  मितव्ययता  की  ches  दोनो  कार्यक्रमों  को

 एक  ही  समय  पर  रख  दिया  जाता  है  ।

 सूचना  नीचे  दी  गयी
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 दमकल  1967  से  जून  1968  तक  की  अवधि
 कितनों

 बार  किया  गया

 के  दौरान  देखे  गये  स्थान  गय  कुल

 16 बम्बई

 हैदराबाद

 बंगलौर  |

 नागपुर

 जयपुर

 ध्रहमदाबाद
 मद्रास

 इलाहाबाद

 कलकत्ता

 पुना
 |

 24,473,  00  रु०

 लखनऊ

 कोचीन  |

 पटनी

 पटियाला  |

 भोपाल

 शिलांग  |

 इन  थ  OCA ef foal  का  warts सोम

 5427.  at  जुगल  बंडल  क्या  fea  मन्त्री  सीमा-शुल्क
 नियमों कनिका कि  ह  |  के  उल्लंघन  के  बारे

 में  3  1969 के  तारों  कित  प्रश्न  संख्या  253 के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की

 कपा  करेंगे  कि  :

 वर्ष  1966,1967  तथा  1968
 में  किन-किन  के  विरुद्ध  मुकदमे  चलाये  गये

 धौर  उनके  पते  क्या  ale

 जिन  77  मामलों  में  sare  नोटिस  नहीं  दिये  गये  उनके  नाम

 बया  हैं  ?

 उप-प्रदान  मन्त्री  तथा  वितत  मन्त्री  मोरारजी  :

 तथा  सूचना  geet  की  जा  रही  हे  तथा  सभा  की  मेज  पर  रख

 दी  जायगा  ॥

 पाँचवें  वित्त  आयोग  को  काल  सरकार  दारा  प्रस्तुत  ज्ञापन

 5429.  श्री  पी०  पी०  एथोस  श्री  Yo  गोपालन  ८

 श्री  ई०  के०  नयनार :  श्रीमती  सुशीला  गोपालन  :

 क्या  वित्त  मन्त्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
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 am  यह  सच  है  कि  पाँचवें  वित्त  आयोग  ने  हाल ही
 में  केरल  राज्य  का  दौरा

 किया  था  ;

 क्या  केरल  सरकार  ने  उस  आयोग  को  कोई  ज्ञापन  प्रस्तुत  किया  कौर

 यदि  तों  उस  ज्ञापन  की  मुख्य  बातें  क्या

 उप-प्रधान  मन्त्री  और  वित्त  मन्त्री  मोरारजी  देसाई  )  :

 भोर

 आयोग  द्वारा  अपनाई  गयी  कार्यप्रणाली  के  नियमो  के  ऐसे  विषयों

 के
 सम्बन्ध  में  आयोग  को  प्राप्त  हुए  सभी  पत्र  शादी  गुप्त  समझे  जाते  हैं  जिनके  बाये  में  oat

 को  fete  प्रस्तुत  करनी  है  ।

 सरकारी  क्षेत्र  के  निगमों  के  लिए  सेवा  आयोग

 5430.  थो  मत्युजिय  प्रसाद :  sar  fea  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सहकारी  क्षेत्र  के  विभिन्न  औद्योगिक  निगमों  में  इंजीनियरों  श्र  रसायनों

 के  उच्च  तकनीकी  पदों  पर  नियुक्ति  करने  waar  ऐसे  पदों  पर  पदोन्नति  करने  के  सम्बन्ध

 में  कोई  समान  नीति  अपनाई  गई  है  ;

 क्या  इस  प्रयोजन  के  लिए  एक  से  अधिक  निगमों  या  उपक्रमों  के  लिए  कोई

 भागों  बनाया  गया  है  ;  कौर

 यदि  तो  क्या  उन्हें  इस  सम्बन्ध  में  कोई  da  दिये  गए  हैं  agar  देवे
 का  विचार है  atc  यदि  तो  उनका  ब्योरा  क्या  है  ?

 उप-प्रधान  मन्त्री  शौर  वित्त  स्त्री  मोरारजों  :

 प्रशासनिक  सुधार  भ्रायोग  द्वारा  सरकारी  क्षेत्र  के  उपक्रमों  सम्बन्धी  oot  रिपोर्ट

 में
 की  गयी  सिफारिशों  पर  सरकार  ने  जो  fala  किय ेहैं  उनके  उच्च  तकनीकी  पदों

 सहित  सारे  पदों  पर  नियुक्तियाँ  करने  के  चाहे  उन  पदों  का  वेतन  कुछ  भी  aa

 सरकारी  उद्यमों  के  निदेशक  बोले  को  है  ।  लेकिन  श्रथ्यक्षों  बोड़े  के  सदस्यों  जिनमें

 प्रबन्ध  निदेशक  शामिल हैं  are  संघटक  एककों  के  महा-प्रबन्धकों  की  नियुक्तियाँ  aa  भी  सरकार

 करती  उच्च  वर्गों  के  पदों  (  2500  रुपये  से  3000  रुपये  तक  के  कौर  उससे  शभ्रधघिक  वेतन

 वाले  पर  58  वर्ष  से  श्रमिक  की  ag  वाले  व्यक्तियों  की  नियुक्तियों  के  लिए  भीਂ  सरकार

 की  स्वीकृति  लेना  आवश्यक  होता  चाहे  वे  व्यक्ति  गर-सरकारी  क्षेत्र  के  हों  या  सरकारी

 क्षेत्र के  ।

 कौर  (71)  सरकारी  उद्यमों  के  लिए  सेवा  आयोग  स्थापित  करने  का  कोई

 विचार  नहीं  है  ।  यह  फैसला  इस  मामले  में  प्रशासनिक  सुधार  भ्रायोग  के  विचार  के
 ध्रुमिर

 किया  गया  है  ।  प्रशासनिक  सुधार  walt  का  मत  है  कि  सरकारी  क्षेत्र  के  लिए  इस  प्रकार
 के  किसी  आयोग  की  स्थापना  किये  जाने  से  सरकारी  उद्यमों  की  स्वायत्तता  कम  हो  जायगी

 घौर  इसके  परिणामस्वरूप  उनके  कार्य  में  विलम्ब  होगा  ।
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 गुजरात मं म

 a
 गाँवों  में  बिजली  की  व्यवस्था  और  नलकपों  के  लिए

 बिजली  दिया  जाना

 5431,  श्री  ata  fag  महिला
 :

 कया  सिचाई  तथा  चिया  मन्त्री  यह  बताने  की  झपा

 करेगे  कि

 वर्ष  1967-68  में  गुजरात में  कितने  नल-कूपों  के  लिए  बिजली  उपलब्ध  की

 कौर

 ag  1967-68  में  गाँवों  में  बिजली  लगाने  तथा  नल-कूपों  के  लिए  बिजली

 सप्लाई  करने  में  कुल  कितनी  राशि  खर्च  हुई
 ?

 सिचाई  तथा  faq  मंत्रालय  में  seat  सिद्धेश्वर

 कौर  1967-68  के  दौरान  गुजरात  राज्य  में  348  ग्रामों  विद्युत

 रण  किया  गया  है  ate  171  नलकूपों  समेत  9206  शिफ़ाई  पम्पों  को  अर्जित  किया  गया

 है  ।  1967-68  के  दोरान  गुजरात  में  ग्राम  विद्युतीकरण  पर  62510  लाख  रुपये  की  वह

 राशि  भी  शामिल  है  जो  कि  नलकूपों  को  जीत  करने  पर  खर्च  हुई  है  ।

 भारतीय  तेल  संस्था  की  स्थापना  के  लिए  प्रस्ताव

 श्री  अदालत : 5432.  श्री  सु  कठ  कापड़िया

 क्या  पैट्रोलियम  तथा  रसायन  और  खान  तथा  घात  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 नई  दिल्‍ली  में  हाल  ही  की  द्विपक्षीय  बातचीत  में  फ्रांस  ने  भाग्तीय  तेल  संस्था

 की  स्थापना  में  सहयोग  करने  का  प्रस्ताव  रखा  है

 यदि  तो  प्रस्तावित  संस्था  की  मुख्य  बातें  कया  कौर

 इस  बारे
 में

 सरकार  की  प्रतिक्रिया  क्या  है

 दा०  र० पैट्रोलियम  तवा  रसायन  और  खान  तथा  धातृ  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री

 agit  )

 ate  नई  दिल्‍ली
 में  हुई  हाल  ही  की  द्विपक्षीय  बातचीत  में  फ्रांस

 git  इंडियन  इंस्टीट्यूट्स  श्राफ  पेट्रोलियम  के  बीच  सहयोग  बढ़ाने  के  सामान्य  प्रदान  पर

 बिचार  gar  था  ।  परन्तु  कोई  ठोस  प्रस्ताव  नहीं  रखा  गया  था  ॥

 Recovery  of  Gold  Biscuits  in  Cuttack

 5433  Shri  Hukam  Chand  Kachwai  :  Will  the  Minister  of  Finance  be  pleased

 to  state

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  officials  of  the  Central  Excise  Department  had  recovered  gold
 biscuits  weighing  about  200  tolas  from  the  possession  of  a  passenger  in  Cuttack in  the  first  week

 of  March,  1969

 (b)  if  so,  the  value  of  the  gold  recovered  ;  and

 (c)  the  number  of  persons  arrested  in  this  connection  ?

 The  Deputy  Prime  Minister  and  Minister  of  Finance  (Shri  Morarji  Desai) :
 (a)  ,  (b)  and  (c)  No  such  seizure  was  effeeted  during  the  first  week  of  March;  1969.

 However,  on  25th  February,  1969  officers  of  the  Central  Excise  Department,  Cuttack  seized
 68.  at biscuits  of  gold,  in  all  weighing  2337  grams  and  valued  at  about  Rs.19,  VO  8  at  the  international

 rate,  from  a  person  in  Cuttack.  The  person  concerned  was  2  rested.
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 is

 Seizure  of  Smuggled  Goods  in  Bombay
 niet IVE 14131.  er  of  Finance  be  pleased 5434,  Shri  Hukam  Chand  Kachwai  :  Will  the

 to  state  १

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  Customs  Officials  seized  gold  and  other  smuggled  goods  worth
 about  Rs.  7  lakhs  at  Bhurood  about  50  miles  from  Rombay  during  March,  1969  ;  and

 (b)  if  so,  the  number  of  persons  arrested  in  this  connection  and  the  action  taken  against
 them  during  the  above  period  ?

 The  Deputy  Prime  Minister  and  Minister  of  Finance  (Shri  Morarji  Desai  )

 (a)  During  March,  1969  Customs  Officials  effected  four  seizures  in  and  around  Murud
 in  Kolaba  District.  The  goods  seized  comprised  of  gold  weighing  2,200  tolas  valued  at  Rs.2.17

 lakhs  approximately  at  the  international  rate,  Cinnamon  weighing  5184  Kg.  valued  at  Rs3.63

 lakhs  approximately,  33  packages  of  playing  cards  and  radiant  yarn  both  items  valued  at  about
 Rs.41,000  besides  a  mechanised  vessel  valued  at  about  Rs.25,000.

 (b)  No  arrest  has  so  far  been  made.  Investigations  are  in  progress.

 आयकर  अपीलीय  पाया  अधिकरण  को  aa  दिलाने  के  अघिकार  देना

 5435.  श्री  बाल्मीकि  चौधरी  :  क्या  fea  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  आयकर  अधिनियम  में  ऐसा  संशोधन  करने  का  सरक।र  का  प्रस्ताव  है  कि

 प्राय कर  ध्रपीलीय  न्यायाधिकरण ों  को  खच  दिलाने  की  शक्तियाँ  दी  जायें  ;

 यदि  तो  इस  बारे  में  क्या  निर्णय  किया  गया  कौर

 ऐसा  विधान  कान  संसद्‌  के  सामने  लाया  जायेगा  ?

 उप-प्रधान  सन्तरी  तथा  वित्त  मन्त्री  मोरारजी  :

 (a)  इस  सम्बन्ध  में  एक  प्रस्ताव  था

 उस  प्रस्ताव  की  जाँच  की  गई  थी  तथा  उसे  स्वीकार  करने  योग्य  नहीं
 पाया  गया  ।

 यह  सवाल  नहीं  उठता  ।

 कलकता में  ब्रिटिश  फर्मे

 5136.  श्री  चपला कान्त  भट्टाचाये  :  पया  चित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  ध्यान  To  एफ०  ई०  जी एन ०  द्वारा  प्रसारित  किये
 गये  निम्नलिखित  समाचार  की  भोर  दिलाया  गया  है  ;

 दिल्‍ली  के  टेलीग्राफਂ  के  संवाददाता  ने  यह  समाचार  दिया  है  कि  यदि
 पश्चिम  बंगाल  की  नई  साम्यवादी  सरकार  कराने  से  श्रमिक  झ्रदयान्ति  की  नई  लहर  उत्पन्न

 हुई  तो  उस  स्थिति  का  सामना  करने  के  लिए  ब्रिटेन  के  व्यापारी  कलकत्ता  से  ach  फर्मों
 के  स्थानान्तरण  के  लिये  आपातकालीन  योजनायें  बना  रहे  हैं  ।  उस  राज्य  में  HE  न  की  कुल
 200,000,000  पौंड  पूँजी  लगी  हुई  है  मै

 mit क्या  ऐसे  स्थानान्तरण  की  सम्भावना  के  बारे  में  vig  जानकारी  प्राप्त  हुई  है  ;
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 Bae

 यदि  नह  तो  इस  बारे  में  क्या  प्रतिक्रियायें हैं  ?

 उप-प्रधान  मन्त्री  और  वित्त  यात्री  मोरारजी  :

 af  ।

 पर  सरकार  को  इस  का  पता  नहीं  है  कि  कोई  ब्रिटिश  फर्म  att

 परिसम्पत्ति  को  कलकत्ते  से  स्थानान्तरित  करना  चाहती है  ।

 यह  सवाल  पैदा  ही  नहीं  होता  ।

 रिजवी  बेक  द्वारा  बैंकों  को  सेवा-शुल्क  में  बद्धी  न  करने  के  अनुदेश

 5437.  श्री  wa  लिमये  :  क्या  वित्त  मन्त्री  यह  बताने  at  कपा  करेंगे  कि  :

 (®)  क्या  यह  सच  है  कि  भारत  के  रिजर्व  बैंक  ने  श्रनुसुवित  dak  को  सेवा-दुत्कारें  में

 वृद्धि  न  करने  के  gata  जारी  किये  थे  ;

 क्या  ऐसे  अनुदेश  जारी  करने  तथा  उनकी  क्रियान्विति  सुनिश्चित  करने  के  सम्बन्ध

 में  कोई  कानूनी  स्वीकृति  है  ;

 यदि  तो  किस  कातून/नियम/श्रधिसुचना  के  aaa ;

 क्या  यह  भी  सच  है  कि  कुछ  अनुसूचित  dal  ने  इन  अनुदेशों  का  उल्लंघन  करके

 शुल्कों में  वृद्धि  की  है  ;  कौर

 यदि  तो  मरीज  बेंक/सरकार  ने  इन  dat  के  विरुद्ध  सामाजिक  नियंत्रण

 योजना  के  श्रन्तगंत  अथवा  अन्यथा  कया  कायंवाही  की  है  ?

 उपप्रधान  मन्त्री  और  वित्त  मन्त्री  मोरारजी  :

 भारतीय  बेक  संघ  के  सदस्यों  ने  एक  ऐसा  समभक्रौता  fear  था  जिसके

 उन्होंने  वस्तुभ्नों  की  रकमों  के  प्राण  कौर  प्राप्त  होने  वाली/भिजी  जाने  वाली  हुंडियों

 at  उगाही  पर  2  1968  से  सेवा-शुल्क  लगाने  के  लिए  सेवा-शुल्कों  की  एक  सूची

 स्वीकार  की  थी  ।  जब  रिजेंट  बक  को  इस  समझौते  की  सुचना  दी  गई  तब  उसने  इस  मामले

 में  संघ से  विचार-विमर्श  किया  तथा  संघ  ने  11  को  ध्यान  सदस्यों  को  यह  सलाह

 दी  कि  रिजर्व  बैंक  द्वारा  इस  मामले  पर  wie  आगे  विचार  किये  जाने  तक  2  19687

 पटले  at  स्थिति  ga:  स्थापित  कर  दी  जाय  ।
 संघ

 के  सदस्य  बैंकों  ने  अपनी  शाखों  को  पहले

 के  शुल्कों  को  बनाये  रखने  की  हिदायतें  भी  दीं  ।  इसलिए  रिजर्वों  बैंक  सेवा-शुल्क  न  बढ़ाये

 जाने  के  सम्बन्ध  में  बैंकों  को  औपचारिक  रूप  से  हिदायतें  देना  श्रावश्यक  नहीं  समझा  ॥

 atc  रिजर्व  ta  को  ब  किंग  विनियम  1949  की  धारा  35  क

 के  भ्रन्तगंत  ऐसी  हिदायतें  जारी  करने  का  भ्र धि कार है  ।

 ate  दिल्‍ली  की  एक  बस्ती  में  तीन  बैंकों  की  तीन  शाखाश्रों  के  बारे  में  ऐसी

 सुचना  मिली  है  कि  उन्होंने  कुछ  मामलों  में  2  1968  से  पहले  की  सेवा-शुल्क  की  दरों  से

 भाषिक  सेवा-शुल्क  लिया  जिन  स्थितियों  में  ऐसा  उनकी  छानबीन  सम्बन्धित  बैक  तथा
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 fad  बैंक कर  रहे हैं  लेकिन  चूँकि  ऐसे  मामले  बहुत  थोड़े  हैं  तथा  इन  sat  के  मुख्यालयों

 द्वारा  जारी  की  गयी  हिदायतों  के  प्रतिकूल  इसलिए  ये  मामले  बैंकों  द्वारा  की  जाने  वाली

 प्रवक्ता  के  aw  नहीं  माने  जा  सकते  ।

 Purchase  of  Medicines  for  C  H.  Dispensaries

 5438,  shri  Nihal  Singh  :  Will  the  Minister  of  Health  and  Family  Planning
 and  Works,  HouSing  and  Urban  Development  be  pleased  to  state

 (a)  the  names  of  the  Companies  and  Pharmacies  from  which  medicines  are  procured  for  the
 C.  ७.  H.S.  Dispensaries  in  Delhi  ;

 (b)  the  names  of  those  companies  and  pharmacies  which  had  sent  in  applications  for

 supplying  medicines  during  the  last  three  years  ;  and

 (c)  the  names  of  those  companies  and  pharmacies  which  have  been  supplying  medi-
 cines  for  the  last  three  years  ?

 The  Minister  of  State  in  the  Minisrty  of  Heatlh  and  Family  Planning  and
 Works,  Housing  and  Urban  Development  (Shri  5.  Murthy)  :

 (a\,  (b)  and  (c)  The  requisite  information  is  given  in  the  attached  Statementg  [Placed
 in  Library.  See  L.  T.  No.  635/69]

 Purchase  of  Medicines  for  C.  G.  H.  S.  Dispensaries.

 5439,  Shri  Nihal  Singh  :  Will  the  Minister  of  Health  and  Family  Planning
 and  Works,  Housing  and  Urban  Development  be  pleased  to  state

 (a)  whether  it  s  a  fact  that  the  medicines  required  to  be  utilised  by  the  Central  Government
 Health  Scheme  are  purchased  from  some  Companies  on  higher  prices  when  there  are  other  com-
 panies  and  pharmacies  already  to  supply  medicines  on  comparatively  lower  prices  ;  and

 (b)  if  so,  the  reasons  for  which  the  medicines  are  not  purchased  from  those  Companies  and
 Pharmacies  quoting  lower  prices  ?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Health  and  Family  Planning  and
 Works,  Housing  and  Urban  Development  (Shri  B.  S.  Murthy)  :

 (a)  and  (b)There  are  about  400  items  in  the  C.G.  H.  5,  Formulary.  Of  these,  about  150
 items  are  included  by  brand  or  propietary  names  and  they  are  purchased  only  from  their
 manufacturers  through  single  rate  contracts.

 The  other  items  are  mentioned  in  the  C.  G.  H.  5.  Fomulary  by  generic  or  pharmaceutial
 names.  For  the  procurement  of  these  items,  a  list  of  firms  is  drawn  up  bya  Committee  consist-
 ing  of  representatives  of  the  Directorate  General  of  Supplies  and  Disposals,  Directorate
 General  of  Health  Services,  D.  G.  A.  F.  M.  S.  and  Directorate  General  of  Technical

 Develop- ment.  The  list  of  firms  is  reviewed  by  the  Committee  every  six  month.  Purchases  of  non-
 properiety  items  are  made  from  the  approved  firms  on  competitive  basis  except  in  the  case  of
 Compound  preparations  such  as  B.  Complex,  multi-vitamins,  etc.  where  the  composition  of  the
 drug  is  also  taken  into  consideration.

 भारत  पेटेंट  रखना  वाली  अमरीकी  औषधि  कम्पनियों

 के  विऋद्ध  आरोप

 5440.  श्री  योगेन्द्र  फार्मा  :  थी  भोग  झा

 व्या  पढ़ो
 Poomee  स किया  टान 2  ह  ॥  रसायन  और  खान  तथा  घात  मन्त्री  यह  बताने  की  कपा

 करेंगे  कि  :
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 ध  स्थन

 (=)  क्या  यह  सच  है  कि  अमरीकी  विधि  न्यायालय  ने  एसटी  ट्रस्ट  tea  के  श्रन्तगंत

 तथा  मुल्यों  को  घटाने-बढ़ाने  के  लिए  अमरीकन  सिया ना मिड  क्रिस्टल-मायके  कम्पनी

 तथा  चैस  फीचर  एण्ड  कम्पनी  जैसी  औषधि  निर्माता  कम्पनियों  को  1967  में  प्रसिद्धि

 ठहराया  तथा  दण्ड  दिया

 क्या  इन  कम्पनियों  को  श्रीमतियों  पर  एकस्व  प्राप्त है
 ait  वे

 मूल्य  निश्चित  करने  की  उसी  प्रक्रिया  द्वारा  कांफी  कमा  रही  हैं  जिसके  लिए  उन्होंने

 धपने  देश  में  wifes  प्रतिकर  का  भुगतान  किया  ste

 तो  इस  मामले  में  क्या  कार्यवाही  करने  का  सरकार  का  विचार  है

 पैट्रोलियम  तथा  रसायन  और  खान  तथा  धातु  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री

 दा०  रा०  weary  :

 इस  विषय  में  सरकार  के  पास  कोई  सरकारी  सुचना  नहीं  मामले  के  तथ्यों

 का  एकत्रण  किया  जा  रहा है  ।

 देश  में  विभिन्न  प्रति-जीवाणा  औषधियों  के  लिए  कुछ  विदेशी  कम्पनियों  को

 एकस्व  प्राप्त  है  धौर  प्रत्येक  पेटेंट  की  वर्तमान  स्थिति  निश्चित  की  जा  रही  है  ।

 इस  समय  पर  प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 जीवन  बीमा  निगम  की  मकान  बनाओ ਂ  योजना  को  और  अधिक

 नगरों  सें  करना

 5441.  श्री  एम०  मेघ चन्द्र  :  क्या  fea  मन्त्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  जीवन  बीमा  निगम  की  मकान  योजना  को  सभी

 पूर्ण  राज्यों  की  राजधानियों  तथा  नगरों  पर  लागू  कर  दिये  जाने  की  सम्भावना है  ;

 क्या  उक्त  योजना  को  इम्फाल  पर  लागू  करने  का  निगम  का  विचार

 यदि  तो  योजना  कब  लागू  की  जायगी ;
 शौर

 यदि  तो  उसके  क्या  कारण  हैं  ?

 उप-प्रदान  मन्त्री  तथा  कवित्त  स्त्री  मोरारजी  :

 इस  समय  जीवन  बीमा  निगम  की  सालिक  का  घर  बनाया  योजना

 देश  में  154  केन्द्रों  में  लागू  है  जिसमें  वे  सब  नगर  शामिल  हैं  जिनकी  जन-संख्या  1961  की

 जन-गणना  के  अनुसार  एक  लाख से  श्रमिक  है  ।  कभी  हाल  ही  जनवरी  1969  से  दसरे

 शहरों  की  उसकी  वृद्धि  की  औद्योगिक  कौर  वाणिज्य  विकास  तथा  रिहायशी

 मकानों  की  माँग  सहित  सभी  पतलूनों  की  समीक्षा  करके  यह  योजना  35  ae  केन्द्रों  में  लागू

 की  गयी  थी  ।  इसलिए  इस  योजना  का  दौर  art  विस्तार  करने  का  निगम  का  अभी

 विचार  नहीं हैं  ।

 तथा  नहीं  ।  फिलहाल  नहीं  ॥

 इम्फाल  के  बारे  में  विचार  ध्रुमिर  समीक्षा  के  समय  किया  जायगा  t
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 मणिपुर  की  जल-सप्लाई  योजना  के  लिये  केन्द्रीय  सहायता

 5442.  श्री  एस०  मेघ चन्द्र  क्या  परिवार  आवास  और

 me  विकास  मन्त्री यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 ग  (#)
 मनीपुर  की  जल-सप्लाई  योजना  के  लिए  aa  कितनी  केन्द्रीय  सहायता

 क्या  केन्द्रीय  धधक  तथा  तकनीकी  सहायता  से  आरम्भ  की  गई  जल-सप्लाई

 योजना  पूरी  हो  गई
 है  ;

 बया  जल-सप्लाई  की  योजना  व्यावहारिक  दृष्टि  से  सफल  रही  है  कौर  इम्फाल

 के
 कई  नल  बन्द  पढ़े  हुए  हैं  ;

 यदि  तो  क्या  मनीपुर  सरकार  जल-कर  में  छूट  देने  के  प्रदान  पर  विचार  कर

 रही  है  ;  ak

 यदि  तो  इसका  क्या  कारण  है  ?

 परिवार  आवास  और  नगर  विकास  मन्त्री  (  श्री  के०

 के०  दाह )

 से  सूचना  एकत्र  की  जा  रही  है  भ्रांत  सभा-पटल  पर  रख  दी

 मणिपुर  के  नरसिंह  कर्मचारियों  को  भत्ते

 5443.  भरी  एम०  महिन्द्र  :  बया  परि बार  आवांस  और  नगर

 बिकास  मन्त्री  16  1968  के  भ्र तारांकित  प्रश्न  संख्या  4689  के  उत्तर  के  संबंध

 में यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  मणिपुर  कर्मचारी  पुनरीक्षण  )
 1966  के  श्रर्तगंत  मनीपुर

 सरकार  के  कमेंचारियों  के  मंहगाई  भत्त  के  dat  अतिरिक्त  तब  मिलने  वाले  सभी  ad  वेतन

 में
 नहीं  मिलाये गये  थे  ;

 यदि  तो  जब  तक  वेतन में  कौन-कौन  से  भत्ते  मिलाये  गये  हैं  ;  कौर

 यदि  उपरोक्त  भाग  का  उत्तर  स्वीकारात्मक  तो  मनीपुर  सरकार  के

 नसिंग  कर्मचारियों  के  भत्ते  को  बन्द  किये  जाने  के  कारण  हैं  जबकि  ara  के  निसिंग

 कमंचारियों  को  यह  द  देने  बन्द  नहीं  किये  गये  थे  ?

 परिवार  आवास  और  नगर  विकास  मन्त्रालय  में  राज्य

 मन्त्री
 ब०

 सु०  :

 सूचना  एकत्र  की  जा  रही  है  फिर  सभा-पटल  पर  रख  दी

 जाएगी  ॥
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 नये  उबर  कारखाने

 5444.  श्री  स०  अ०  अगड़ी  क्या  पेट्रोलियम  तथा  रसायन
 और  खान

 तथा
 धातु  मन्त्री

 11  1968  के  अतारांकित  प्रश्न  संख्या  130  के  उत्तर के  सम्बन्ध  में  यह  बताने की

 HAT  करेंगे  कि  :

 क्या  देश  में  नये  उर्वरक  कारखाने  स्थापित  करने  के  बारे  में  कोई  अन्तिम  faa

 किया  गया  है  ;  धौर

 यदि  तो  उसका  ब्यौरा  क्या  है  भ्र  परियोजनाश्रों  के  कब  तक  चालू  होने  की

 सम्भावना  है  ?

 पेट्रोलियम  तथा  रसायन  और  खान  तथा  धातु  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  दा  रा०

 चव्हाण  )  :

 st  नहीं  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 उवंरक  गोरखपुर

 5445,  महन्त  दिग्विजय  नाथ  कया  पेट्रोलियम  तथा  रसायन  और  खान  तथा

 घात  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 गोरखपुर  के  उर्वरक  कारखाने  में  सुपरवाइजरी  पदों  पर  कौर  ग्रेड  तीन

 me  चार  में  लगे  स्थानीय  व्यक्तियों  की  कुल  कितनी-कितनी  संख्या  है  ;

 क्या  यह  भी  सच  कि  स्थानीय  कर्मचारियों  की  नियुक्ति  में  भेदभाव  किया  जाता

 है  प्रौढ़  बाहर  के  लोगों  को  प्राथमिकता  जाती  है  ;

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ;

 स्थानीय  लोगों  को  ate  अधिक  रोजगार  देने  के  लिये  सरकार  क्या  कार्यवाही

 कर  रही  हैं  ?

 पैट्रोलियम  तथा  रसायन  और  खान  तथा  मंत्रालय  में  राज्य  मन्त्री  दा०  रा०

 चव्हाण  :

 से  सुचना  इकट्ठी  की  जा  हैऔर  यथा  समय  सभा-पटल  पर

 जायेगी  ॥

 रोज  सोसायटी  आफ  इंडिया  को  भूमि  का  नियतन

 5446.  श्री  वेणी  शंकर  शर्मा  क्या  स्वास्थ्य  तथा  परिवार  नियोजन  और

 आवास  तथा  नगरीय  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  राजघाट  तथा  शान्तिवन  के  बीच  100  एकड़  भूमि  को  गुलाबों  का  बाग

 लगाने  के  लिए  रोज  सोसायटीज  श्राफ  इंडिया  को  देने  का  दिल्‍ली  प्रशासन  का  विचार  है

 क्योंकि  राजधानी  में  एक  ऐसे  बगीचे  की  स्थापना  करने  की  स्वर्गीय  जवाहर  लाल  नेहरू  की

 आकांक्षा  थी  ;
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 ee

 क्या  प्रधान  मन्त्री  ने  प्रस्ताव  स्वीकार कर  लिया

 क्या  इस  प्रयोजन के  लिए  केन्द्रीय  सहायता  माँगी  गई  है  ;  अर

 यदि  तो  इस  प्रयोजन  के  लिए  कितनी  राशि  रखी  गई  है  ?

 स्वास्थय  एवं  परिसर  नियोजन  तथा  निमाण  ,  आवास  और  नगरीय  विकास  मंत्रालय

 म
 राज्य  मंत्री

 ब्०  सू०  मूर्ति  )

 शौर  दिल्‍ली  प्रशासन  से  रोज़  सोसाइटी  ग्राफ  इन्डिया  को  भूमि  आवंटित

 करने
 का  कोई  प्रस्ताव  प्राप्त  नहीं  gar  है  ।  तथापि  शान्तिवन  में  गुलाबों  का  उद्यान

 के  विचार  को  प्रधान  मन्त्री  ने  भ्रतुमोदित  कर  दिया  है  ॥

 जी  नहीं  ।

 sat  ही  नहीं  उठता  ।

 बिदार  a  चन्दन  बाँध  के  श्रमिकों  की  छटनी

 0447.  श्री  वेणी  शंकर  शर्मा  :  सिचाई  और  वियत  मन्त्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  को  पता  है  कि  काम  न  होने  के  कारण  बिहार  में  भागलपुर
 जिले  में  चन्दन  बाँघ  काम  करने  वाले  राष्ट्रीय  परियोजना  निर्माण  निगम  के  1700

 श्रमिकों  की  छंटनी  की  जा  रही  है  ;

 क्या  उन्हें  चन्दन  उच्चतम  नहर  के  निर्माण-कार्य  पर  लगाया  जा  सकता

 लिए  उनके  मन्त्रालय  से  तकनीकी  स्वीकृति  की  प्रतीक्षा  की  जा  रही  झोर

 (7)  इस  नहर  के  लिए  तकनीकी  स्वीकृति  कब  दी  जायेगी  झर  उसका  काम  कब  आरम्भ

 किया  जायेगा ?

 सिचाई  तथा  वियत  मन्त्रालय  a  उप-मन्त्री  सिद्धेश्वर

 31  1969  को  जो  स्थिति  उसके  अनुसार  इस  यूनिट  981

 wal में  से  479  ate  हालत हैं  शौर  उनकी  छंटनी  शीघ्र ही  की  जानी  है  ।  मई

 1969  के  wa  तक  कार्यों  के  पूरण  हो  जाने  शेष  कमंकों  की  भी  छंटनी  कर  दी

 जाएगी  |

 इसका  प्रश्न  तभी  उठेगा  जब  परियोजना  अधिकारियों  द्वारा  राष्ट्रीय

 परियोजना  निर्माण  निगम  को  ware  कर  दिया  जाएगा  ।

 चन्दन  उच्च  स्तरीय  नहर  के  सम्बन्ध  में  परियोजना  रिपो  की  जाँच  केन्द्रीय

 जल  तथा  विजय  mart  द्वारा हो  रही  है  कौर  अब  यह  जाँच  की  aaa  झ्र वस् या  में  है  ।

 समान  पदों  पर  प्रतिनियुक्ति  भत्ते  का  बन्द  करना

 5448,  श्री  प्‌०  qo  सईद :
 बया  वित्त  मन्त्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 क्या  समान  पदों  पर  प्रतिनियुक्ति  भत्ते  को  बन्द  करने  सम्बन्धी  सरकार  के

 1966  के  भ्रादेशों  से  काफी  मितव्ययता  हुई
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 क्या  प्रतिनियुक्ति  भत्ते  के  बन्द  करने  से  सरकार  की  कार्यकुशलता  पर

 प्रतिकूल  प्रभाव  नहीं  पड़ा  श्लोक

 विशेष  जिसे  प्रतिनियुक्ति  wa  बन्द  करने  के  बन्द  किया  जाना  at,

 को  बन्द न  करने  का  क्या  कारण  हैं  ?

 उप-प्रधान  मन्त्री  तथा  वित्त  मन्त्री  मोरारजी  :

 हाँ
 ।  समतुल्य  पदों  में  नियुक्ति  होने  पर  प्रतिनियुक्ति  भत्ता  बन्द

 किये  जाने  से  कुछ  बचत  हुई  है  ।

 सरकार  के  पास  ऐसा  सोचने  का  कोई  कारण  नहीं  है  ।

 काम  के  विशेष  श्रमसाध्य  स्वरूप  को  ध्यान  में  रखते  कार्य  agar  जिमेदारियों

 में  विशिष्ट  वृद्धि  अथवा  जिस  इलाके  में  are  किया  जाता  उसके  श्रस्वास्थ्यकर  होने  के

 मूल  नियम  9  (25)  के  श्रन्तगंत  विशेष  वेतन  दिया  जाता  है  ae  यह  उच्चतर  वेतनमान  के  बदले में

 दिया  जाता  है
 ।  गर्त  कुछ  परिस्थितियों  में  प्रतिनियुक्ति  भत्ता  समाप्त  कर  दिये  जाने के

 इसको  समाप्त  करने का  सवाल  नहीं  उठता  |

 अंदमान  तथा  निकोबार  द्वीप  समूह  से  राजस्व  की  प्राप्ति

 5449,  श्री  काशी  नाथ  पाउडर  :  क्या  वित्त  मन्त्री  18  1968  के

 कित  प्रशन  संख्या  1128  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  अंडमान  तथा  निकोबार  द्वीप  समूह  से  प्राप्त  होने  वाले  राजस्व  के  बारे  में

 इस  बीच  जानकारी  कर  ली  गई

 यदि  af,  तो  उसका  ब्योरा  क्या है  ;  सनौर

 यदि  तो  विलम्ब  के  क्या  कारण हैं  ?

 उप-प्रधान  मन्त्री  तथा  वित्त  मन्त्री  मोरारजी  :

 हाँ  ।

 (a)  at  1964-65  से  1966-67  तक  के  दौरान  अंडमान  तथा  निकोबार  द्वीप

 समूह  से  वसूल  किया  गया  कुल  आयकर  6,  73,000  रुपये  था  ।  इसमें  से  6,  20,495  रुपये

 नारियल  व्यापार  से  एकाधिकारी  से  aga  किये  गये  थे  ।  इस  ध्वनि  में  कर

 चन  का  कोई  मामला  नोटिस  में  नहीं  arar  था

 यह  प्रश्न  नहीं  उठता  |

 खेतड़ी  ताबा  परियोजना

 5450.  श्री  asta  सिंह  भवौरिया  :  क्या  पेट्रोलियम  तथा  रसायन  और  खान  तथा

 धातु  मन्त्री  12  1968  के  अतारांकित  प्रश्न  संख्या  245  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में

 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  खेतड़ी  ताँबा  परियोजना  के  बारे  में  ध्रपेक्षित  री  इस  बीच  एकत्र  कर
 ली  गई  है  ;  झोर
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 यदि  तो  उसका  ब्यौरा  क्या  है  ?

 पेट्रोलियम  तथा  रसायन  और  खान  तथा  घात  मन्त्रालय  राज्य  मन्त्री

 जगन्नाथ

 हाँ  ।

 ब्यौरे  संलग्न  है  ।  में  रखा  गया
 ।  देखिये  संख्या  wae  टी०

 636/69]

 करों  को  बकाया  राठी  की  स्थिति

 5451  श्री  अर्जुन  सिह  भदौरिया  :
 ब्या  वित्त

 मन्त्री  25  1968
 के  अ्रतारांकित

 प्रश्न  संख्या  1914 के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 वर्ष  1967  में  जब  उन्होंने  वित्त  मन्त्री  के  पद  का  कार्य-भार  सम्भाला  था

 उस  समय  विभिन्न  करों  की  बकाया  राशि  के  बारे  में  जानकारी  इस  बीच  सरकार  द्वारा  एकत्र
 कर  ली  गई  है  ;  झोर

 यदि  तो  उसका  ब्यौरा  क्या है  ?

 उप-प्रधान  मन्त्री  तथा  fad  मन्त्री  मोरारजी  :

 तथा  31  मारे  1967  को  विभिन्न  करों  तथा  शुल्कों  की  बकाया  रकमों
 की  स्थिति  के  बारे  में  सूचना  कब  इकट्ठी  की  जा  चुकी  है  wie  उसके  ब्यौरे  नीचे  दिये

 गये  हैं  —

 लाख  रुपयों  में

 आयकर  5,15,25

 सम्पदा-शुल्क  9,21

 सघन-कर

 1,28

 व्यय-कर  37

 सीमा-शुल्क  1,16

 केन्द्रीय  उत्पादन-दुबक  19,53

 गाजियाबाद  औद्योगिक  क्षेत्र  में  खाली  पड़े  प्लाट

 9452.  थो  ada  सिंह  भदौरिया  नया  स्वास्थ्य  तथा  परिवार  नियोजन  और

 आवास  तथा  नगरोय  विकास  मन्त्री  25  1968  के  अतारांकित  प्रश्न  संख्या

 1878  के  उत्तर  के  सम्बन्ध में  यह  बताने की  कृपा  करेंगे कि  :

 क्या  गाजियाबाद  औद्योगिक  क्षेत्र  में  खाली  पढ़े  प्लाटों  के  बारे  में  श्रावस्ती

 सूचना इस  बीच  प्राप्त  कर  ली  गई

 यदि  तो  उसका  eat  क्या  हैं  ;  ax

 यदि  तो  विलम्ब  के  क्या  कारण  हैं  ?
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 स्वास्थ्य  एवं  परिवार  तथा  आवास  और  नगर-विकास  मन्त्रालय  में  राज्य

 मन्त्री  ब०  ao  :

 तथा  ऐसे  प्लाटों  की  संख्या  159  है  ।  इन  मामलों  का  स्वामित्व

 1967  तथा  1968  में  बदल  fear  गया  था  ।  प्लाटों  पर  फैक्टरियां  स्थापित  करने में  देरी

 का  उद्योग  में  मन्दी  का  होना  है  ।  प्लाटों  के  स्वामित्व  के  हस्तान्तरण  के

 फैक्ट्रियों  को  तीन  वर्षों  के  भ्रमर  स्थापित  किया  जाना  वांछनीय  है  ।  यह  समय  समाप्त

 नहीं  gat है  ।

 cet  ही  नहीं  उठता  |

 Sale  of  Solvent  by  Mixing  with  Petrol

 5453,  Shri  Maharaj  Singh  Bharati  Will  the  Minister  of  Petroleum  and

 Chemicals  and  Mines  and  Metals  be  pleased  to  state  :

 (a)  whether  is  a  fact  that  solvents  are  being  sold  by  mixing  them  with  petrol  due  to  low

 rates  of  taxes  thereon  ;

 (b)  if  so,  whether  his  Ministry  has  recommended  to  the  Ministry  of  Finance  to  impose
 more  taxes  on  solvents,  and  reducing  taxes  on  petrol  with  a  view  to  bring  the  two  prices  at  par;

 and

 (c)  ifnot,  the  reasons  theretor  ?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Petroleum  and  Chemicals  and  Mines
 and  Metals  (Shri  D.  R,  Chavan)  :

 (a)  No  such  comylaint  has  been  received  by  (90 / टापा 2117,

 (b)  and  (c}  Do  not  arise.

 कूफ़ा-गोदावरी  नदी  जल-विवाद  के  लिए  न्यायाधिकरण

 5454.  श्री  हरदयाल  देवगण :  सिचाई  तथा  faa  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 क्या  ध्रन्तररिज्यीय  जल  विवाद  1956  के

 कृष्णा-गोदावरी  जल-विवाद  को  निपटाने  के  लिए  एक  न्यायाधिकरण  की  स्थापना  के  लिये

 भारत  के  मुख्य  न्यायाधिपति  को  मामला  भेजा  गया

 बया  न्यायाधिकरण  की  स्थापना के  बार  में  निर्णय  किया  गया  ak

 यदि  तो  इस  संबंघ  में  मंसुर  तथा  wee  प्रदेश  सरकारों  का  दृष्टिकोण

 क्या है ?

 सिचाई  तथा  वियत  मन्त्रालय  में  उप-मन्त्री  सिद्धेश्वर  :

 हा ँ1

 हाँ  ॥

 प्रश्न  नहीं  उठता
 t
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 कलकत्ता  के  आयकर  और  कस्टम  हाउस  में  अनुसूचित  जातियों

 और  अनुसूचित  आदिम  जातियों  के  अधिकारी

 9455.  शी  प्र०  Yo  ठाकर  :  क्या  दिल  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 कलकत्ता  के  कस्टम  हाउस  कौर  आयकर  कार्यालयों  में  भ्रनुसूचित  जातियों  सनौर

 भ्रनुसूचित  afer  जातियों  के  ऐसे  अघिकारियों  के  नाम  तथा  ब्यौरा  क्या  है  जिन्हें  1966  से

 अब  तक  मुध्नत्तिल  क्या  बर्खास्त  किया  गया  waar  त्याग-पत्र  देने  को  बाध्य  किया

 गया ;  भोर

 इसी  अवधि  में  ऐसे  कितने  श्रधिक्रारियों  की  पदोन्नति  के  मामले  की  उपेक्षा

 को गयी  ?

 उप-प्रधान  मन्त्री  तथा  वित्त  मन्त्रों  मोरारजी  :

 तथा  सूचना  इकट्ठी  की  जा  रही  है  तथा  लोक-सभा  की  मेज  पर  रख

 दी  जायगी

 तीस्ता  ata  परियोजना

 5456.  श्री  बाल्मीकि  चौधरी  क्या  सिवाय  सियत  मन्त्री  यह  बताने  की  छुपा

 करेंगे कि  :

 क्या  तीस्ता  बाँध  परियोजना  के  प्रतिवेदन  की  तकनीकी  जाँच  पुरी  हो  गयी

 यदि  तो  जाँच  का  परिणाम  क्या  है  ;  at

 यदि  उस  जाँच  के  पर  कोई  निर्णय  किया  गया है  तो  ag  क्या  हैं  ?

 सिचाई  तथा  विद्युत  मंत्रालय में  उप-मन्त्री  सिद्धेश्वर  :

 नहीं  ।  रिपोर्ट  की  od  जाँच  हो  रही  है  ।

 (@)  ate  प्रश्न  नहीं  उठता  |

 ऋषिकेश  के  एम्टी बायोटिक्स  कारखाने  में  गुटबन्दी

 5457.  श्र  दाद  भूषण  :  क्या  पैट्रोलियम  तथा  रसायन  और  खान  तथा  धातु  मन्त्री

 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  ऋषिकेदा  के  एंटीबायोटिक्स  कारखाने  में  दो  गुट  हैं  जो
 श्रापस  में  भिड़ते  हैं  झोर  कारखाने  की  साख  को  खराब  करते  हैं  ;

 क्या  यह  भी
 सच  है  कि  उनमें

 से  कुछ
 के  विरुद्ध  कार्यवाही  की  गयी  थी  कौर

 उन्होंने  लिखित  क्षमा  याचना  की  थी  ate  उन्होंने  बताया  कि  इण्डियन  ड्रग्स  एण्ड

 स्पूनबिल्स  के  विरुद्ध  यह  प्रचार  बाहर  के  लोगों  के  प्रभाव  से  किया

 यदि  तो  उनके  द्वारा  लिखे  गये  पत्रों  का  सार  क्या  कौर

 श्रापस  के  कपड़ों  से  कारखाने  को  हानि  न  पहुँचे  इस  बात  को  ध्यान  में  रखते

 हुए  क्या  कार्यवाही  की  गयी  है  ?

 पेट्रोलियम  तथा  रसायन  ओर  खान  तथा  धातु  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री

 (at  ato  राठ  :

 ऋषिकेश  के  एसटी-बायोटिक्स  कारखाने  में  गुटबन्दी  हो  गई  थी  जो  कि  कारखाने
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 को
 कुशलता  पूर्वक  चलाने  में  हानिकारक  थी  ।  प्रबन्धकों  की  समय  पर  की  गई  कार्यवाही  से  इसे

 समाप्त  कर  दिया  है  ।

 कौर  जी  हाँ  ।  सम्बन्धित  व्यक्तियों  ने  उकसाने  तथा  maa  के  वशीभूत

 हो  कर  गेर-जिम्मेदारी  से  किये  गये  वर्ताव  के  लिए  ज्ञमा  माँग  ली  है  इस  मानते  में

 कार्यवाही  बन्द  कर  दी  गई  है  ।  कारखाने  में  श्रेष्ठ  प्रौद्योगिक  सम्बन्धों  तथा  सुचारु  रूप  से  कार्य

 करने  के  लिए  उनके  लिखे  पत्रों  के  विषयों  को  बताना  उचित  नहीं  समझा  जाता  ॥

 कुछ  व्यक्तियों  का  तबादला  कर  दिया  गया  है  ate  स्थिति  पर  कड़ी  निगरानी

 रखी  जा  रही  है  ।

 गुजरात  में  करा  जिला  के  आय करदाता

 5458.  श्री  काशीनाथ  पाण्डेय  :  क्या  faa  मंत्री  11  नवम्बर  ,1968  के  भ्र तारांकित

 yet  संख्या  39  के  उत्तर के  सम्बन्ध में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  गुजरात  में  केरा  जिल  के  श्रायकरदाताश्रों  के  बारे  में  इस  बीच  अपेक्षित

 जानकारी  एकत्र  कर  लीਂ  गई  है  ;

 यदि  तो  उनमें  से  1966-67  ate  1967-68  में  ऐसे  कर  दाताओं  की  संख्या

 कितनी-कितनी  at  जिनकी  शोर  तीन  वषों  की  आयकर  की  राशि  बकाया

 1966-67  कौर  1967-68
 में  कितने  लोगों  पर  धन-कर  लगाया  गया ;  कौर

 उपरोक्त  अवधि  में  उक्त  जिले  से  तम्बाकू  पर  कितना  उत्पादन  शुल्क  प्राप्त  हुआ  ?

 उप-प्रधान  मंत्री  तथा  fra  मन्त्री  मोरारजी

 से  11  1968 के  भ्रत्तारांकित  प्रश्न  संख्या  39  के  उतर  में  दिये  गये

 ग्रा इवा सन  की  पूर्ति  में  अपेक्षित  सूचना  sa  इकट्ठी  की  जा  चुकी है  कौर  इसे  अलग  से  सभा  की

 मेज  पर  रखा  जा  रहा  है  ।  सुचना  नीचे  उद्घत  की  गयी  है  :  -

 1966-67  1967-68

 13,499 राय-कर  दीवारों  की  संख्या  12,615

 उपयुक्त  में  से  उन  व्यक्तियों  की

 संख्या  जिनकी  तरफ  30  1968

 को  तीन  वर्षों  से  राय-कर  की  रकम

 बकाया  82  123

 जिन  व्यक्तियों  पर  धन-कर  लगाया

 उनकी  संख्या  502  681

 झनिमिंत  तम्बाकू  पर  केन्द्रीय

 उत्पादन-शुल्क  की  वसूल  की

 गई  रकम  रुपयों  291.49  347.96
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 द

 Reservations  of  Flats  by  D.  D.  A.  For  Sub-editors  and  Repurters

 5459,  Shri  Ram  Avtar  Sharma  Will  the  Minister  of  Health  and  Family

 Planning  and  Works,  Hoasing  and  Urban  Development  be  pleased  to  state

 (a)  whether  itis  a  fact  that  the  Delhi  Development  Authority  has  reserved  about  two
 per  cent  of  the  flats  sold  on  hire-purchase  basis  for  the  sub-editors  and  reporters  ;

 (b)  whether  the  flats  are  also  reserved  for  any  other  category  of  journalists  ;  and

 (c)  if  not,  the  reasons  therefor  ?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Health  and  ‘Family  Planning  and

 Works,  Housing  and  Urban  and  Development  (Shri  B.  S.  Murthy)  :

 (a)  to  (c)  Two  per  cent  of  the  flats  have  been  reserved  by  the  Delhi  Development
 authority  for  allotment  to  the  journalists  accredited  by  the  Delhi  Administration.  Sub-editors  and
 Teporters  of  daily  papers  are  also  included  in  this  category.

 Survey  for  Copper  in  Madhya  Pradesh

 Will  the  Minister  of  Petroleum  and 5460,  Shri  Ram  Avtar  Sharma

 Chemicals  and  Mines  and  Metals  be  pleased  to  state
 (a)  whether  Government,  in  view  of  the  requirements  of  copper,  propose  to  conduct  a  survey

 of  copper-rich  areas  of  Madhya  Pradesh  on  modern  lines  ;
 (b)  if  so,  the  details  thereof  and
 (c)  if  not,  the  reasons  therefor  ?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Petroleum  and  Chemicals  and  Mines
 and  Metals  (Shri  Jagannath  Rao  )  :

 (a)  ,  (b)  and  (c)  An  intensive  search  for  base-metals  by  means  of  Airborne  Geophysical
 mineral  survey  using  modern  sophisticated  scientific  equipment  is  proposed  to  be  carried  out  in
 parts  of  Harda-Saleemanabad—Sidhi  areas  of  Madhya  Pradesh  with  French  assistance.  In
 addition,  some  other  parts  of  the  State  are  proposed  to  be  covered  by  the  air-borne
 Seophysical  unit  proposed  to  be  set  up  in  the  Geological  Survey  of  India  with  Canadian  assitance.

 सरकारो  उपक्रमों  में  तकनीकी  योग्यता  वालें  व्यक्तियों  को  निरूपित

 5461  श्री  देवकी  नन्दन  पाटोदिया  :  क्या  पेट्रोलियम  रसायन  और  खान  तथा

 घात  मन्नी  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  है  कि  मंत्री  महोदय ने  हाल  ही  में  देहरादून में  कहा  था  कि

 सरकारी  क्षेत्र  के  उपक्रमों  में  उच्च  पद  तकनीकी  योग्यता  कौर  व्यापारिक  अनुभव  वाले  व्यक्तियों

 को  दिये  जाने  चाहियें  धौर  नियमित  dat  वाले  श्रधघिकारियों  को  नहीं  दिये  जाने  चाहिये ं;

 यदि  तो  उनके  मंत्रालय  के  झन्तगंत ऐसे  कितने  उपक्रम  हैं  जिनके  धष्यक्ष

 तकनीकी  योग्यता  वाले  व्यक्ति  नहीं  भ्र ौर  उन  उपक्रमों  के  नाम  क्या  कौर

 इन  उपक्रमों  के  बारे  में  उपरोक्त  सुरासव  को  कब  तक  कार्यान्वित  किया  जायेगा  ?

 पेट्रोलियम  तथा  रसायन  और  खान  तथा  धातु  मंत्री  त्रिगण  मेंने  प्रशासन

 सुघार  ध्यानयोग  की  कुछ  सिफरिशों  का  उल्लेख  करते  हुये  कहा  था  कि  सरकारी  उपक्रमों  मे

 उच्च  पदों  के  लिए  चयन  ate  उन  पर  नियुक्ति  करते  समय  उन्हीं  लोगों  को  तरजीह  दी  जानी

 चाहिए जो  उनमें  पहले  से  काम
 कर

 रहे  हैं
 ।  यदि  उच्च  पदों  को  भरने के  लिए  सरकारी

 उपायों  में  वरिष्ठ  श्र  झुकाव-प्राप्त  अधिकारी  न  सिलें  तो  उनके  लिए  बाहर  से
 ऐसे

 व्यक्तियों

 14
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 की  भर्ती  को  जाने  चाहिए  जो  व्यापारिक  तथा  पेशे  की  दृष्टि  से  योग्य  हों  तथा  ऐसे

 लोगों  को  सरकारी  उपक्रमों  में  स्थायी  रूप  से  नियुक्त  किया  जाना  चाहिए  ।  कदा  चित्‌  माननीय

 सदस्य  के  मन  में  यही  बात  है  ।  मेंने  यह  कहा  था  कि  सरकार  ने  प्रशासन  सुघार  प्रयोग की

 सिफारिशों  पर  कुछ  निर्णय  किये  कौर  उन्हें  लागू  करना  जब  सम्भव  लागू  कर  दिया

 जायेगा  ।

 धौर  उपरोक्त  भाग  में  दिये  गये  उत्तर  के  सजदा  में  ये  प्रश्न  नहीं  उठत े।

 सिंचाएं-पौष्य  भूमि

 5462  श्री  स०  झा  अगड़ी  :  क्या  सिंचाई  तथा  विद्युत  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे कि  :

 देश  में  क़ृषि-योग्य  भूमि में
 से  राज्यवार  कितनी  प्रतिशत  भूमि  सिंचाई-योग्य है

 तथा  जो  परियोजनाओं  चालू  हैं  उनके  पूरे  हो  जाने  पर  राज्यवार  कितने  प्रतिशत  सिंचाई-योग्य

 भूमि  रहेगी  ;

 क्या  राज्यों  में  परियोजनाश्रों  के  निर्माण  की  स्वीकृति  देने  के  ga  इत  पर  विचार

 किया  जाता  है  ;

 (7)  क्या  यह  सच  है  कि  राज्यों  ने  कुछ  बड़ी  योजनाकारों  को  केन्द्र  सरकार

 की  ध्रुमिर  के  बिना  ही  आरम्भ  कर  दिया  है  ;

 यदि  तो  ऐसे  राज्यों  ate  परियोजनाओं  के  नाम  क्या  हैं  कि  जिनके  बारे

 में  ot  तक  स्वीकृति  नहीं  दी  गई  परन्तु  उन्होंने  कार्य  area  कर  दिया है  ?

 सिचाई  तथा  fear  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  सिद्धेश्वर

 अपेक्षित  जानकारी  का  विवरण  संलग्न  है  ।  में  रखा  गया  ।  देखिये

 संख्या  एल०  ठी०  637/69]

 परियोजनाएं  राज्य  सरकार  द्वारा  तयार  जाती  हैं  ।  परियोजनाओं  की

 तकनीकी  संभाव्यताध्रों  यदि  कोई  अन्तर्राज्यीय  aaa  तो  कौर  राज्य  की  योजना

 में  व्यवस्थित  राशियों  की  उपलब्धता  को  ध्यान  में  रख  कर  उन्हें  श्रवुमोदित  किया  जाता  है  ।

 श्र  केंद्र से  अनुमोदन  की  प्रतीक्षा  किये  बिना  केवल  परियोजनाध्लों

 को  आरंभ  करने  की  सुचना  मिली है
 ।  ये  मैं सुर  की  होंगी  धौर  हेमावती  नाम  की

 योजनाएं हैं  ।

 नई  दिल्‍ली  के  अस्पतालों  में  कम्पाउन्डरों  तथा  मुख्य  नसों

 के  पदों  में  पदोन्नति  a  विषमता

 5463.  श्री  मंगलाधुमाडोम
 :  क्या  परिवार  आवास  और

 नगर-विकास  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
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 नई  दिल्‍ली  के  विभिन्‍न  अस्पतालों  में  कम्पाउन्डरों  तथा  मुख्य  नसों  के  पदों  में

 पदोन्नति  में  कुछ  विषमता यें  दूर  करने  के  लिये  कार्यवाही  की  गई  है
 ;  शौर

 क्या  ध्रस्पताल  कमंचारियो ंके  इन  वर्गों  में  कुछ  कमेंचारियों  से  इस  बारे  में  कोई

 विशिष्ट  शिकायतें  सरकार  को  प्राप्त  हुई  हैं  ;

 परिवार  आवास  और  नगर-विकास  मंत्रालय में  राज्य  मंत्री

 स०

 att  अपेक्षित  सूचना  एकत्र  की  जा  रही है  a  सभा-पटल  पर  रख  दी

 जाएगी  ।

 परियोजनाओं  का  विकास

 9464.  श्री  संगलाथुमाडोम  :  कया  सिचाई  तथा  विद्युत  मंत्री  यह  बताने  कृपा

 करेंगे  :

 क्या  age  पंचवर्षीय  योजना  में  माला पुजा  इसकी  परियोजनाओं  के

 विकास  के  लिये  अतिरिक्त  राशि  देने  के  लिये  केरल  सरकार  ने  केन्द्र  से  प्रार्थना  की  है  ;

 यदि  तो  सरकार  द्वारा  इस  दिशा  में  कया  कार्यवाही  की  गई  है  ;

 सिचाई  तथा  fata  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  सिद्धेश्वर

 नहीं  ।

 प्रश्न  नद्दी  उठता  ॥

 पाल घाट  जिले  के  बागानों  के  मालिकों  द्वारा  घन-कर  का  अपवंचन

 5465.  श्री  मन्गलाथूमाडोम  :  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  को  इस  बात  की  जानकारी  है  कि  केरल  के  पाल घाट  जिले  के  कई

 बागान  मालिकों  ने  लगभग  तीन  वर्षों  से  धन-कर  का  अपवंचन  किया  है  ;

 बया  केरल  सरकार  ने  इस  मामले  की  सुचना  उचित  अधिकारियों को  दी  है  धौर
 क्या

 भोपाल  सथ  नाम  सम्पदा  सम्बन्धी  मामले  की  सूचना  दी  गई  थी  ;

 क्या  यह  भी  सच  है  कि  सम्पदा-शुल्क  अधिकारी  कर  की  वसूली  के  मामले  में

 उचित  शीघ्रता  नहीं  कर  रहे  हैं  ;  सनौर

 यदि  तो  घन-कर  की  बकाया  राशि  की  वसूली  के  लिये  क्या  कार्यवाहो  की  गई  है  ?

 उप-प्रधान  मंत्री  तथा  वित्त  मंत्री  मोरारजी

 से  सूचना  तत्काल  उपलब्ध  नहीं  इसे  इकट्ठा  किया  जा  रहा  है  तथा

 यथासंभव  शीघ्र  हो  सदन  की  मेज पर
 रख  दिया  जायगा  ।

 आध-कर  अधिकारियों  को  नियुक्ति

 5466.  श्री  अ०  दौरा  :  कया  वित्त  मंत्री  ऐसा  विवरण  सभा  पटल पर  रखने  की  कृपा
 करेंगे  जिसमें  निम्न  दर्शाया  गया  हो  :

 (#)  संघ  लोक  सेवा  आयोग  की  सिफ़ारिशों पर  हाल  ही  में  नियुक्त  किये  गये  1099

 पाय-कर  झटका  रियों  की  योग्यता-क्रम  सूची  तथा  प्रत्येक  उम्मीदवार  के  लिये  नियत  किया

 गया जोन  ;  भोर

 10?
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 इस  बात  को  ध्यान  में  रखते  हुए कि  उनकी  नियुक्ति  में  तीन  वर्ष  से  भ्रमित  समय

 का  विलम्ब  हो  गया  है  att  उस  भ्र वधि  में  ate  पदोन्नतियों  की  गई  हैं  ;  विभागीय  तौर  पर

 पदोन्नत  किये  गये  अधिकारियों  की  तुलना  में  उनकी  वरिष्ठता  निर्धारित  करते में  क्या  सिद्धान्त

 अपनाया  गया  हैं  कौर  इसके  क्या  कारण हैं  ?

 उप-प्रधान  मंत्री  तथा  वित्त  मंत्री  मोरारजी

 संघ  लोक  सेवा  ध्यानयोग  ने  जिन  199  उम्मीदवारों  की  उनके  योग्यता-क्रम के

 अनुसार  सिफारिश  की  तथा  जिन्हें  राय-कर  अधिकारी  के  पदों  पर  नियुक्त

 करने  का  प्रस्ताव  भेजा  गया  उनके  नाम  कौर  भ्रायकर-ग्रायुक्तों  के  विभिन्‍न  भ्रषिकार  क्षेत्रों

 में  उनके  नियतन  के  सम्बन्ध  में  विवरण-पत्र  संलग्न  हैं  ।  [  पुस्तकालय  में  रखा  गया  |  देखिये  संख्या

 एल०

 (=)  ये  भिकारी  कभी  तक  परिवीक्षाधीन  हैं  तथा  प्रशिक्षण  पा  रहे  हैं  ।  प्राय-कर

 tay  में  पदोन्नत  किये  गये  व्यक्तियों  की  तुलना  में  इनकी  प्रवक्ता  के  प्रश्न  पर

 समय  विचार  किया  जायगा  ॥

 आय-कर  को  अधिकतम  सीमा

 5467,  श्री  मयावन  :  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  राय-कर  की  अधिकतम  सीमा  निधारित  करने  का  कोई  प्रस्ताव  है  ;  ae

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  के  कर्मचारियों  कों  राय-कर के  भुगतान  से  छूट  देने  का

 कोई  प्रस्ताव  केन्द्रीय  सरकार  के  विचाराधीन  है  ?

 उप-प्रधान  मंत्री  तथा  वित  मंत्री  मोरारजी

 नहीं  ।  वित्त  विधेयक  1969  में  प्रस्तावों  के  अन्तर्गत  प्राय-कर

 प्रतिभा  भी  शामिल  की  भ्रघिकतम  सीमान्त  दर  82.5  प्रतिशत  है  तथा  art  2,50,000

 रुपये से  अधिक  होने पर  ही  यह  दर  लागु  होती  है  ।

 नहीं  ।  ऐसा  कोई  प्रस्ताव  सरकार  के  विचाराधीन  नहीं  है  ।

 वित्त  आयोग  की  स्थापना  से  पहले  राज्य  सरकारों  के  साथ  परामर्श

 5468,  श्री  महाजन  :  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि :

 क्या  वित्त  आयोग  स्थापित  करने  से  पूर्वे  राज्य  सरकारों  से  उनकी  माँगों  के

 धारे  में  परामर्श  करने  के  सम्बन्ध  में  कोई  प्रस्ताव  सरकार  के  विचाराधीन  है  ;  कौर

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 उप-प्रधान  मंत्री  और  वित्त  मन्त्री  मोरारजी  :

 शौर  संविधान  के  अनुच्छेद  280  के  राष्ट्रपति  द्वारा  समय-समय

 पर  वित्त  आयोग  स्थापित  किया  जाता  है  जोर  उसके  विचारणीय  विषय  भी  संविधान  में  दिये

 गये  इसलिए  वित्त  आयोग  की  स्थापना  से  पहले  राज्य  सरकारों  की  माँगों  के  सम्बन्ध  में

 केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  उनसे  परामर्श  किये  जाने  का  सवाल  पदा  ही  नहीं  होता  ।  फिर  आयोग
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 स्थापित  हो  जाने  के  उसके  सामने  राज्य  सरकारें  अपनी-भ्रमरी  माँगें  पेश  करती हैं  ६६4

 प्रयोग  भ्र पनी  सिफारिशें  करने  से  पहले  उन  पर  विचार  करता  है  ।

 राष्ट्रीय  बचत  योजना  का  आदिम  जाति  क्षेत्रों  में  विस्तार

 5469.  श्री  यशपाल  fag  :
 क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  राष्ट्रीय  बचत  योजना  कों  दुरस्थ  ख़ादिम  जाति  क्षेत्रों  में  लागू  करने  का

 प्रस्ताव  सरकार  के  विचाराधीन है

 यदि  तो  इस  दिशा  में  क्या  कार्यवाही  की  गई  ax

 इस  सम्बन्ध में  विभिनन  राज्यों  से
 कया  सुभाव

 प्राप्त  हुए

 उप-प्रधान  मंत्री  और  वित्त  मंत्री  मोरा रज ों  देसाई

 धौर  बचत  झ्रान्दोलन  को  देहाती  क्षेत्रों  जिनमें  श्रीम-जाति  क्षेत्र  भी

 शामिल  फैलाने  के  लिए  बराबर  प्रयत्न  किये  जाते हैं  ।  देहाती  और  ख़ादिम  जाति  के  लोगों

 को  बचत  के  फायदे  बताने  के  लिए  राष्ट्रीय  बचत  राज्य  सरकारों  ate  पंचायत  प्रशासनों

 के  सहयोग  से  प्रचार  का  काम  करता  है  ।  कार्यक्रम  के  स्वयं-सेवी  का्येकर्ताश्ों  के  दल  देहाती

 a  afer  जाति  के  लोगों  के  घरों  में  जा  कर  बचत  के  सम्बन्ध  में  प्रचार-काय  करेंगे  ।  इसके

 लिए  लोक-गीतों  अनादि  जैसे  श्रव्य-दृश्य  साधनों  उपयोग  किया  जाता  है  दौर

 देहाती  क्षेत्र  के  बहुत-से  शाखा-डाकघरों  को  बचत-बैंकों  के  अघिकार  दे  दिये  गये  हैं  ।  ऐसे

 घरों की  संख्या  61,000

 (71)  बचत  योजना  के  किये-क्षेत्र  में  afer  जाति  क्षेत्रों  को  शामिल  करने  के  लिए

 किसी  भी  राज्य-सरकार  से  कोई  विशेष  नहीं  मिला  है  ।

 Allocation  for  Rural  Electrification  in  Bihar

 5470,  Shri  Gunanand  Thakur  :  Will  the  Minister  of  Irrigation  and  Power

 be  pleased  to  state

 (a)  whether  any  specific  amount  has  been  asked  for  from  the  Government  of  Bihar  for
 tural  electrification  in  Bihar  particularly  for  the  North  Bihar  during  1969-70  ;  and

 (b)  if  so,  the  amount  asked  for  and  the  further  action  proposed  to  be  taken  by  Govern.
 Ment  in  this  regard  ?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Irrigation  and  Power  (Shri
 Siddheshwar  Prasad  )  :

 (a)  and  (b)  Government  of  Bihar  have  not  asked  for  any  specific  amount  for  rural
 electrification  in  North  Bihar  during  1969-70.  The  Annual  Plan  for  1969-70  has  not  been
 finalised  so  far.

 महालेखा पाल  गुजरात  के  कर्मचारियों  का  हड़ताल  में  भाग

 5471.  st  जाज  फरनेन्डीज  :  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 के  कार्यालय  के  कुल  कितने
 कमंचा  रियों  को  19

 1968  के  हड़ताल  में  भाग  लेने  पर  मुश्किल  किया  गया  ;

 उनमें से  कितने  व्यक्ति  wit  भी  मुश्किल  हैं
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 न्या  भारत  के  नियंत्रक  तथा  महा  परीक्षक  को  सिविल  एकाउंट्स

 अहमदाबाद  से  gaia  कर्मचारियों  के  मामलों  में  galas  विलम्ब  के  विरुद्ध

 भ्रम्यावेदन  प्राप्त  हुए  हैं  ;  कौर

 सम्बन्धित  कर्मचारियों  के  विरुद्ध  जाँच  पूरी  करने  के  लिये  क्या  कार्यवाही  की

 जा  रही है  ?

 उप-प्रधान  मंत्री  और  वित्त  मंत्री  मोरारजी

 (=)  पाँच  ।

 at

 जिन  संघों  की  मान्यता  समाप्त  कर  at  गयी  है  उनसे  प्राप्त  श्रम्यावेदनों  पर

 कोई  ध्यान  नहीं  दिया  जाता  ॥

 नियन्त्रक-महालेखा  परीक्षक  को  पहले  हो  area  जारी  किए  जा  चुके  हैं  कि

 जाँच  करने  की  कार्यवाही  करने  कौर  15  1969  तक  उसे  पुरा  करने  के  सभी  प्रयत्

 किये  जायें  ।

 करापबंचन  को  समस्या  के  अध्ययन  के  लिये  समिति

 5472.  शरीर  बाल्मीकि  चौधरी  :  बया  वित्त  मन्त्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि

 क्या  उनके  मन्त्रालय  ने  करापवंचन  की  समस्या  के  अध्ययन  के  लिये  एक  afafa

 गठित की

 यदि  तो  उसके  सदस्य  कौन-कौन  हैं  ग्रोवर  मुख्य  निर्देश-पद  क्या

 धौर

 यदि  समिति  ने  कोई  प्रतिवेदन  प्रस्तुत  किये  तो  उसकी  मुख्य  बातें  क्या

 उप-प्रधान  मंत्री  तथा  वित्त  मंत्री  मोरारजी  :

 at

 (a)  समिति  में  एक  निरीक्षण-निदेशक  (  जाँच-पड़ताल  ,  एक  राय-कर

 एक  निरीक्षण  उपनिदेशक  तथा  दो  सहायक  धाय-कर  आयुक्त  थे  कौर  एक  सहायक  निदेशक

 उसका  सचिव  था  ।  इसके  निर्देश-पद  इस  प्रकार  थे

 कर-पध्रपबंचन  के  कर-अपवंचन  के  सामान्य  तरीकों  तथा  बड़े

 व्यापारों  धौर  उद्योगों  में  अपनाये  गये  विद्वेष  तरीकों  का  भी  समिति

 झष्ययत  करेगी  कौर  कर-भ्रपवंचन  को  रोकने  के  लिए  तथा  उसका  पता

 लगाने  के  लिए  वह  जिन  उपायों  को  अपनाना  same  समझे  उनकी

 सिफारिश  करेगी  ॥

 उपयुक्त  सामान्य  बातों  पर  प्रतिकूल  प्रभाव  डाले  निम्नलिखित

 विद्वेष  बातों  का  न  तथा  उन  पर  रिपोर्ट  देगी  :--
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 a)

 (i)  भूमि  तथा  इमारतों के  सौदे  ;

 (ii)  फिल्म  कलाकारों  द्वारा  तथा  वकीलों  ste  डाक्टरों  जेसे  अन्य

 व्यावसायिक  वर्गों  द्वारा  कर-अपवंचन  ;

 (ili)  शेयर  शादी  के  वायदे  के  वायदे  के  सौदों  में

 (iv)  बेनामी  लेन-देनों  के  जरिए  कर-प्रपंचन  ;

 सफल  कर-अपवंचन  को  श्रद्धा-विधि  कहाँ  तक  संरक्षण  देती

 (vi)  राय-कर  विभाग  के  कर्मचारियों  की  सेवा-शर्तें  तथा  संख्या  की

 प्रति

 (vil)  सफल  जाँच-पड़ताल  करने  वाले  को  मान्यता  अथवा  पुरस्कार  ;

 (viii)  नियन्त्रण  के  विस्तार  की  श्रधघिकतम  सीमा  के  geet  पर्यवेक्षक  दायित्वों

 को  लागू  करना  ;

 (ix)  ser  सरकारी  विभागों  के  साथ  सम्पकं  की  पर्याप्तता  ;  तथा

 (x)  बैंकों  घोर  कर-श्रपवंचकों  के  बीच  साठगाँठ  ।

 (7)  समिति  ara  पेश  की  गयी  रिपोर्ट  की  मोटी-मोटी  बातें  ये  हैं  :  -

 (1)  प्रशासन  को  ges  बनाना  ।

 (2)  नकद  लेन-देनों  तथा  नकदी  रखने  पर  रोक  ;

 (3)  तलाशियों  तथा  माल  पकड़ने  के  अधिकारों  में  विस्तार  ;

 (4)  अरन्य  व्यक्तियों  के  नामों  में  दिखायी  गयी  परन्तु  निर्धारित  द्वारा

 नियंत्रित  परिसम्पत्तियों  राय-कर  अघिकारी  के  झ्निवायं

 घोषणा  |

 बिमान  एरा  खनिज  सर्वेक्षण

 5473.  श्री  रा०  क०  सिंह  :  क्या  पेट्रोलियम  तथा  रसायन  और  खान  तथा  धातु  मंत्री

 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  देश  के  कुल  भागों  में  सम्भावित  खनिज  निक्षेपों  का  पता  लगाने  के  लिये

 विमान  द्वारा  कोई  सर्वेक्षण  कराया  गया

 यदि  तौबा  तक  किन  क्षत्रों  का  सर्वेक्षण  किया  गया  wie  उनके  क्या

 शाम  निकले है  ;  कौर

 क्या  उत्तर  प्रदेश  में  भी  वसा  ही  सर्वेक्षण  कराने  का  विचार है  ?

 पेट्रोलियम  तथा  रसायन  और  खान  तथा  धातु  मंत्रालय  में  राज्य-मंत्री  जगन्नाथ  राव )  :

 ate  झा परेशन  हाड  राकਂ  की  पहली  प्रावस्था  के  रूप  थापर

 बिहार  तथा  पश्चिम  बंगाल  के  भागों  में  हवाई  भूभौतिकी  सर्वेक्षण  किये  गये  हैं  ;

 सम्बद्ध  चुम्बकीय  great  सामग्री  श्र  भूवैज्ञानिक  वातावरण  को  विचार  में  रख  इन

 शानों  से  प्राप्त  विद्युत-चुम्बकीय
 असंगतियों  का  वर्गीकरण  कर  गया  प्रथमतः

 ईस  प्रकार  के  लगभग  3000  झिंगन  श्रान्त  खण्डों  को  प्रारम्भिक  भूमि-टोहद-सर्वेक्षण  के
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 लिये  लिया  गया  है  ।  भूमि-टोह-सर्वेक्षण  के  परिणाम  के  भ्राता  कुछ  श्राशाजनक  क्षेत्रों

 में  विस्तृत  भूवैज्ञानिक  तथा  भूरासायनिक  जाँच  प्रगति  पर  है  ।  राजस्थान  में  खेतड़ी

 के  10  किलोमीटर  पूर्व  में  जीत  सागर  के  जहाँ  भ्राशाजनक  हलवाई-श्रृंगी  सिद्ध  की

 गई  हीरक-क्रोड-व्यघन  भी  प्रारम्भ  कर  दिया  गया  भुवन-जल  समस् वेषण  के  लिये

 क्षत्रों
 को  afer  करता  gat  भांवर  प्रदेश  के  भागों  का  एक  नक्शा  भी  भारतीय  भूविज्ञान

 सर्वेक्षण  संस्था  तथा  राज्य  सरकार  को  भेजा  गया  है  ।

 इन  उड़ानों  से  प्राप्त  रेडियोमितीय  आघार  सामग्री  art  श्नन्वेषणों  के  लिये  भ्रणुशक्ति

 विभाग  के  श्राणुविक  खनिज  प्रभाग  को  भेजी  गई  है  ;

 (7)  इस  समय  उत्तर  प्रदेश  में  हवाई  सर्वेक्षण  करने  के  हेतु  कोई  प्रस्ताव  नहीं

 बेक-दर  में  कमी  की  साँग

 5474,  श्री  सोताराम  केसरी  :  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  भारतीय  वाशिज्य  तथा  उद्योग  मंडल  संघ  की  16

 1969  की  बठक  में  यह  माँग  की  गई  थी  कि  बेक-दर  में  कमी  की  जाये  ;

 यदि  तो  सरकार  ने  dow  में  की  गई  माँग  पर  विचार  कर  लिया है

 कौर

 यदि  तो  उस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 उप-प्रधान  मंत्री  तथा  वित्त  मन्त्री  मोरारजी  :

 ate  बेक-दर  में  कमी  किये  जाने  जसी  कोई  माँग  नहीं  की  गयी

 थी  ।  फिर  बेक-दर  में  कमी  किये  जाने  की  सम्भावना  के  बारे  में  अफवाहों  का  खण्डन

 करते हुए  रिज  बैंक
 के

 गवर्नर  ने  उक्त
 बैठक  में  कहा

 था  कि
 जब  बैंको ंके

 पास  काफी  रुपया

 है  कौर  उन्हें  रिजवें  बैंक  से  केवल  थोड़ा-सा  रुपया  उधार  लेने  की  जरूरत  होती  तो  ऐसी

 स्थिति  में  रिजर्व  बैंक  या  धन्य  बैंकों  को  बेक-दर  के  स्तर  के  बारे  में  श्रमिक  सोचने  का  कोई

 कारण  नहीं है  ।  वास्तव  रिजर्व  प्राथमिकता-प्राप्त  क्षेत्रों  को  ऋणी  देने  वाले  बैंकों  के

 लिए  बेक-दर  sata  5  प्रतिशत  की  बजाय  ५.5  प्रतिशत  की  दर  पर  पुन्वित्त  व्यवस्था

 करता है  ॥

 आगरा  में  राष्ट्रीय  परियोजना  निर्माण  निगम  की  किंशासा

 5475.  डा०  सेन  :  क्या  सिंचाई  तथा  विद्युत  मन्त्री  यह  बताने  की  छुपा

 करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  राष्ट्रीय  परियोजना  निर्माण  समिति  की  आगरा  स्थित कमं  शाला

 (  वर्कशाप  )  में  पर्याप्त  मशीने  ate  उपकरण  होने  के  बावजूद  भी  मरम्मत  ate  इसी  प्रकार

 के  भ्रष्ट  कार्यों  के  आदेश  गेर-सरकारी  ठेकेदारों  को  दिये  जा  रहे  जिसके  प्र रि शाम स्वरूप

 कमंशाला  में  काम  कम  हो  रहा

 क्या  यह  सच
 है

 कि
 इस

 कमंशाला  की  कुछ  मशीनें  att  उपकरण  it

 सरकारी  निकायों  को  बेची  जा  रही  हैं  जिससे  कर्मशाला  धीरे-धीरे  बेकार  की  जा  रहा  है  ;  भोर श
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 wei
 या बयन छः

 (8)  यदि gi,  तो  इसके  क्या
 कारण  हैं

 ?

 सिचाई  तथा  विद्युत  मन्त्रालय  में  उप-मान्त्रो  सिद्धेश्वर

 नहीं  ।  आगरा  वकांक्षा  में  जिन  मरम्मत  कार्यों  की  सुविधा  णु  उपलब्ध  की

 गई  हैं  धौर वे  मरम्मत  काय  साधारणतया  वहाँ  पर  किये  जाते  हैं  ॥

 मशीनरी  धौर  उपस्कर  की  जिन  मदों  की  निगम  को  आवश्यकता

 aaa  उन्हीं  का  निपटान
 करने  के  लिये  कार्यवाही की  जा  रही  हीं

 होती

 क प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 गुजरात  तेल-शावक  कराने  में  प्रोटीन का  उत्पादन

 5476.  डा०  रानी  सेन :  कया  पेट्रोलियम  तथा  रसायन  और  खान  तथा  धातु

 मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :  क्य

 म  क्या  यह  सच  है  कि  गेंस  के  तेल  से  चलने  वाले  फ्रांसिसी  प्रायोगिक
 संयंत्र

 की
 सहायता  से  गुजरात  तेल-शोषक  कारखाने  में  प्रोटीन  का  उत्पादन  जाये  ा

 कौर

 यदि  तो  उसका  ब्यौरा  क्या  है  शौर  उसके  क्या  परिणाम  निकले  हैं  ?

 पेट्रोलियम  तथा  रसायन  आर  खान  तथा  धात  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री

 ः  डी०
 म
 लार०  :

 द  az  प्रतिदिन  50  fro  ग्राम  प्रोटीन  के  उत्पादन  के  लिए  एक  प्रायोगिक  ि

 सत्र  जो  शुरू  में  इंस्टीट्यूट  फ्रांसिस  डी  फ्रांस  के  सहयोग  से  पेट्रोलियम  की

 द  भारतीय  संस्था  द्वारा  देहरादून  में  लगाया  गया  श्रावस्ती  कच्चे माल  की  प्राप्ति  में
 सुविधा

 द  के  अरब  गुजरात  तेल  शोषक  कारखाने  के  श्रह्माते  में  स्थानान्तरित  एवं  स्थापित  किया

 gare  फांसती  संस्था  ने  पेट्रोलियम की  भारतीय  संस्था
 को  यह  प्रायोगिक  संयंत्र  उपहार  के

 ः  रूप  में  दिया  है  ।  परन्तु  संयंत्र  की  सुविचारों  एवं  स्थान  की  व्यवस्था  के  लिए  गुजरात  तेल-शोषक

 कारखाने  के  92,000  रुपये  खच  करने  का  अनुमान  हे  ।

 पेट्रोलियम  की  भारतीय  संस्था  के  कर्मचारीगण  कुछ  महीनों  के  लिए  कोयली  में  ६

 संयंत्र को  चलायेंगे  ।  इस  सम्बन्ध
 में

 9-12-68
 को  लोक  समा  में  पूछे  गये  अतारांकित  जक

 संख्या  3874  के  उत्तर  की  ate  ध्यान  दिलाया  जाता  है  ।

 क  Irrigation  Facilities  in  Village  Maokandpur  Block,  Alipur  (Delhi)

 5477  Shri  Sarjoo  Pandey  Will  the  Minister  of  Irrigation  and  Power  be

 ple  sed  to  state

 क्  (a)  whether  Government  have  received  any  representation  from  the  farmers  ‘village

 Mukandpur,
 Block  Alipur  (Delhi)  about  irrigation  facilities  ;  and

 (b)  if  so,  the  action  being  taken  thereon  ?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Irrigation  and  Power  (  Shri
 a

 id  esh-
 wer  Prasad  )  :

 (a)  and  (b)  The  villagers  of  Mukandpur  had  represented  for  the

 ae
 of

 the  I  rth  Sewage  Treatment  Plant  for  irrigation  which
 ai

 been  stopped  इ  advice  of
 ent  from

 horities  who  held  that  use  of  this  water  are
 Health  close  to  the  intal  | 1 ह  water  supply  of

 द

 1.13
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 Delhi  involves  risk  of  contamination,  which  would  seriously  endanger  the  safety  of  water  supply

 for  the  Capital
 However,  in  order  to  devise  some  means  whereby  effluent  water  can  be  utilised  without  the

 risk  of  pollution  of  water  supply  to  Delhi,  the  Union  Minister  of  Irrigation  and  Power  inspected
 the  area  twice  on  16-4-!968  and  5-12-  1968.Having  regard  to  all  aspects  of  the  problem,  it  was

 considered  that  ६5(018.'1011  of  supply  of  sewage  effluent  for  irrigation  in  this  area  could  be

 considered  only  after  a  bund  is  constructed  to  keep  out  the  Yamuna  flood  waters.  A  scheme

 is  accordingly  being  drawn  up  for  a  segregation  embankment  along  the  Yamuna  from  Wazirabad

 Barrage  to  Bawana  Escape.

 In  the  meanwhile,  arrangements  have  been  made  by  the  Delhi  Administration  for  supply
 of  water  to  about  500  acres  of  the  area  from  Western  Yamuna  canal.

 Development  of  Oil  Wells  in  Coastal  Areas  Near  Gujarat

 5478.  Shri  K.M.  Madhukar  Shri  D,  Patodia

 Shri  Ramavatar  Shastri  :

 Will  the  Minister  of  Petroleum  and  Chemicals  and  Mines  and  Metals  be

 pleased  to  state

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  a  difference  of  opinion  has  arisen  between  the  Govern-

 ment  of  Gujarat  and  the  Central  Government  on  the  question  of  the  development  of  oil

 wells  in  the  coastal  areas  near  Gujarat ;
 (b)  if  so,  the  points  on  which  two  Governments  differ ;
 (c)  whether  Government  propose  to  accept  the  proposals  made  by  the  Government

 area  of of  Gujarat  in  regard  to  the  development  of  oil  deposits  explored  in  the  coastal

 Gujarat  and  if  not,  the  reasons  therefor;  and
 and  ह  50 (d)  whether  the  Government  have  any  alternative  scheme  in  this  regard

 the  outlines  thereof  ?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Petroleum  and  Chemicals  and  mines
 and  Metals  (Shri  D.  R.  Chavan):

 (a)  No.

 (b)  Does  not  arise.

 (c)  No  specific  proposals  have  been  made  by  the  Government  of  Gujarat  in  this

 regard.
 (a)  Does  not  arise.

 कपड़ा  उद्योग  की  राहत

 e ह 5480.  sf  किरुतिनन  :  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  तामिलनाडू  मिल  मालिकों  के  संघ  के  श्रेय  से  कोई  अभ्यावेदन  प्राप्त

 यदि  तो  वर्तमान  श्रायव्ययक  में  कपड़ा  मिलों  को  दी  गई  राहत  के  बारे  में

 उनकी  क्या  माँगे  या  शिकायतें  हैं  ;  gk

 इस  सम्बन्ध  में  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 उप-प्रदान  मन्त्री  तथा  वित्त  मन्त्री  मोरारजी  :

 हाँ  ।  तामील-नाडू  मिल  मलिक  संघ  के  भ्रच्यक्ष  से  एक  तार  सरकार  को

 सिला  et

 संघ ने  भ्र पने  तार  में  ये  बातें  लिखी  हैं
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 सिफी
 लिखित  set

 नाला
 a  विकी

 क कु क ग्न | है| स (a)  सम्मिलित  मिलों  तथा  शक्ति-चालित  करघों  क्र  दानों  को  ी  ae  त  दी  गई
 सकी  वे  प्रशंसा  करते  परन्तु  इस  बात से  उन्हे  ग  हुई  है  कि  कताई  ee  को

 सी  agar  कुछ भी  राहत  नहीं दी  गई ;

 थ
 (2)  34  एन एफ  से

 39
 एन

 एफ  तक
 की  सादी  लपेटी  हुईं  गुच्छियों  में  सूती  घी

 क
 से  पूर्णतया  शुल्क  हटा  देने  से  कोई  राहत  नहीं  मिलती  क्योंकि  इसे  सु तांक  वर्ग  में  ma  वा  yee

 किनारे  माँग  है  ata ही  उसे  निमित  किया  जाता  है  ;

 (3)  40
 एन  एफ  से  68  एन  एफ  तक  की  सादी  लपेटी  हुई  गुच्छियों के  धागे  वले  मले

 में  शुल्क  की  दर  में  प्रति
 5  किलोग्राम  जो  125 रु०  की  कमी की  गई  है  वह

 गा काफी

 (4)  कोन  धागे के  मामले  में  कोई  कमी  नहीं की  गई  बल्कि  34  एन  एप
 न  एफ  तक  भोर  51  एन  एफ  से  68  एन एफ  तक

 के  सु तांक  वर्ग  में
 14

 प्रतिश
 की  वृद्धि  की गई  69 एन  एफ  तथा  उससे  श्रमिक  के  gate  वग  में  यह  वृद्धि 36  प्र

 o

 (5)  तिरछी  लपेटी  हुई  गुच्छियों  वाले  धागे  पर  14  प्रतिशत  36  प्रतिश

 शुल्क  बढ़ा  दिया  गया  है  ।  तिरछी  लपेटी  हुई  गुच्छियों  वाले  धागे  पर  शुल्क  की  दर  में  |

 वुद्धि  से  बंगाल  are  महाराष्ट्र  के  हथ करघों  पर  बहुत  प्रतिकूल  प्रभाव  पड़ता  है  धौर  कारण

 रक्षण  में  स्थित  कताई  की  मिलों  पर  जो  इन  मुख्य  बाजारों  पर  निभर  प्रतिकूल  प्रभाव

 genet

 (6)  महाराष्ट्र  कौर  गुजरात  के  शक्ति-चालित  करघों  को  नो  भारी  राहत  दी  है

 ससे  दक्षिणा  की  कताई  की  मिलों  को  पुरी  राहत  नहीं  ate
 द
 कि

 (7)  धागे  पर  से  उत्पादन-शुल्क  पूर्णतया  हटाने  से  कम  की  कोई  राहत  इस  उद्योग

 वर्तमान  गम्भीर  स्थिति  से  नहीं  बचा  सकती  |

 1969  के  बजट  प्रस्तावों  में  किये  गये  परिवारो  के  सम्बन्ध
 में सरकार  को

 उद्योग  से  कई  भ्म्यावेदन  प्राप्त  हुए  जिनमें  तमिल  नाड़  मिल-म  संघ  का  श्रिया

 भी  शामिल है  ।  ये  सभी  श्रम्य।वेदन  विचाराधीन  हैं  ।  थ

 Antibiotics  Factory,  Rishikesh

 5481.  Shri  Kanwar  Lal  Gupta :  Will  the  Minister  of
 netnole canoe = ls  and  Mines  and  Metals  be  pleased  to  state  द

 (a)  whether  it  is  2  fact  that  the  machinery  being  Antibiotics  Factory
 ishikesh,  which  had  been  imported  from  U.S.S.R.  was,  ir  instance,  sent  to

 a>
 e

 |

 (b)  whether  it  is  also  afact  that  China  did  n  |  ह
 jachit  itablefor  their

 9se  and  then  it  was  sent  to  India
 ae

 S.8.R  सकती
 म्

 c)  the  percentage  of  the  drugs  rejectec  the  first  time  out  of  those  manufactured

 by  Pry:  ctory  during  the  last  year ;
 ther  itis  fur  th  7  matter  of  the  machinery  also  got  mixed  up

 in  the  गए  wh
 sng

 the
 drugs

 and
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 ह

 (e)
 ayers

 n capaci  a  कल  quantum of  its  present  produc
 tion  ?  क

 T he  Minister  of  State  in  the  Ministry  o  |  ॥
 micals  and

 Mines  and  Metals  (Shri  R.  Chavan'  >

 (a  i
 id  (b)  Government  have  no  information

 The  following  percentage  of  variou:  yiotics  were  rejected  during =)
 1968-69 :

 rcentage of  Rejection S.  No.  Name  of  the  product
 1.  Sodium  Benzyl  Penicillin
 2.  Procaine  Penicillin  ज  0

 3.  Streptomycin  Sulphate

 क 4.  Tetracycline  Hydrochloride
 ions  wereon  grounds  of  clarity  and  sterili  ह

 set  with
 frequent

 R. power fi  es  also  during  the  above  period  नक
 metime  the  final  product  has  been  found  to  co  ich  are

 that  generally  arise  from  corrosion  of  equipm

 ome  par

 द
 ‘it ४  oduction  lev (6)  wing  1s  the  capac  and  the  preser  Antibiotics

 Plant,  Rishikesh
 Sl.  No  eu  द  hly  Company’s  plan  Production  up

 =_
 y  of  prod  from  to  February

 7,  ea  Apr  1969  1969 a आ

 tonnes)

 Sodium
 Penicillin  se

 15  ६78
 Procaine  penicillin  ह  1

 Streptomycin  2.52  6.13
 0.58  0.51 Tetracycline

 a

 208
 ee

 Oxytetracycli  ne  ‘Fey  ee
 tation  trials

 Chlor  line  5.84  Nil
 in  0.834  Ni

 aaa  पब्लिक  रिलेशन  कौंसिल  आफ  इंडिया  को

 क
 ओर  कर  की  बकाया  राशि

 5482.  श्र  शंकर राव  माने  :  क्या  faa  मंत्री  2  196  के  धता  रोहित  प्रश्न

 093  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 |
 क्या  मैसेज  पब्लिक  रिलेशन  कौंसिल  श्राफ  भोर  कर  की

 राशि  के  बारे  मे  इस  बीच  जानकारी  एकत्र  कर  ली  गई

 कर शहरों (a)  यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं

 अपेक्षित  जानकारी  एकत्रित  करने  में  कितना  समय  ल

 उप-प्रदान  मन्त्री  तथा  faa  मंत्री  मोरारजी  देसाई  )  :
 १०

 हाँ  ।  सूचना
 aa  इकट्ठी की

 जा  चुकी  है  जिससे
 पता

 चलता  कि  31

 rae

 बहस  पब्लिक  रिलेशन  हासिल  श्राफ  इण्डिया  at  तरफ  बनकर  की  कोई  रकम

 गे
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 लाए

 शौर  ये  प्रश्न  पेदा  नहीं  होते  ।

 आय-कर  विभाग  द्वारा  गलती  से  जारी  किये  गये  वसूली  प्रमाण-पत्र

 5883,  श्री  कंवर  लाल  गुप्त  क्या  वित्त  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  राय-कर  विभाग  द्वारा  वसूली  प्रमाण-पत्र  गलत  ढंग  से

 जारी  किये  जा  रहे  हैं  ;

 यदि  तो  गत  ag  ऐसे  कितने  वसूली  प्रमाण-पत्र  गलत  ढंग से  जारी  किये

 |

 इसके  क्या  कारण  थे  ध्रौर

 इसे  रोकने  के  लिये  सरकार  ने  कया  कार्यवाही  की  है  ?

 उप-प्रधान  मन्त्री  तथा  वितत  स्त्री  मोरारजी  :

 तथा  यह  सच  है  कि  कमी-कमी  उन  मामलों  में  भी  वसूली  प्रमाण-पत्र

 जारी कर  दिये  जाते  जिनमें  कर  की  अदायगी  की  जा  चुकी  हो  ।  ऐसे  प्रमाण-पत्र  इस

 लिए  जारी  हो  जात ेहैं  कि  कर  की  अदायगी  के  प्रमाण  स्वरूप  जारी  किये  जाने  वाले  चालान

 या  terse  /  wat  होते  हैं  usar  प्रेषण  में  हुई  देरी  /  निर्दिष्ट  स्थान  पर  न  पहुँचने
 के  कारण  वे  कर-निर्धारण से  सम्बन्धित  रिकार्डों  में  उपलब्ध  नहीं  होते  ।  मियाद  के  इन्दर

 कार्यवाही  करने  के  लिये  वसूली  प्रमाण-पत्र  एक  निर्धारित  तारीख  के  भीतर  ही  जारी  करने

 होते  हैं  ।

 उपयुक्त  को  ध्यान  में  रखते  हुए  यह  कहना  ठीक  नहीं  होगा  कि  राय-कर  विभाग

 द्वारा  गलत  बसूली  प्रमाण-पत्र  जारी  किये  जाते

 पिछले  एक  वर्ष  में  जारी  किये  गये  ऐसे  वसूली  प्रमाण-पत्रों  की  संख्या  से

 स्थित  सूचना  इकट्ठी  करने  में  काफी  समय  att  श्रम  लगेगा  क्योकि  माँगी  गई  सूचना
 अलग  कर-निर्धारण  रिकार्डों  की  छानबीन  कर  के  st  प्राप्त  की  जा  सकती है  ॥

 क्षत्रीय  भ्र घि कारियों  को  ऐसे  निदेश  दिये  जा  चुक ेहैं  कि  वसूली  प्रमाण-पत्र  जारी

 करने  से  करो  की  अदायगी  की  तस्दीक  कर  लें  ae  यदि  gay  हो  तो  इस  सम्बन्ध

 में  कर  निर्धारितिश्नोਂ  से  पूछताछ  कर  लें  ।

 रायचूर  जिला  में  हिरे हत् ला  सिखाएं  परियोजना

 5484,  श्री  स०  wo  अगड़ी  :  क्या  सिंचाई  तथा  विद्युत  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  मसूर  सरकार  ने  कोप्पल  तलाक  के  रायपुर  जिले  में  हिरे हल्ला

 सिचाई  परियोंजना  के  बारे  में  सर्वेक्षण  कार्य  पूरा  कर
 लिया  sate  इस  पर  होने  वाले  at

 के  प्रावधान  तैयार  कर  लिये  हैऔर  स्वीकृति  के  लिए  केन्द्रीय  सरकार  को  भेजे  हें  ;

 यदि  हाँ  तो  इस  पर  कितना  धन  ae  होगा ह  ि  इरा  कित

 की  जायेगी  ;

 ने
 एकड़  भूमि  में  सिचाई
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 क्या  इस  परियोजना  को  चौथी  पंचवर्षीय  योजना  में  आरम्भ  किया  wa ;

 झोर

 यदि  तो  उस  परियोजना  को  कब  आरम्भ  करने  का  विचार  है  ?

 सिंचाएं  तथा  विद्युत  उपमंत्री  सिद्धपुर  प्रसाद )
 :

 ate  परियोजना  रिपो  st  प्राप्त  नहीं  हुई  है  ।

 शौर  चौथी  योजना  को  कभी  afar  रूप  दिया  जाना है  ।

 सहकारी  गृह-निर्माण  समितियों  का  नप  सदस्यों  पर  प्रतिबन्ध

 5485,  श्री  कमर  सिह  क्या  ene  तथा  परिवार  नियोजन  ओर

 आवास  तथा  नगरों  विकास  मंत्री  26  1968  के  अतारांकित  प्रश्न  संख्या  5642

 के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यद  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  सहकारी  ग्रह-कार्य  समितियों  ने  नये  सदस्य  बनाने  पर  गये

 प्रतिबंधों  का  इस  बीच  विरोध  किया  है  कौर  कहा  है  कि  ऐसा  करना  तत्सम्बन्धी  afer

 नियम  के  उपबंधों  के  विरुद्ध  इन  समितियों  के  स्वायत्त  कार्य-संचालन  में  हस्तक्षेप  है  ;

 ait

 यदि  तो  इस  बारे  में  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 स्वास्थ्य  एवं  परिवार  नियोजन  तथा  आवास  और  नगर-विकास  मंत्रालय

 में  राज्य  मंत्री  ब०  स०  :

 कुछ  सोसायटियों  ने  लगाए  गए  प्रतिबन्धों  के  विरोध  में  श्रमिवेदन  किया

 यह  कि  भूमि  /  प्लाटों  के  आवंटन  के  उद हद दय  के  निर्णायक

 fafa  1966)  के  बाद  के  बने  शौर  सदस्य  को  मान्यता  नहीं  दी  दिल्‍ली

 प्रशासन  द्वारा  भूमि  oder  सलाहकार  समिति  की  सिफारिशों  पर  लगाया  गया  है  शरीर

 इसका  उद्देश्य  सोसायटियों  द्वारा  भूमि  के  उचित  उपयोग  की  व्यवस्था  करना  है  ।  यह  केवल

 एक  शर्त  है  जिसे  भूमि  आवंटन  के  करारनामे  में  शामिल  किया  जा  रहा  कौर  सहकारी

 यूकियो  पर  statics  सोसायटी  एक्ट  के  अधीन  प्रतिबन्ध  लगाने  का  प्रश्न  नहीं

 उठता ॥
 Unproductive  Expenditure  on  Public  Sector  Undertakings

 +

 5486.  Shri  Narendra  Kumar  Salve  Will  the  Minister  of  Finance  be  pleased  to

 state  :

 (a)  whether  Government  have  taken  any  steps  to  exercise  strict  control  and_  effect

 reduction  in  unproductive  expenditure  in  Public  Sector  Undertakings  such  as  excessive  over-

 time  allowance,  tour  expenses,  excessive  number  of  staff-cars  and  their  misuses,  surplus  em-

 ployees  etc.,  in  view  of  the  present  financial  position  of  Public  Sector  Undertakings;  and

 (b)  if  so,  the  nature  thereof  ?

 The  Deputy  Prime  Minister  and  Minister  of  Finance  (Shri  Morarji  Desai)  :

 (a)  and  (b)  The  performance  of  Public  Enterprises  is  kept  under  constant  review  with
 a  view  to  increasing  their  profitability.  In  respect  of  overtime  allowance,  tour  expenses,  etc.,
 which  are  matters  of  day-to-day  Public  Enterprises  are  expected  to  exercise  the
 necessary  control  themselves.  However,  suitable  guidelines  have  been  issued  to  the  Public  Enter-

 118



 11  1891  लिखित  उत्तर

 $$

 prises  in  respect  of  travelling  allowance,  conveyance  allowance,city  compensatory  allowance,

 including  restriction  on  the  use  of  official  cars  for  private  purposes  as  well  as  dearness
 allowance  and  project  allowance.  As  regards  surplus  staff,  the  Administrative  Reforms  Com-
 mission  in  their  Report  on  Sector  had  made  certain  recommendations
 to  deal  with  the  problem.  Based  on  these,  Government  have  issued  the  necessary  guidelines
 for  action  by  the  Public  Enterprises.

 जोवन  बीमा  निगम  को  घर  बनाओ  योजना

 के  अंतगर्त  दिये  गये  ऋण

 5487.  श्री  एस०  महिन्द्र  :  क्या  fea  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 1967-68  भ्र ौर  1968-69  में  जीवन  बीमा  निगम  द्वारा  घर  बनाओ

 ater
 के  भ्रन्तगंत  कुल  कितना  ऋण  दिया  गया  ait  ये  ऋण  कितने  बीमा धा रियो  को  दिये

 ऋण  की  न्यूनतम  कौर  अधिकतम  राशि  कितनी  है  ;

 नागलैंड  मनीपुर  में  राज्य  क्षेत्रवार  कितने  बीमा धा रियो  को  ऋ  दिया

 गया ;  प्रौढ़

 जीवन  बीमा  निगम  की  अपना  घर  बनाया  योजना  एक  लाख  से  कम  जनसंख्या
 वाले  कौन-कौन  से  कस्बे  में  लागु  की  गई  है  ?

 उप-प्रधान  मंत्री  तथा  वित्त  मंत्री  मोरारजी  :

 ऋणों
 की  मंजूरी  नीचे  दिये  अनुसार  की  गई  है  ।--

 aq  मन्जूर-शुदा  रकम  पालिसी-घाटियां  की  संख्या

 रुपयों  में  )

 1967-68  276°36  958

 1968-69  189°10  695

 (1-4-68  से

 31-12-68  aa)

 अ्रघिकतम  1  लाख  रुपये

 न्यूनतम  7,500  रुपये

 असम  राज्य  में  183  पालिसी-धारियाँ  को  ऋण  मंजूर  किये  गए

 त्रिपुरा  तथा  मणिपुर  के  किसी  भी  कस्बे  में  यह  योजना  अभी  तक  लागू  नहीं  की  गयी

 प्रारम्भ  में  मालिकी  का  घर  बनाइयो  योजना  1961  की  जन-नशाना  के

 धन सार चके  केवल  1  लाख  के  ऊपर  जनसंख्या  वाले  कस्बों  में  ही  लागू  थी  ।

 इसमें  वृद्धि  की  अआओद्यो गिंक  तथा  वाणिज्यिक  विकास  तथा  रिहायशी  मकानो  की  माँग
 जनते  कारणो  की  समीक्षा  के  wa  इसे  1  लाख  से  कम  जनसंख्या  वाले

 कुछ  कस्बों  में  भी
 लागु  कर  दिया  गया

 इन
 कस्बों

 के  नाम इस  प्रकार
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 राज्य  कस्बा

 पजाब  बटाला

 दरवाज़ा  रोहतक  तथा  यमुनानगर

 जगाधरी

 राजस्थान  अलवर  तथा  बियावर

 मध्य  प्रदेश  बिलासी  खंडवा  तथा  रतलाम

 उत्तर  प्रदेश  फरु खाबाद  (Eto

 गाजियाबाद  तथा  मुजफ्फरनगर

 झ्र सम  डीलर  गढ़  तथा  शिलांग ।

 बिहार  कटिहार  तथा  मुंगेर  ।

 उड़ीसा  बलरामपुर  तथा  भुवनेश्वर

 पश्चिम  बंगाल  मिदनापुर  तथा

 सिलीगुड़ी  ।

 केरल  क्वि लान  तथा  त्रिचूर  ।

 तामिलनाडु  एरोडे  तथा  कुंभकोणम  टी०  जी०

 मंसुर  राय चर

 तथा  उडीपी  ॥

 जूनागढ़  तथा  नवसारी गुजरात

 महा  राष्ट्र  औरंगाबाद  टी०  जी  o;

 खंडाला  टी  ०  जी०

 नादेड़  तथा  सतारा  ।

 संघ  राज्य  क्षेत्र  मार गाव  तथा

 वास्को-डि-गामा  ।

 बैंकों  में  राशि  और  उनके  द्वारा  दिये  गये  ser

 5488.  श्री  wo  मि०  मधुकर :  क्या  वित्त  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करने  कि  :

 क्या  यह् सच  है
 कि  1967

 से
 gat  में  जमा  राशि  उनके  द्वारा  दिये गये  ऋण

 से  कहीं  अधिक  बढ़  गई  है  ;

 यदि  तो  इसके  क्या  कारया  हैं  ;

 क्या  यह  सच  है  कि  देश  के  बड़े  उद्योगपतियों  ने  ऋणों  पर  ब्याज  की  दर  घटाने

 के  लिये  रिजु  बैंक  से  आग्रह  किया  है  ताकि  वे  ध्वजिक  ऋण  ले  सकें  ;  कौर

 यदि  तो  इसके  बारे  में  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 उप-प्रधान  मन्त्री  और  वित्त  मन्त्री  मोरारजी  देसाई )

 कौर  प्रशन  का  आशय  स्पष्ट  नही ंहै  ।  प्रत्येक  बैंक  को  उसके  पास  जमा

 रकमों में  हुई  वृद्धि  का  28  प्रतिशत  भुगतान  सम्बन्धी  आवश्यकताओं  के  नकद
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 थ  ला  पिस 7  1969.0

 र्व

 द
 र  स्वीकृत  प्रतिभूतियों  के  रूप  में  eat  रखना  पड़ता  है  भोर  शेष  72  प्रतिशत  भाग  धरमो

 के  लिये  उपलब्ध  रहता  हैं  ।  बंक  अपनी  ऋण  सम्बन्धी  सामयिक  धावश्यकताधों  को  पूरा  क

 के  लिये  च् रिजवं  बेक  उसके  द्वारा  समय-समय  पर  निर्घारित  की  जाने  वाली  शर्तों  कज

 ट  ले  सकता है  ।  1967  धौर  1968 में  अनुसूचित  वाणिज्यिक  बैंको ंके  पास  जमा  रकमों  में

 452  शौर  471  करोड़  रुपये  की  वृद्धि  हुई  ।  बैंकों  द्वारा  दिये  गये  श्रग्रिमों  में  उन  वर्षों

 346  करोड़  पर  357
 करोड़

 रुपये  की  तदनुरूप वृद्धि  हुई  ।

 नहीं  ॥
 ह

 (4)  यह  सवाल  पदा  ही  नहीं  होता  ।

 ताल चर  मं  स्कोपजे  पर  आधारित  उनका  कारखाने  द

 5439.  थो  सारे  नाय  दि वेदो  qm  पेट्रोलियम  तथा  रसायन  ai  खान  तथा

 धातु  मन्त्री  17  मान  1969  के  तारांकित  प्रश्न  संख्या  3305  के  उत्तर के  स
 में  यह

 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  तालचेर  में  कोयले  पर  आधारित  उवंरक  कारखाना  स्थापित  करने  का  प्रश्न
 क

 विचाराधीन  है  ;
 ः

 @
 ह

 क्या  दो  या  तीन  कारखानों  को  साथ-साथ  स्थापित  करने
 के

 बारे  में

 किया
 कौर

 क्या  परादीप  में  गर-सरकारी  aa
 में  स्थापित  f किया  लाय ें  वाला

 hs

 ह  1  भी  कोयले  पर  आघारित  होगा ?

 पेट्रोलियम  तथा  रसायन  ओर  खान  तथा  मंत्रालय  में  राज्य मं adie AY  दा०  रा०

 डि

 1६

 द
 a  att

 निर्दिष्ट  पक्का  fata  कारखानों  की  संख्या
 तथा  प्रवक्ता

 भाजपा  जो

 fafore  east  alae  तथ्यों  पर
 आघारित  है  से  सम्बन्धित  ्  1

 नही ं॥
 ब

 Kosi  Coptrol  Board

 Shri  Gananand  Thakur  :  Will
 ihe)  Mi

 110.0 sister
 of

 Irrigation
 and  Power  be

 pleased  to  sta

 (a)  date  on  which  Kosi  Control  Board  last  me

 whether  itis  afact  that  this  Board  has  been  sc
 fapped ;  and
 ा

 if  not,  the  reasons  for  the  delay  in  h  n
 ै  फें

 g  and  when  Government
 propose  call  its  next  meeting  ?

 Dy.
 Minister

 ई
 in  the  N

 Pras:  sa

 of  Wrsteedon  and  power  (Shri  Siddheshwar

 (a)  16th
 be

 श  1965.

 12]
 16



 Written  Answers  April  7,  1969

 (b)  No;  Sir.

 (c)  No  important  item  requiring  consideration  by  the  Board  has  cropped  up
 since

 the  last  meeting.
 No  decision  has  yet  been  taken  about  the  next  meetin  ष्

 Marginal  Dam  on  Embankment  of  River  Kosi

 549],  Shri  Gunanand  Thakur  :  Will  the  Minister  of  Irrigation  and  Power  be

 pleased  to  state  :

 (a)  whether it  is  a  fact  that  Government  had  given  an  assurance  earlier  regarding
 the  construction  of  a  marginal  dam  between  two  embankments  of  river  Kosi  and  a  survey

 was  also  made  in  this  regard;  and

 (b)  if  so,  the  time  by  which  the  said  embankment  is  proposed  to  be  constructed  by
 Government  and  the  reasons  for  the  delay  ?

 The  Dy.  Minister  of  Irrigation  and  Power  (Shri  Si‘dheshwar  Prasad ):

 (a)  and  (b)  Preliminary  investigation  has  been  made  by  the  State  Government  for  a

 line of  forward  embankments  within  the  existing  embankments  of  the  Kosi  and  the  matter
 has  been  referred  to  the  Central  Water  and  Power  Research  Station  Poona,  for  model  tests

 about  its  feasibility  and  efficiency.  Construction  of  the  embankments  will  depend  upon  tech-

 nical  feasibility  and  availability  of  funds.

 मध्यावधि  चुनाव  के  सम्बन्ध  में  fea  मंत्री  का  बंगाल

 और  बिहार  का  दौरा

 5492.  श्री  ज्योति बसु  :
 क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 मध्यावधि  चुनाव  के  सम्बन्ध  में  उनकी  पश्चिमी  बंगाल  शौर  बिहार  की  यात्रा  का

 खर्चे  किसने  वहन  किया  ;

 इस  सम्बन्ध
 में  कुल  कितना  खर्च  gat ;

 क्या  किसी  व्यापारिक  संस्थान  ने  निर्वाचनन्यात्रा  के  समय  उन्हें  अपना  विमान

 दिया  था  धौर

 यदि  तो  इसके  वया  कारण  थे  ?

 उप-प्रचार  मंत्रों  तथा  वित्त  मंत्री  मोरारजी

 इस  दौरे  का  प्रायोजन  अखिल  भारतीय  कांग्रेस  कमेटी  ने  क्या

 था  कौर  इससे  सम्बद्ध  सारा  खर्चे  भी  उसी  ने  उठाया था  ॥

 सरकार  को  इसकी  जानकारी  नहीं

 नया  नंगल  उर्वरक  कारख़ाने  का  विस्तार

 5493.  श्री  हेमराज  :  क्या  पेट्रोलियम  तथा  रसायन  और  खान  तथा  धातु  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे कि  :

 क्या  नया  नंगल  स्थित  उवंरक  कारखाने  का  निकट  भविष्य  में  विस्तार  के  लिये

 कोई  योजना  बनायी  गयी  श्रौर
 yore यदि  तो  उसका  रा  क्यो  दै  ध ?
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 17  1801  (=)  लिखित
 उत्तर

 पेट्रोलियम  रसायन  और  खान  धातु  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री

 दा०  tro  चव्हाण )  :

 ate  नगंल  कारखाने  के  विस्तार  की  एक  योजना  पर  विचार  हों  रहा

 ब्यौरों को  at  afar  रूप  दिया  जाना  है  ।

 पंजाब  के  पुनर्गठन  पर  हिमाचल  प्रदेश  को

 आवंटित  डाक्टर

 5494.  sti  हेमराज  :  कया  स्वास्थ्य  तथा  परिवार  और  आवास  तथा

 नगरीय  विकास  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 पंजाब  के  पुनर्गठन  पर  द्वि मा चल  प्रदेश  को  कितने  डाक्टर  शभ्रावंटित  किये गये  ;

 क्या  उन  डाक्टरों  ने  केन्द्रीय  सरकारी  स्वास्थ्य  योजना  में  शामिल  किये  जाने  के

 बारे  में  कोई  धम्यावेदन  दिया  atk

 यदि  तो  यह  भ्रम्यावेदन  कब  प्राप्त  gat  था  alt  उस  पर  कब  से  विचार

 किया  जा  रहा  है  ate  इस  पर  कब  faut  किया  जायेगा  ?

 स्वास्थ्य  तथा  परिवार  नियोजन  और  आवास  तथा  नगरीय  fama  मन्त्री

 के० के  :  631

 और  हिमाचल  प्रदेश  सरकार  के  माध्यम से  कुछ  डाक्टरों  के  ध्रभ्यावेदन की

 कुछ  प्रतियाँ  25  1967  को  प्राप्त  हुई  थीं  जिनमें  केन्द्रीय  स्वास्थ्य  सेवा  में  सम्मिलित

 भय  जाने  का  अनुरोध  किया  गया  था ।  तत्कालीन  पंजाब  सरकार  से  जितने  डाक्टर  के  पद

 हिमाचल  प्रदेश  को  स्थानान्तरित  किये  गये  थे  उनमें  से  75  प्रतिशत  पदों  को  7  1968

 से  केन्द्रीय  स्वास्थ्य  सेवा  में  सम्मिलित  कर  दिया  गया  था ।  स्थानान्तरित  डाक्टरों  को  केन्द्रीय

 स्वास्थ्य  सेवा  में  उपयुक्त  ग्रेड  में  नियुक्ति  के  लिए  21  फरवरी  1968  को  संघ  लोक  सेवा

 आयोग  से  बातचीत  की  गई  थी  ।  मामले  पर  कब  सक्रिय  रूप  से  विचार  किया  जा  रद्दा  है
 प्रौढ़  इस  सम्बन्ध  में  शीघ्र  ही  निर्णय  कर  लिया  जायेगा ।

 सोने की  की  में

 5495.  श्री  go  कु०  कापड़िया  श्री  हिम्मत सिह का  :

 क्या  वित्त  मन्त्री  यह  बताने  की  पाथ  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि
 इस  वर्ष  मार्चे

 में
 भारत  में  सोने  की  कीमन  इतनी  अधिक

 हो  गई  थी  जितनी  पहले  कभी  नहीं  हुई  ;

 यदि  तो  उक्त  महीनों  में  सोने  की  श्रघिकतम  कीमत  कितनी  हुई  झोर  यह

 पहले  की  अधिकतम  कीमतों  की  तुलना  में  यह  कीमत  केसी

 सोने  की  कीमतों  में  इतनी  श्रमिक  वृद्धि  होने  के
 क्या  करण  हैं  ;  भोर

 क्या  सोने  की  कीमतों  को  कम  रखने  में  सफल  करने  का  ध्यान  में  रखते

 सरकार  का  विचार  स्वर  नियन्त्रण  आदेश  में  संशोधन  करने  भय वा  उसे  समाप्त  करने  का

 उप  मंत्री  और  वित्त  मंत्री  मोरारजी  :

 हाँ  ।

 128



 Written  Answers  Chaitra  17,  1891  (Saka)

 ara,  1969  में  शुद्ध  सोने  की  उच्चतम  कीमत  180  रुपये  प्रति  10  ग्राम

 हो  गयी  थी ।  ard,  1969 से  1967  में  उच्चतम  कीमत  171.50  रुपये  प्रति

 दस  प्राम
 हुई

 थी  ।

 सोने  की  कीमत  में  वृद्धि  के  ठीक-ठीक  कारण  स्पष्टतया  बताना  सम्भव  नहीं

 है  ag  वृद्धि  किसी  भी  सोने  की  माँग  ate  उसकी  पति  में  मुद्रा  बाजार  की

 तस्कर  रायात-निर्यात  के  लिये  धन  उपलब्ध  करने  के  लिये  प्रयुक्त  विदेशी  मुद्रा
 की

 कीमत  शादी  जैसे  sae  जटिल  सहायक  कारणों  की  परस्पर  क्रिया  द्वारा  निर्धारित  होती  है
 ।

 मोटे  तौर  पर  1969  में  सोने  की  कीमत  में  वृद्धि  के  लिए  उत्तरदायी  मुख्य  कारण  ये

 प्रतीत  होते  हैं  ।

 महत्वपूर्ण  भ्रन्तर्राष्टीय  बाजारों  में  सोने  के  खुले  बाजार-मूल्यों  में  तेजी  से  शादियों

 के  कारण  माँग  का  बढ़  जाना  तथा  wear  बातों  के  साथ-साथ  तस्कर-विरोधी  तथा  निरोधक

 ऐजेंसियों  द्वारा  भ्रमित  सतकंता  बरती  जाने  के  कारण  सप्लाई  कम  हो  जाना  ate  भारत  से

 बाहर  चाँदी  के  तस्कर  निर्यात को  रोकने  के  जिसे  सोने  के  तस्कर  रायात-निर्यात  के

 लिये  घन  उपलब्ध  करने  के  लिए  इस्तेमाल  किया  जाता  हाल  ही  में  की  गयी  विधि-व्यवस्था

 का  प्रभाव  ।

 नहीं  ।  जहाँ  तक  सप्लाई घट  जाने के  कारण  सोने  की  कीमत  में  बृद्धि  की

 बात  यह  वास्तव  में  निरोधक  तथा  नियन्त्रण  उपायों  की  सफलता  का  द्योतक  है  ।

 आंध्र  प्रदेश  में  पुलीबेंड ला  नहर  योजना

 5496.  श्री  इंइवर  रेडडी  कया  सिचाई  तथा  दिया  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि

 केन्द्रीय  सरकार  को  आंध्र  प्रदेश  में  पुलीबेंडला  नहर  परियोजना  का  परियोजना

 प्रतिवेदन  प्राप्त  हो  गया

 यदि  तो  उसका  ब्यौरा  कया  है  ;  कौर

 योजना  की  अनुमानित  लागत  क्या
 है

 ?

 सिखाएं  तथा  विद्युत  मंत्रालय  म॑  उप-मंत्री  सिद्धेश्वर  प्रसाद  )

 नहीं  ।

 धौर  प्रश्न  ही  नहीं  उठता  |

 त्रिपुरा  में  बाढ़ों  के  हुई  क्षति

 5497.  श्री  किरात  विक्रम  देव  बमन  व्या  सिचाई  तथा  विद्युत  मन्त्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  है
 कि

 वर्ष
 प्रति  वष  श्रिपुरा में

 विशाल
 कृषि  वाली  भूमि  में  बाढ़ें

 धाती  हैं  शरीर  वे  मिट्टी  बहा  कर  ले  जाती  तथा  हजारों  एकड़  भूमि  में  उगी  घान  की  फसलें

 नष्ट  कर  देती  हैं  ;
 बाढ

 से  घान यदि  तो  गतਂ  तीन  व  नाज  नाच  aq  त्रिपुरा  न  SO  च  तथा  भ्रमण  फसलों

 की  कितनी  क्षति हुई  है
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 (77)  त्रिपुरा  में  ata,  तट बंधन  तथा  ara  बाढ़  नियंत्रण  उपाय  करने  के  लिये  as  तक

 क्या  कोतवाली  की  गई  है  कौर  इस  पर  कितना  घन  खर्चे  हम्ना  है  ;  कौर

 वर्ष  1969-70  में  त्रिपुरा  में  बाढ़  पर  प्रभावशाली  ढंग  से  नियंत्रण  करने  के

 लिये  क्या  कार्यवाही  करने  का  विचार  है  शौर  उस  प्रस्तावित  योजना  पर  कितना  ad  होने  का

 प्रतिमान

 सिचाई  तथा  वियत  मन्त्रालय  में  उप-मन्त्री  सिद्धपुर  :

 भोर  त्रिपुरा  में  गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  फसलों  की  हुई  क्षति  की

 ललित  रूप  से  सूचना  मिली  है  :

 क्षतिग्रस्त  दुष्यन्त  क्षतिग्रस्त  फसलों  का  मूल्य

 भूमि  )  रुपय े)

 1966  29,000  52

 1967  नगण्य

 1968  50,000  97

 wa  तक  इस  दिशा  में  जो  उपाय  किए  गये  उनमें  ये  शामिल  हैं  :  तटबन्घों  का

 विंमान  तटबंधों  को  ऊँचा  भ्रांत  पक्का  कटाव-नियन्त्रण  तथा  नगर-सुरक्षा
 तीसरी  योजना  के  wa  तक  इन  कार्यो ंसे  5,000  एकड़  क्षेत्र  को  लाभ  पहुँचा  है  ।  8

 नगर-सुरक्षा  कराये  भी  पूर्ण  किये  गये  हैं  ।  तीसरी  योजना  के  दौरान  wiz  1966-67  से

 1968-69  के  वह  तक  की  अवधि  में  कार्यों  पर  निम्नलिखित  रूप  से  व्यय

 लाख  रुपयों  में

 तीसरी  योजना  13.16

 1966  67  5.31
 1136 1967-68  ८  रै

 1968-69  )  19.31

 (4)  बाढ़-नियन्त्रण  कार्यक्रम  को  1969-70  के  दौरान  जारी  करने  विचार

 1969-70  के  लिए  कार्यों  के  कार्यक्रम  afar  रूप  देने  के  बाद  ही  1969-70  के

 दौरान  हुए  सही  व्यय  का  पता  लगेगा  |

 श्रीलंका  में  उर्वरक  कारखाना

 5498.  श्री  हिम्मतसिह्का :  श्री  सु०  क० चक  कापड़िया  :

 क्या  पैट्रोलियम  तथा  रसायन  और  खान  तथा  धातु  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  भारत  श्योर  इटली  का  मिला  कर  श्रीलंका  में  एक  उर्वरक  कारखाना
 स्थापित

 करने  का  विचार

 (@)

 ;

 यदि  हाँ  तो  परियोजना  का  ब्यौरा  क्या  है  ;  ste  उस  पर  कितनी
 लागत
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 उसमें  भारत  ate  इटली  के  कितने-कितने  वंश  होंगे  धर  प्रस्तावित  सहयोग

 करार  का  ब्योरा  क्या

 पैट्रोलियम  तथा  रसायन  और  खान  तथा  धातु  मंत्रालय  में  राज्य  मन्त्री

 दा०  रा  :

 से  लंका  में  एक  ऊपंरी  कारखाने  की  स्थापना  के  तुलनात्सक  पेशकशों  में

 भाग  लेने  के  लिए  लंका  सरकार  की  उर्वरक  मेन्युफंक्चारिंग  निगम  ने  भारतीय  gies  निगम  का

 चयन  किया है  ।  इटली  की  एक  फर्म  इस  बोली  में  सहयोग  देने  के  लिए  सहमत  हो  गई  है  ।

 दोनों  कम्पनियाँ  ब्यौरे  को  तेयार  कर  रही  हैं  ।

 डेरा  इस्माइल  खां  सहकारी  गृह-निर्माण  दिल्‍ली

 5499,  श्री  प०  मु०  सईद  :  क्या  स्वास्थ्य  तथा  परिवार  नियोजन  और  आवास

 तथा  नगरोय  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  डेरा  इस्माइल  खां  सहकारी  गृह-निर्माण  समिति  को  दी  गई

 भूमि  का  पूरी  तरह  विकास  किया  जा  चुका  है  धौर  नक्शा  मंजूर  किया  जा  चुका  है  ;

 (@)  यदि  वो  भूमि  की  प्रति  गज  लागत  तथा  भूमि  के  विकास  की  प्रति  गज  लागत

 कितनी  है  ;

 संस्था  द्वारा  अपने  सदस्यों  से  प्रति  गज  भूमि  का  कितना  मुल्य  लिया  जा  रहा  है

 azar  लिया  गया  है  ;

 संस्था  की  कार्यविधि  में  सदस्यों  को  उनके  द्वारा  जमा  कराये  गये  श्रीराम  घन

 के  लिए  कितना  बोनस-लाभांश  दिया  गया  है  ate  इसका  भुगतान  किस  प्रकार  कियां

 क्या  सभी  प्लाटों  का  आवंटन  करा  दिया  गया  हैं  ौर  यदि  तो  इसके  क्या

 कारण  भ्र ौर

 भूमि  के  आवंटन  तथा  मकानों  के  निर्माण  के  लिये  ear  समय-सीमा  निर्धारित

 की  गई

 स्वास्थ्य  एवं  परिवार  नियोजन  तथा  आवास  और  नगरीय  विकास  मंत्रालय  में

 राज्य  मंत्री  ब०  qo  :

 जी  नद्दी  ।

 झोर  भूमिका  लागत  तथा  उसके  विकास  की  मद  में  सोसाइटी  ने  प्रत्येक

 सदस्य  से  aes  तोर  पर  2,300  रुपये  aga  किये  हैं  ।  भूमि  की  प्रति  at  गज  लागत  भूमि  के

 विकसित  हो  जाने  के  बाद  निकाली

 (4)  ag  मिली  है  fe  सोसाइटी  के  द्वारा  कोई  बोनस /  डिवीडेन्ड  नहीं

 दिया  गया  है  ।

 (=)  शर  जब  विकास  पूरा  हो  केवल  तभी  प्लाटों  के  ध्रावंटन  तथा
 उन  पर  निर्माण  का  प्रश्न  उठेगा  ॥
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 लाा
 a

 सरकारी  क्वार्टरों  में  रहने  वाले  अब  सरकारी  संस्थाओं
 ् के  अधिकारियों  को  बेदखली  के  नोटिस  कट

 5500.  et  हुकम  चन्द  कछवाय :  क्या  स्वास्थय  तथा  परिवार  नियोजन  और

 आवास  तथा  नगरीय  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  द

 क्या  तत्कालीन  निर्माण  att  श्रीवास  मन्त्रालय  ने  21  1964  के  wa

 क  पन  संख्या 2  /  38  /  ए० सी+  सी  में  स्पष्ट  रूप  में  यह  आश्वासन  दिया  था  कि

 निगमों  सरकारी  संस्थानों  के  जिन  भ्र घि कारियों  को  10  1963  से  पहले  साम

 ga  के क्वाटर ों  से  क्वाटर  मिले  हुए
 उनको  उन  eared  में  रहने  दिया  क ह

 बया  श्री  ऐसे  सब  कर्मचारियों  को  बिना  कोई  कारण  बताये  बेदखली  के

 चि

 यदि  तो  इस  समय  उस
 भ्र

 श्वसन  से  पीछे  हटने  के  क्या  कारण  हैं
 द

 क्या  सरकार  ने  उन  कम  चोरियों
 की  कठिनाइयों  का  भ्रूम  लगाया  जो  उन्हें

 क्वार्टरों  को  छोड़ने  के  कारण  जिनमें वे  पिछने  10/15  acta  रह  कौर

 fF  के  लिये  वे  बाजार  भाव  पर  किराया  दे  रहे  arr

 यदि  तो  इस  मामले  में  सरकार  को  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 स्वास्थ्य  एव  परिवार  नियोजन  तिरा  आवास  ओर  नगर-विकास  मंत्रालय  सर राज्य

 मन्त्री  ब  Ao
 :

 wt  सावंजनिक  क्षत्र  उपक्रम/श्रघ॑-सरकारी  संग

 के  कमेंचा  रियों  को  सामान्य  पूल  वास  के  आवंटन  के  प्रश्न  पर  सरकार  ने  समय-समय  पर

 द
 पुनरीक्षण  किया  है  ।  1956-57  तक  ऐसे  निकायों  की  संख्या  थोड़ी  थी  कौर  उनके

 _
 पूल  वास  के  आवंटन  के  ads  पर  तय  wee  पर  विचार  किया  जाता  था  ।  जब

 बढ़ने  तो  सरकार ने  अनुरोधों  पर  कार्यवाही  को  पद्धति  को  सुव्यवस्थित  बनाने  का

 निर्माण  किया ।  अतएव  1957  में  यह  निर्णय  किया  कि  केन्द्रीय  सरकार  के  पदों  पर

 पुनरग्रहणाधिकार
 रखने  वाले  भ्रमणकारी  जा  afar  भारतीय  सेवाशर्तों  के  हैं  भोर

 राज्य  सरकारों  या  केन्द्रीय  सरकार  के  राजपत्रित  ध्रघिकारी  शौर  जो  सेवानिवृत्त  होने  पर

 ऐसे  निकायों  में  प्रतिनिपुक्त/नियक्त  किए  गए  उन्हें  सामन्य  पूल  से  वास  के  oder  के  लिए
 द

 पात्र  माना  गया  ।  उपक्रमों  द्वारा  सीघे  भरती  किए  गए  श्रधिकारियों/स्टाफ  को  सामान्य  पूल
 थ

 a
 वास  के  आवंटन  के  लिए  पात्र  नहीं  गया ।  क्योंकि  इसको भी  बड़ा  कठिन  aq

 1963  में  स्थिति  पर  विचार  किया  गया  atc  यह  निराले  किया  गया  कि  यह  सुविधा

 केवल  उन  केन्द्रीय  तरकार  के  अघिकारियों  तक  सीमित  रखा  जाए  जो  कि  केन्द्रीय  सरकार के
 थ

 पदों  पर  पदप्रहर्ताघिकार  रखते  हों  प्रौढ़  जिन्हें  ऐसे  निकायों  में  भेजा  aw  ।  1968  में  सरकार

 द्वारा  मामले  का  पुनरीक्षण  किया  गया  att  og  निर्णय  किया  गया  कि  पात्र  व्यक्तियों  के

 दखल  में  सामान्य  पूत  वास  को  खाली  कराया  जाय  कौर  भविष्य  में  पुनर्ग्रहण का  रक्ता

 न्द्रीय  सरकार  के  कैंचियों  ऐसे  निकायों  में  प्रतिनियुक्ति  पर  जानें  उनके  दिल

 में
 सामान्य  पूल  बास को  रखने  की  अनुमति न  दी  ag  निर्णय  सरकार

 ld
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 पूल  में  वास  की  अत्यघिक  कमी  ate  भविष्य  में  निर्माण  के  लिए  निधियों  की  कमी  को  देखते

 हुए  किया  गया  ।

 क्योंकि  सरकार  के  दिल्‍ली  दिल्‍ली  के  पात्र  कार्यालयों  में  कार्य  कर  रहे  इसके

 कर्मचारियों  के  60  प्रतिशत  को  रिहयशी  वास  उपलब्ध  करना  संभव  नहीं  हम्ना  सरकार

 सामान्य  पूल  से  निगम/ध्रघे-सरकारी  संगठनों  में  कार्य  कर  रहे  कर्मचारियों  को  वास  उपलब्ध

 करने  का  उत्तरदायित्व  नहीं  ले  कौर  न  ही  वास  को  ea  के  लिए  रखने  की  ध्रुमिर

 देना  उचित  aa  गया  क्योंकि  निगमों  के  पास  way  कर्मचारियों  के  लिए  रिहायशी  वास
 के  निर्माण  करने  के  लिए  पर्याप्त  समय  है  ।

 प्रतिनियुक्ति  पर  गय  अधिकारियों  को  मोटरकार  तथा  गृह-निर्माण

 के  लिये  अग्रिम  राशि  देने  से  इन्कार  करना

 5501.  श्री  कमलनाथ  :  क्या  tea  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  यह  सच  है  कि  राज्य  सरकारों  से  केन्द्र  में  प्रतिनियुक्ति  ध्रघिकारियों  को

 निर्माण  ait  मोटरकार  इत्यादि  के  लिये  श्रीराम  राशि  के  बारे  में  क्रिया  सरकार  धौर  राज्य

 सरकारों  द्वारा  इन्कार  कर  देने  पर  बड़ी  कठिनाई  का  सामना  करना  पड़  रहा  है  ;  कौर

 यदि  तो  इन  कठिनाइयों  को  दूर  करने  के  लिये  क्या  कार्यवाही  करने  का

 प्रस्ताव  है  ?

 उप-प्रधान  मन्त्री  तथा  वित्त  स्त्री  सोराबजी  :

 तथा  राज्य  सरकारों  से  केन्द्रीय  सरकार  में  प्रतिनियुक्ति  पर  भाने  वाले  ऐसे

 अधिकारी  जो  राज्य  सरकारों  में  स्थायी  पदों  पर  नियुक्त  केन्द्रीय  सरकार  के  नियमों  के

 धन्तगंत  गृह-निर्माण  पेशगी  पाने  के  हकदार  नहीं
 हैं  क्योंकि  इन  अधिका  रियों  पर  उनकी

 बधित  राज्य  सरकारों  द्वारा  बनाये  गये  नियम  ही  लागु  होते  हैं  ।  ये  अधिकारी  उन  राज्य  सरकारों

 को  प्रर्थना-पत्र  दे  सकते  हैं  रोक  ऐसे  ऋण  प्राप्त  कर  सकते  हैं  ।  भारतीय  सिविल

 भारतीय  प्रशासनिक  भारतीय  पुलिस  सेवा  wife  अखिल  भारतीय  सेवाओं  के  ऐसे

 जो  केन्द्रीय  सरकार  में  प्रतिनियुक्ति  पर  केन्द्रीय  सरकार  के  नियमों  के  श्रन्तगंत

 गृह-निर्मली  पेशगी  प्राप्त  करने  के  हकदार  हैं  ;  इसमें  दात  यह  है  कि

 (i)  केन्द्रीय  सरकार  में  उनकी  प्रतिनियुक्त  स्थायी  तौर  पर  azar

 (ii)  वे  6  वर्षों  से  अथवा  इससे  अधिक  समय  से  केन्द्रीय  सरकार में  निरन्तर

 युक्ति  पर  रहे  हों  ।

 जहाँ  तक  मोटरकार  तथा  धन्य  प्रकार  के  वाहन  खरीदने  प्रश्न  केन्द्रीय  सरकार

 में  प्रतिनियुक्ति  पर  art  राज्य  सरकारों  के  कर्णप्रिय  सरकार  के  कमंचारियों  पर  लागू

 होने  सम्बद्ध  नियमो  में  निर्धारित  शर्तों  को  पुरा  करने  पर  इस  प्रकार  की  प्रेयसियाँ  प्राप्

 करने  के  हकदार  होते  हैं  ।

 50  लाख  रुपये  और  इससे  अधिक  धन  वाले  व्यक्ति

 5502.  थो  जून  सिंह  भदौरिया  :  क्या  faa  स्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 गत  तीन  वर्षों  में  प्रति  ay  देश  में  50  लाख  रुपये  धौर  इससे  ध्वजिक  घन  वाले

 व्यक्तियों  की  संख्या  कितनी-कितनी  थी  ;
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 उक्त  व्यक्तियों के  कुल  कितने  घन
 पर  घन-कर  लगाया  गया  कौर

 इस  समय वे  व्यक्ति  कितनी  राशि  घन-कर  के  रूप  में  दे  रहे है
 ?

 उप  प्रवान  मन्त्री  तथा  वितत  मन्त्री  सोराबजी

 से  जिन  घन-कर  निर्घारितियों  ने  पेश  को  गई  विदेशियों  में  झपना  शुद्ध  धन
 50  लाख  रुपये  से  भाषिक  दिखया  है  aaa  निजता  कर-निर्धारण  50  लाख  रुपये  से  aff

 शुद्ध  धन  के  झा घार  पर  किया  गया है  ,  उनकी  ऐसे  सभी  व्यक्तियों  का  कुल-घन  ज

 उन्होंने  विवर  शियों  में  भरा है  aaa  जिनके  आघार  पर  उनका  कर-निर्धारण  किया  गया  है
 ी

 bd
 =  उनक  द्वारा  देय  धन-कर की  रकम  नीचे

 दी  गई  है

 50  लाख  रुपये ar  इससे
 —

 देय  घन-कर व्
 aq  कुल  घन

 a
 अधिक  घन  रखने  वाले  की  रकम

 ब्  व्यक्तियों  की  संख्या  लाख  रुपयों
 es

 11,24] 1  65  66  86  199

 1966-67  76  9,281

 67  68  67  8,530
 220

 EE

 राजस्थान  में  राक  फॉस्फेट  के  निक्षेप

 नक
 3.  श्री  क०  प्र०  सिंह  देव  :  बया  पेट्रोलियम  तथा  रसायन और  खान

 त
 ||  धातु

 मत
 |  यह  बताने की  कृपा  करेंगे  कि

 क  क्या  उदयपुर  के  निकट  अरावली  wa  में  कैम्ब्रियन  पहाड़ियों
 में

 q
 फॉस्फेट के

 are  क्या  राजस्थान में  कोहरा  कौर  डावन  कोटरा  में  राक  फॉस्फेट  भी

 ही
 या  गया  है  ;  क

 यदि  तो  फॉस्फेट  के  अनुमानतः  कितने  निक्षेपों  का  पता  लगा  है

 क्या  सरकार  का  विचार  इन  निक्षेपों  को  निकालने  का  atk

 फॉस्फेट  निक्षेपों  के  पाये  जाने  के  परिणामस्वरूप  फॉस्फेट का  श्रायतन  न  करने से

 धर  कितनी  धनराशि  की  बचत  होगी  ?

 पेट्रोलियम  तता  रसायन  और  खान  तथा  धातु  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्रों
 —

 :

 उदयपुर  के  निकट  करवरिया  का  डाउन

 नीम  च  माता  तथा  भामरकोटड़ा  स्थानों
 पर

 भर वली  शेल  समूहों  में  कैम्ब्रियन-पूवे  समय  के  राक

 o  फेट  के  निक्षेपों  का  पता  लगाया  गया  है  1

 क

 wa  तक  किये  गये  समन् वेषण से
 arin

 570  सा  afer  टन  के

 भूमियों  संकेत  मिले  हैं
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 att  निक्षेपों  को  जाँच की  जा  रद्दी  है  तथा  जाँचों  के  पूरा  हो  जाने के

 उपरान्त  निक्षेपों  के  उपयोग  के  प्रश्न  पर  विचार  किया  जायेगा  ।  फॉस्फेट  के  ara में  होने

 वाली  बचतों के  सम्बन्ध  में  ol  कुछ  कहना  संभव  नहीं है  ।

 प्रतिजीवाणु  ऋषिकेश  को  खराब  उपकरणों
 की

 सप्लाई

 5504,  श्री  क०  प्र०  fag  देव  :  क्या  पेट्रोलियम  तथा  रसायन  और  खान  तथा  धातु

 मन्त्री  यह  बताने  की  करेंगे  fr

 क्या  यह  सच  है
 कि  इसी  कम्पनी  द्वारा  ऋषिकेश  में  प्रतिजीवाणु  कारखाने  की

 स्थापना  के  लिये  सप्लाई  किये  गये  कुछ  उपकरण  खराब  पाये  गये  शौर  इसका  पता  वर्ष

 1968  में  उस  कारखाने  के  चालू  होने  के  बाद

 यदि  af,  तो खराब  उपकरणों  की  कीमत  कितनी  थी ;  कौर

 खराब  उपकरणों  को  बदलवाने  के  लिये  सरकार  ने  क्या  कार्यवाही  की  है  ?

 पेट्रोलियम  रसायन  और  खान  तथा  धातु  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  दा

 रा०  :

 से  उपकरण  में  कुछ  भावों  का  पता  चला  इनके  सम्बन्ध  में  सहयोगी

 से  बात-चीत  की  कुछ  मदों  को  बदल  दिया  गया  है  ate  कुछ  का  परिशोधन  अधिकांशतः

 सहयोगी  के  व्यय  पर  किया  गया  है  कौर  शेष  भावों  के  सम्बन्ध  में  बातचीत  चल  रही  है  ।

 बातचीत  की  समाप्ति  पर  ही  इन  उपकरणों  के  मुल्य  का  पता  लगेगा  ।

 राष्ट्रीय  खनिज  विकास  निगम

 5506.  श्री  बेटी  शंकर  wal  :  कया  पेट्रोलियम  तथा  रसायन  और  खान  तथा

 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  राष्ट्रीय  खनिज  विकास  निगम  का  विचार  शापने-झपने  कार्य-क्षत्र  तथा

 गतिविधियों  को  बढ़ाने  का  है  ;

 यदि  तो  इसके  प्रस्ताव  का  ब्योरा  क्या  शरीर

 इन  मामले  में  क्या  कार्यवाही  की  गई  है  या  करने  का  विचार है
 ?

 पेट्रोलियम  तथा  रसायन  और  खान  तथा  धातु  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  जगन्नाथ

 राव

 ae  राष्ट्रीय  खनिज  विकास  निगम  द्वारा  किरिबास  तथा  बेलाडिला

 संख्या  14)  की  वर्तमान  लोह  वयस्क  पन्ना  की  हीरा  खानों  तथा  कुद्रमूख  पथ न
 पर  प्रायोगिक  जाँच  arian  के  अ्रतिरिक्त  निम्नलिखित  नई  प्ञायोजनाओं/सम्भाव्यता  aaa  के
 कार्यों  को  हाथ  में  लिया  जाना  प्रस्तावित  है

 :--
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 फिट  ऋण

 का

 प्रायोजना/भ्रष्ययन  का  नाम  प्रायोजना
 के

 विषय  में  प्र नुमा नित

 पूंजीगत  लागत

 l-  लोह  sas  खान  38  करोड़  रुपये

 संख्या  5)  का  प्रति  ag

 40  लाख  मे  ट्रिक  टन  पिंड  nace

 क्षमता  के  लिये  विकास  ॥

 2-  मंसूर  में  दोनिमलाई  लोह  वयस्क  21.50  करोड़  रुपये

 खान  का  प्रति  वह  17,5  लाख

 मेट्रिक  टन  fae  भ्रामक  तथा

 17.5  लाख  सूक्ष्म ों  के  लिये

 विकास

 3-  किरिबास  लोह  वयस्क  खान  का  1.80  करोड़  रुपये

 बोकारो  इस्पात  संयंत्र  को  भ्रामक

 की  सप्लाई के  लिये  विस्तार  तथा

 परिवहन  ॥

 4-  बैलाडिला  क्षत्र  में  निक्षेप  संख्या  सम्भाव्यता  भष्ययन

 4  पर  ध्राघारित  एक  बड़ी  यात्री कृत

 लोद  भ्रयस्क  खान  की  स्थापना के

 लिये  सम्भाव्यता  ध्रष्ययन  ।

 S-  लोद  भ्रामक के  पेलेटाइजेशन  के  सम्भाव्यता  भष्ययन

 विषय  में  तथा  तत्पश्चात

 जेशन  संयंत्रों  की  स्थापना  के  लिये

 सम्भाव्यता  अघ्ययन  |

 6-  बिहार  में  मलंगटोली  स्थान  पर  सम्भाव्यता  अध्ययन

 लोद  वयस्क  खान के  लिये

 व्यथा  झष्ययन  |

 7-  रमनदुरग-कारवार  समूह  के  लिये  सम्भाव्यता  ध्रच्ययन

 तकनी की  सम्भाव्य ता

 झष्ययन  |

 8-  मनभावन  gear  खान  से  भूमिगत  सभा  सयता  ध्यान

 प्रतिदिन

 9-  दान  प्रदेश  में  ट्विटर  निक्षेपों  का  सामान्यता  भ्रष् ययन

 मूल्यांकन  |

 के  राक  फॉस्फेट  निक्षेपों  सम्माव्यता  भष्ययन

 का  सरया ध्वत्ा  झष्ययत ॥ |

 131



 Written  Answers  Chaitra  17,  1891  (Saka)

 सम्भाव्यता  ध्यान में  पन्ने  की  खान  की

 स्थापना  के  लिये  एक  सम्भाव्यता

 प्रयत्न  |

 क्षत्र  में  संगुटिकाश्म  हीरा  सम्भाव्य ता  ध्रप्ययन

 निक्षेपों  के  सम्भाव्यता

 अध्ययन  |
 a

 Irrigation  and  Power  Scheme  sent  by  U,  P.  and  Madhya  Pradesh

 5507,  Shri  Nathu  Ram  Ahirwar  Will  the  Minister  of  Irrigation.and  Power
 be

 pleased  to  state  द

 (a)  the  name  ofsuch  irrigation  and  power  Schemes  as  were  sent  by  Uttar  Pradesh  and

 decision  ;
 Madhya  Pradesh  during  the  last  three  Plan  periods  to  the  Central  Zonal

 Council
 for  their

 (b)  the  names  thereof  and  the  decision  on  which  has  been  taken

 (c)  the  nature  of  agreements  reached  between  the  two  State  Governments;  and

 (d)  the  steps  proposed  to  be  taken  by  the  Central  Government  in  case  any  of  the

 State  Governments  implement  these  agreements  ?

 ‘The  Minister of  Irrigation  and  Power  (Shri  Siddheshwar  Prasad)  :

 (a)  to  (c)  The  under  mentioned  irrigation  and  power  schemes  were  placed  before  the

 Central  Zonal  Council  from  time  to  time  during  the  first  three  Plan  periods

 (i)  Supply  of  water  to  Madhya  Pradesh  area  from  the  Bhander  Canal  system  of
 Matatila  Dam  Project.

 (ii)  Extention  of  Irrigation  from  the  Rangawan  and  Ken  Canal
 in  Madhya  Pradesh.  System

 to  areas

 (iii)  Distribution  of  Electricity  generated  from  the  Rihand  and  Matatila  Power
 Projects.

 As  regards  (1)  above,  an  agreement  for  the  transfer  of  the  construction  of  the  remain-

 ing  works  of  Bhander  Canal  to  Madhya  Pradesh  Government  and  its  maintenance  and  ope-
 ration  by  them  was  arrived  at  during  the  discussion  held  on  April  29,  1965,  between  the

 Chief  Engineers  of  Madhya  Pradesh  and  Uttar  Pradesh  and  Member,  Central  Water  and

 Power  Commission  for  expeditious  completion  and  utilisation  of  potential  of  Bhander  Canal

 system.  This  agreement  has  already  been  ratified  by  both  the  Madhya  Pradesh  and  Uttar

 Pradesh  Governments.  The  financial  implications  of  the  progosals,  drawn  up  in  the  form  of

 an  ag  reementin  a  meeting  held  between  the  Chief  Engineers,  Irrigation  Departments  of

 Madhya  Pridesh  and  Uttar  Pradesh  on  October  18,  1965,  have  not  so  far  been  ratified.

 details  the ‘As  regards  (11)  above,  the  rearding  sharing  of  the  water  and

 the  cost  were  worked  out  in  a  meeting  held  on  April  28th  and  29th,  1965,

 under  the  aegis  of  the  Central  Water  and  Power  Commission,  in  which  the  Chief  Engineers

 of  both  the  States  also  purticipated.  The  draft  agreement  based  on  the  recommendatious
 of  the  aforesaid  meeting  has  not  so  far  been  ratified.

 As  regards  (iii)  above,  agreement  for  supply  of  electriciity  to  Madhya  Pradesh  from

 both  the  Projects  has  ‘been  reached  between  the  Government  of  Uttar  Pradesh  and
 tn

 the  Madhya  Pradesh  Governmert.  According  ‘the  agreement,  for  Riband
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 Dam  Power,  15  of  the  electricity  generated  from  the  Rihand  Dam  will  be  supplied
 to  Madhya  Pradesh  Govenment  at  the  rate  of  3.5  paise  per  kwh  and  other  expenditure
 incurred  in  this  connection  will  also  be  realised  from  Madhya  Pradesh  Simi-
 larly,  ithas  been  decided  that  one-third  of  the  electricity  generated  from  the  Matatila  Dam
 will  be  supplied  to  Madhya  Pradesh  at  the  rate  of  5.8  paise  per  kwh.

 (8)  The  Ministry  of  Irrigation  and  Power  and  the  Central  Water  and  Power  Com-
 mission  are  pursuing  the  matter  with  the  State  Governments

 to  see  that  the  agreements
 Teached  are  implemented  expeditiously.

 आयल  इंडिया  लिमिटेड  का  हावरा  कारखाने  का  प्रस्ताव

 9508.  श्री  दि  ato  शास्त्री  :  पैट्रोलियम  तथा  रसायन  और  खान  तथा  धातु

 मन्त्री यह  बताने की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  धायल  इंडिया  लिमिटेड  ने  प्राकृतिक  गैस  पर  आधारित  एक
 ध् उवरक  कारखाना  स्थापित  करने  का  प्रस्ताव  भेजा  शहरों

 यदि  तो  उस  पर  क्या  कार्यवाही  की  गयी  है  ?
 अ

 पेट्रोलियम  तथा  रसायन  और  खान  तथा  धातु  मंत्रालय  में  राज्य  मन्त्री  दा०  रा०

 चव्हाण  )  :

 जी  नहीं

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 आयल  इंडिया  और  तेल  तथा  प्राकृतिक  गेस  आयोग  द्वारा  आसाम

 में  अजित at  गईं  भूमि
 ort 5509.  श्री  वि०  ato  शास्त्री :  क्या  पैट्रोलियम  रसायन  4.0  खान  तथा  धातु

 मंत्री यद  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 घायल  इण्डिया  लिमिटेड  ate  तेल  तथा  प्राकृतिक  गेस  mat  ने  area  में  कब
 तक  अलग-अलग  कुल  कितनी  भूमि  श्रीजीत  की  है  ;

 प्रतिकर के  रूप  में  कुल  कितनी  राशि दी  गई

 saa  इंडिया  लिमिटेड  धौर  तेल  तथा  प्राकृतिक  गस  आयोग  ने  भ्राता  में  कुए
 खोदने  के  लिये  कुल  कितनी  भूमि  श्रीजीत  करके  बाद  में  मालिकों  को  वापस  कर  धौर

 इस  प्रकार  राजित  भूमि  के  लिये  किस  श्राघार  पर  प्रतिकर  दिया  गया  ?

 पेट्रोलियम  aa  रसायन  और  खान  तथा  धातु  मन्त्रालय में  राज्य  मन्त्री  ao  tro

 चव्हाण  )  :

 ट्रायल  इंडिया  लिमिटेड  तथा  तेल  ate  प्राकृतिक  गेस  आयोग  ने  oar  में
 भव

 तक  कुल  2126.215  एकड़  तथा  3,760  बीघे  भूमि  जीत  की  है  i

 aaa  इंडिया  लि०  तेल  कौर  प्राकृतिक  गेस  आयोग  ने  प्रतिकर  के  रूप  में

 1,95,81,302  रुपये  कौर  95,43,587  रुपये  का  भुगतान  किया

 धायल  इंडिया  लि०  तथा  तेल  कौर  प्राकृतिक  गेस  आयोग  द्वारा  श्रीराम  में  कुए
 खोदने

 के
 लिये  जीत  तथा  मालिकों  को  वापस  की  गई  भूमि  43,666  एकड़  wiz

 | 108  बीघे  थी  |
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 प्रतिकर  का  भुगतान  स्थानीय  कलक्टर  के  मुल्यांकन  के  भा घार  पर  fear

 जाता  है  ।

 आयल  इंडिया  का
 तेल  तथा  प्राकृतिक  गस  ara  के  साथ  विलय

 दिर
 ato  शास्त्री  :  क्या  पेट्रोलियम  तथा  रसायन  और  खान

 तथा  घाव
 मन्त्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि :

 भारत  सरकार  के  बर्मा  घायल  कम्पनी  के  साथ  aaa  इंडिया  लिमिटेड  के  थारे

 में  किये  गये  समझौते  की  अवधि  कब  समास

 क्या  यह  सच  है  कि  came  की  ad  बर्मा  धायल  कम्पनी  के  लिये  लामदायक

 eat  इसके  परिणामस्वरूप  कम्पनी  को  अपने  हिस्से  के  लाभ  से  धनिक  लाभ  मिल  रहा

 है  ;  धौर

 क्या  घायल  इंडिया  लिमिटेड  को  तेल  तथा  प्राकृतिक  गैस  आयोग  के  साथ  मिला
 देने  का  कोई  प्रस्ताव  विचाराधीन  है  ?

 पेट्रोलियम  तथा  रसायन  और  खान  तथा  wg  मंत्रालय  में  राज्य  मन्त्री

 दा०  रा०

 भारत  सरकार  कौर  बर्मा  घायल  कम्पनी  के  मध्य  जिसके  झन्तगंत

 aaa  इंडिया  लिमिटेड  बनाई  गई  एक  व्यापारिक  किस्म  की  साझेदारी  है  धौर  इसलिये

 समझौते  की  अवधि  निर्धारित  करने  का  प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 जी  नहीं  ।

 जी  नहीं  ।

 बरौनी  तेल-शोधक  कारखाने  के  रसायन  इंजीनियर  प्रशिक्षुओं

 द्वारा  ज्ञापन

 5511.  श्री  योगेन्द्र  फार्मा  :  क्या  पेट्रोलियम  रसायन  और  सान  तथा  धातु  मन्त्री

 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि :

 क्या  यह  सच  है  कि  बरौनी  तेल  कारखाने  में  प्रशिक्षण  प्राप्त  कर  रहे

 रसायन  इंजी  नियर  प्रशिक्षकों  ने  हाल  में  सरकार  को  एक  ज्ञापन  दिया  है  ;

 यदि  तो  ज्ञापन  में  किन  बातों  का  उल्लेख  किया  गया  atc

 उस  पर  सरकार
 की

 व्या  प्रतिक्रिया
 है  ?

 पैट्रोलियम  तथा  रसायन  और  खान  तथा  stg
 मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री (  भी  दाभ

 रॉ०  चव्हाण  ):

 जी  हा ँ।  &

 उनका  मुख्य  प्रश्न  इंडियन  घायल  कारपोरेशन  लिमिटेड

 में  इंजी  नियर  प्रशिक्षक के  रूप में  नियुक्ति  के  लिए  है  ।

 प्रार्थी  इंडियन  श्रायल  कारपोरेशन  द्वारा  पद  के  लिए

 रित  बारीक  agate  को  पुरा  नहीं  करते  हैं  ।
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 ~.  sn  nete  न्लननटनरण  Re

 art  way  और  साउय  एवेन्यू  के  संसद  सदस्यों  के  ब्लेडों

 में  शोशा  लगान  के  लिये  आवेदन-पत्र

 5512.  श्री  स०  ष्  :  कया  स्वास्थ्य  तथा  परिवार  नियोजन  और  आवास

 तथा  नगरीय  विकास  मन्त्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 क्या  नावें  एवेन्यू  झोर  साउथ  एवेन्यू नई  दिल्‍ली  में  संसद  सदस्यों  के  प्लेटों  के  सामने

 वाले  बरामदों  में  शीशा  लगाने  के  लिये  aa  झ्रावेदन-पत्र  बहुत  समय  से  विचाराधीन  पड़े

 यदि  तो  ऐसे  लम्बित  पड़े  श्रीचंदन-पत्र  कितने  जिनमें  शीशा  लगाने  का

 प्रतिरोध  किया  गया है  किन्तु  शीशा  नवदीं  लगाया  कौर  कितने  फ्लैटों  में  शीशा  लगाने  का

 कार्य  पूरा  हो  चुका  है  ;  कौर

 इस  कायें  को  शीघ्र  पूरा  कराने  के  लिये  कया  कार्यवाही  की  गई  है  ?

 स्वास्थ्य  एवं  परिवार  नियोजन  तथा  आवास  और  नगर-विकास  मन्त्रालय  में

 e
 राज्य  मन्त्री  (  श्री

 ब०  Ao  मूर्ति  )

 कौर  प्राप्त  हुए  92  आवेदनों
 में

 से  63  प्लेटों  की  ग्लेज़िंग  पुरी  हो  गई  है

 तथा  3  फूलों  में  काय  चल  रहा  है  ।
 26  फूलों में

 श्रमी  तक  कार्य  शुरू  नहीं  किया  गया

 इन  26  weal  की  afar  का  प्लान  at  तक  नई  दिल्‍ली  नगर  पालिका  द्वारा

 अनुमोदित  नहीं

 नई  दिल्‍ली  नगर  पालिका  की  स्वीकृति  शीघ्रतः  प्राप्त  करने  के  प्रयत्न  किये  जा  रहे  हैं  ।

 People  without  Houses  in  the  Country

 5513.  Shri  Kedar  Paswan  :  Will  the  Minister  of  Health  and  Family  Plan-

 ning  and  Works,  Housing  and  Urban  Development  be  pleased  to  state

 {a)  the  number  of  persons  in  the  country  who  are  without  any  housing  ac-
 commodation;

 scheme  on (b)  whether  Government  have  drawn  up  any  all-India  basis  to
 provide  accommodation  to  the  houseless ;

 (८)  if  so,  the  features  of  such  schemes  ;  and

 (d)  if  not,  the  reasons  therefor  ?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Health  and  Family  Planning
 and  Works,  Housing  and  Urban  Development  (Shri

 B.  S.  Murthy)  :

 (a)  According  to  the  1961-Census,  the  total  houseless  population  in  India  (ex-
 cluding  institutional  population)  was  12,65,213.  The  present  figure  may  be  much  higher.
 As  regards  sub-standard  housing  accommodation,  a  recent  estimate  indicates  that  about
 837  lakh  families  (including  those  living  in  kutcha  houses  which  require  to  be  sub-
 stantially  improved  or  totally  replaced)  are  without  proper  housing  accommodation.

 the  low  and  middle  income  groups  (more  particularly  the
 (b)  In  order  to  help  in  the  amelioration  of  the  housing  conditions  of  people  in

 former),  the  Government
 of  India  have  introduced  the  following  housing  schemes,  which  have  been  in  operation
 on  all-India  basis,  from  the  year  noted  against  cach—
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 (i)  The  Intergated  Subsidised  Housing  Scheme  for  Industrial  Workers
 and  Economically  Weaker  Sections  of  the  Community  1952

 (ii)  The  Low  Income  Group  Housing  Scheme  1954

 (iii)  The  Subsidised  Housing  Scheme  for  Plantation  Workers  1956

 (iv)  The  Slum  Clearance  and  Improvement  Scheme  1956
 1957 (v)  The  Village  Housing  Projects  Scheme
 1959 (vi)  The  Middle  Income  Group  Housing  Scheme

 (vii)  The  Land  Acquisition  and  Development  Scheme  1959

 (viii)  The  Rental  Housing  Scheme  for  State  Government  Employees  1959

 (c)  The  salient  features  of  these  schemes  are  available  in  the  Annual  Report  of  the

 earstwhile  Ministry  of  Works,  Housing  and  Supply  for  the  year  1967-68.

 (d)  Does  not  arise.

 इंडिया  ama  एण्ड  रि फाइन रोज  हा स्पेट

 5514.  श्री  स०  श्र०  अगड़ी  :  कया  faa  मन्त्री  27  1968  के  श्रातारांकित

 seq  संख्या  190  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  इंडिया  grad  एण्ड  रिफाइनरीज  बेल्लारी  मंसूर

 राज्य  के  बारे  में  जाँच  इस  बीच  पुरी  हो  गई

 यदि  तो  उसके  परिणाम  क्या हैं  ate  उन  पर  क्या  कार्यवाही  की  गई  है  ?

 उप-प्रधान  मन्त्री  तथा  faa  मन्त्री  मोरारजी

 नही ं।

 यह  प्रश्न  नहीं  उठता  |

 नईं  दिलो  के  सेक्टर  12  में  सड़कों

 पर  बिजली  की  व्यवस्था

 5515,  श्री  पड  मु०  संसद  :  स्वास्थ्य  तथा  परिवार  नियोजन  और  आवास

 तथा  नगरीय  विकास  मन्त्री  ag  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  है  कि  नई  दिल्‍ली  के  सेक्टर  12  में  सड़कों  पर

 wat  तक  बिजली  की  व्यवस्था  नहीं  की  गई  है  जिसके  कारण  वहाँ  के  निवासियों  को  बहुत

 कठिनाई  हो  रही  है  हालांकि  वहाँ  पर  wait  आवश्यक  फिटिंग  बहुत  पहले  पुरी  की  जा  चुकी

 a;  ध्रौर

 (a)  यदि  at,  तो  बिलम्ब  होने  के  क्या  कारण  हैं  धौर  सड़कों  पर  कब  तक  बिजली  की

 व्यवस्था  कर  दी  जायेगी  ?

 स्वास्थ्य  एवं  परिवार  नियोजन  तथा  आवास  और  नगर-विकास  मन्त्रालय  में

 राज्य  मन्त्री  (  श्री  ऋण  स०  afa )  :

 तथा  केन्द्रीय  लोक  निर्माण  विभाग  ने  1968  कालोनी  के

 करण  के  लिए  वांछित  जिसमें  सड़कों  की  रोशनी  शामिल  दिल्‍ली  इलेक्ट्रिक  सप्लाई

 श्रण्डरटेकिंग  के  पास  जमा  करा  दी  है  ।  उपक्रम ने  सड़कों  की  का  काम  पुरा  कर  लिया

 परन्तु  सड़कों  की  रोशनी  चालू  नहीं  की  क्योंकि  दिल्‍ली  नगर  निगम  से  विद्युत्‌-शक्ति
 के  प्रभारों  की  अदायगी  के  बारे  में  समझौते  को  श्रत्तिम  रूप  दिया  जाना  शेष  है  ।  दिल्‍ली

 नगर  निगम  से  मामले  को  शीघ्र  निपटाने  का  अनुरोध  किया  जा  रद्दा
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 दिल्‍ली  में  रोगाणुरोधक  पदार्थों  (  की
 चोर  बाजारों

 5516.  श्री  महन्त  दिग्विजय  नाथ  :  श्री  मुहम्मद  दारोफ
 :

 थ्री क०  प्र०  fag देव  :

 क्या  परिवार  निर्माण  ,  आदास  और  नगर  विकास  मन्त्री  था  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  है  कि  दिल्‍ली  में  रोगनिरोधक  औषधियों  की  बहुत  कमी  है  शोर

 उनकी  चोरबाजारी  हो  रही  है  ;

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ;

 इनको  बाजार  में  उपलब्ध  कराने  के  लिये  सरकार  क्या  कायंवाही  कर  रही

 क्या  इस  सम्बन्ध  में  चोरबाजारी  करने  वाले  कुछ  व्यक्तियों  को  गिरफ्तार  किया

 गया  कौर

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  कया  है  ?

 परिवार  आवास  और  नागर ोय  दिकास  मन्त्री  के०  के०

 रोगनिरोधक  की
 के

 पल  एक  ब्रांड  की  कमी  हो  रही  किन्तु
 इसका  कोई  प्रभारी  नहीं  है  कि  इसकी  चोरबाजारी  की  जा  रही

 इसकी  निर्माता  कम्पनी  ने  बतलाया  ह्  कि  1967-68  में  उन्होंने  way  निर्यात
 में  वृद्धि  कर  दी  किन्तु  श्रमिक  कठिनाइयों  के  कारण  इसका  उत्पादन  माँग  के

 भ्रनुकूल
 नहीं  हो  पाया  ॥

 इस  औषधि  के  निर्माता  को  अनुदेश  दिया  गया  है  कि  ag  इस  कमी  को  पुरा
 करने  के  लिए  सप्लाई-मात्रा  में  वृद्धि  करे  ।

 जी  नवदीं ।
 ।

 यह  प्रश्न  नहीं  उठता  |

 बिहार  में  gau  तेल  क

 3517.  श्री  शिविर  झा  :  कया  पेट्रोलियम  तथा  रसायन  और  खान  तथा  भ्  मन्त्री

 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  है  कि  बिहार  के  लोगों  ने  राज्य  में  एक  भ्र ौर  तेल-दोधक  are
 खाना  स्थापित  किये  जाने  की  माँग  की

 यदि  तो  क्या  सरकार  ने  इस  बारे  में  कोई  निर्णय  कर  लिया है  ;  शरीर

 यदि  तो  उसका  ब्यौरा  क्या है  ate  यदि  तो  इसके  क्या  कार हैं  ?
 पेट्रोलियम  तथा  रसायन  और  खान  तथा  धातु  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  ato  रा०

 चव्हाण  )

 जी  नही ं।

 शौर  प्रश्न  नहीं  उठता  ॥
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 Provision  of  Electricity  in  Servants  Quarters  at  Tilak  Marg  and

 Wellesley  Road,  Etc.,  New  Delhi

 5518,  shri  5.  M.  Joshi  Will  the  Minister  of  Health  and  Family  Planning

 and  Works,  Housing  and  Urban  Development  be  pleased  to  state
 :

 (a)  whether it  is  a  fact  that  the  Servants  Quarters  attached  to  the  Government

 Bungalows  located  on  Tilak  Marg,  New  Delhi,  have  not  be  provided  with  electricity ;
 (b)  whether  it  is  also  a  fact  that  similar  is  the  position  in  regard  to  other  quar-

 ters  located  on  Wellesley  Road,  New  Delhi ;
 (c)  whether  it  is  further  a  fact  that  most  of  these  quarters  are  already  fitted  with

 electric  wires  ;

 (d)  the  reasons  for  not  providing  electric  connecticrs  to  these  quarters  ;

 (6)  .whether  Government  propose  to  provide  electric  connections  on  applications  being
 made  by  those  who  are  residing  in  these  servants  quarters  प  by  those  who  are  the  allot-

 tees  of  Bungalows  ;  and

 (f)  if  not,  the  reasons  therefor  ?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Health  and  Family  Planning  and

 Works,  Housing  and  Urban  Development  (Shri  Murthy)  :

 (a)  Yes,  Sir.

 (b)  Most  of  the  servants  quarters  in  Wellesley  Road,  are  not  electrified

 (c)  Excepting  14  residences  in  Tilak  Marg,  the  servants  quarters  are  not  fitted  with

 electric  wires

 (d)  and  (c)  A  decision  in  principle  to  provide  electric  conncctions  in  all  seivants

 quarters  has  been  taken  by  Government.  As  the  expenditure  involved  is  substantial,  the

 work  will  be  undertaken  in  phases  according  to  availability  of  funds.  The  estimate  for

 Phase I  is  under  preparation.

 (f)  Does  not  arise.

 पेट्रोलियम  उत्पादों  पर  बिखरा-कर

 5519.  श्री  कर  प्र०  सिह  देव  :  क्या  पेट्रोलियम  तथा  रसायन  और  खान  तथा

 मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  गुजरात  सरकार  ने  पैट्रोलियम  उत्पादों  पर  केन्द्रीय  बिक्री-कर  से  प्राप्त  होने

 वाले  राजस्व  में  राज्य  को  भी  हिस्सा  देने  के  लिये  केन्द्रीय  सरकार  से  कहा  है  ;

 क्या  राज्य  सरकार  ने  यह  भी  सुभाव  दिया  है  कि  समूचे  देश  में  पैट्रोलियम  उत्पादों

 की  दरें  समान  होनी  wiz

 यदि  तो  इस  बारे  में
 केन्द्रीय  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया

 है  ?

 पैट्रोलियम  तथा  रस.:यन  और  खान  तथा  धातु  मंत्रालय  में  राज्य-मस्ती  दा०

 Wo  चव्हाण  )

 संविधान  के  अनुच्छेद  269(1)  के  किसी  विशेष  राज्य  में

 झन्तरराज्य  बिजलियों  पर  लगाये  गये  केन्द्रीय  जिक्र-कर  की  सकल  धनराशि  उसी  सम्बद्ध  राज्य  को
 a at rl

 सौंपी  जाती  है  ।  पन्त  इन  राजस्वों  के  s=hr
 तथा  राज्य  सरकारों  के  बीच  हिस्सा  देने

 का
 प्रश्न

 नहीं  उठता
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 इस  सम्बन्ध  में  एक  अप्रत्यक्ष  सुभाष  दिया  गया है  /

 देश  में  पेट्रोलियम  पदार्थों  के  एक-रूप  मुल्यों  को  लागू  करने  की

 1968  में  सरकार  द्वारा  स्थापित  तेल  समिति  के  विषयों  में  से  एक  है  ।

 केन्द्रीय  लोक  निर्माण  विभाग  में  सिविल  सहायक

 इंजीनियरों  की  नियुक्त

 3520.  श्री  एस०  डी०  सोम सुन्दरम
 :  क्या  स्वास्थ्य  तथा  परिवार  नियोजन

 और
 आवास  तथा  नगरीय  विकास  मन्त्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि

 क्या  ag  सच  है  कि  केन्द्रीय  लोक  निर्माण  विभाग  की  इंजीनियरिंग  राजपत्रित

 संस्थापना
 )  ,  1968  श्रेणी  2  की  वर्गीकृत  सूची  में  से  क्रम  संख्या  695  से  731  के

 38  सहायक  एजीनियरों  को  प्रतियोगिता  परीक्षा  के  बिना  जो  सिविल  इंजीनियरिंग  सेवा

 श्रेणी  2  के  भर्ती  सम्बन्धी  नियमों  के  झन्तगंत  श्रावस्ती  बाहर  से  नियुक्त  कर  दिया  गया

 था ;  कौर

 यदि  तो  इन  नियुक्तियों  के  कौर  इनके  फलस्वरूप  पदोन्नत  किये  गये  विभागीय

 व्यक्तियों  को  पदावनत  किये  जाने  के  क्या  करर हैं  ?

 स्वास्थ्य  तथा  परिवार  नियोजन  और  आवास  तथा  नार-<दिकास  मंत्रालय  में

 राज्य  सन्तरी  ब०  स०

 जी  हाँ  ।

 न्द्रीय  लोक  सेवा  श्रायोंग  द्वारा  प्रत्येक  ag  संचालित  इंजीनियरिंग  सेवा  परीक्षा
 के  माध्यम  से  सोधी  भर्ती  हुए  माँग  की  सीमा  तक  उपलब्ध  नहीं  हुए  । अतएव  सीधी

 भर्ती
 के  लिए  निर्धारित  संख्या  में  कमी  हो  गई  है  ।  अतएव  प्रयोग  ने  भर्ती  नियमों

 ढील  दे  कर  साक्षात्कार  करने  के  बाद  खुले  बाजार  से  श्रभ्याथियोंਂ

 का  चुनाव  क्या  तथा  सीधी  भर्ती  ale  विभागीय  पदोन्नति  में  संतुलन  बनाने  के  लिए  उन्हें
 केन्द्रीय  इंजीनियरिंग  खेवा  द्वितीय  श्रेणी  में  नियुक्ति  के  लिए  नामित  किया  ।

 ~
 इन  तथा  नियुक्तियों  के  फलस्वरूप  विभागीय  पदोन्नति कारियों  परावर्तन  नहीं

 किया  गया  t

 सहायक  इंजीनियरों  के  रूप  में  नियुक्ति  ति

 5521.  शी  एस०  डी०  सोम सुन्दरम्  ।  स्वास्थ्य  तथा  नियोजन  और

 आवास  तथा  नगरोय  विकास  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 केन्द्रीय  लोक  निर्माण  विभाग  में  1966  से  वीं-वार  भर्ती  के  प्रत्येक  साधन  द्वारा
 कितने  अधिकारियों  को  सहायक  इंजीनियरों  के  रूप  में  नियुक्त/पदोन्नत'  किया  गया

 भर्ती  नियमों  के  भाग  3  के  झन्तगंत  संघ  लोक  सेवा  आयोग  द्वारा  कितने
 अधिकारियों  को  भर्ती  किया  गया  है  ;

 भर्ती  नियमों  के  भाग  4  के  श्न्तगंत  अस्थायी  ager

 अधिकारियों  में  से  इस  पद  के  लिये  कितने  अधिकारी  का  चयन  किया

 गया  ;
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 भर्ती  नियमों  के  भाग  5  के  प्रतिशत  स्थायी  अनुभाग  अधिकारियों  में  से

 कितने  शभ्रधघिकारियों  को  इस  पद  पर  पदोन्नत  किया  गया  ;  शौर

 भर्ती  नियम  के  भाग  6  के  gaia  अधिकारियों  के  स्थानान्तरण  द्वारा

 कितने  प्राधिकारियों  को  इस  पद  पर  पदोन्नत  किया  गया  है  ?

 स्वास्थ्य  एवं  परिवार  नियोजन  तथा  आवास  और  नगर  मन्त्रालय  में

 राज्य  स्त्री  (at  ब  स०  :

 सूचना  निम्नांकित है

 1966  1967  1968

 24
 1969

 3 (1)
 58.0

 (it)  51  34  8  ]

 (iil)  52  43  21

 (iv)

 पंजाब  राज्य  बिजली  ats  के  हिमाचल  प्रदेश  को  दिये  गये  कर्मचारी

 5522.  श्री  क्या  सिंचाई  तथा  faq  मन्त्री  3  1969  के  भरता  रोहित

 प्रश्न  संख्या  1494  के  उत्तर  के  संबंध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 पंजाब  बिजली  बोर्डे  के  हिमाचल  प्रदेश  बहु प्रयोजन ोय  परियोजना पम ों  ate  विद्युत्‌

 परियोजना  विभाग  को  दिये  गये  कर्मचारियों  की  सेवा  के  एकीकरण  के  मामले  की  वर्तमान

 स्थिति  क्या  धौर

 इसको  कब  तक  अन्तिम  रूप  दिये  जाने  की  सम्भावना  है  ?

 सिंचाई  तथा  faq  मन्त्रालय  मं  उप-मन्त्री  सिद्धेश्वर  :

 ate  मामले  पर  भ्र भी  विचार  किया  जा  रहा है
 |

 आपका  वापसी  के  मामलों  में  ब्याज  का  भूगतान

 5524,  डा०  सिंह  :  क्या  faa  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि :

 क्या  यह  सच  है  कि  प्राय-कर  अघिकारियों  को  इस  आशय  के  निदेश  दिये  गये  हैं

 कि  उन  मामलों  में  gear  रूप  से  राशि  वापस  कर  दी  जाए  जिनमें  कर-दाताझों  द्वारा  ara

 के  विवरण  प्रस्तुत  किये  जाने  के  बाद  छः  महीनों  तक  नियमित  कर-निर्धारण  नहीं  किया

 यदि  तो  राय-कर  भ्र धि कारियों  द्वारा  नियमित  रूप  से  इन  निदेशों  का  पालन

 किया  जा  रहा  अथवा  नहीं  ;  क्या  यह  लगाने  के  लिये  सरकार
 ने

 इस  बीच  कोई

 सर्वक्षण  कराया  है  ;  कौर

 क्या  सरकार  करदाताश्रों  के  हितों  की  रक्षा  के  लिए  कोई  ऐसा  उपाय  करने

 का  विचार  कर  रही  जिससे  उन  कर-दातों  को  ब्याज  भी  मिले  जिन्हें  प्राय-कर  अधिकारियों

 ने  वापस  की  जाने  वाली  सभी  प्रकार  की  र  ह  o~  दे  है forart  का  महीने  तक
 भुगतान  नहीं  किया  ?

 140.
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 उप-प्रधान  मन्त्री  तथा  कित  मन्त्री  मोरारजी  देसाई  )

 हाँ  ।  इसका  aaa  वित्त  1968  द्वारा  लागू  की  गई  राय-कर

 भ्र घि नियम  की  घारा  141  के  उपबन्ध  का  कार्यान्वयन  करना  जिसमें  कर

 भ्रथवा  स्रोत  पर  काटे  गये  कर  की  वापसी  के  लिये  झ्रानन्तिम  कर-निर्धारण  करने  का  उपबन्ध

 किया  गया  है  ।

 नहीं  ।  ऐसा  कोई  मामला  जानकारी  में  नहीं  प्राया  जहाँ  आदेशों  का

 अनुपालन  नहीं  श्र  हो  |

 जिन  मामलों  में  वापसी  देने  वापसी-झ्रावेदन-पत्र  पेश  अथवा  वापसी

 दिलाने  बाले  अपीलीय  aaa  जारी  किये  जाने  की  तारीख  के  छः  महीने  की  अवधि  से  अधिक  विलम्ब

 al  जाता  उनमें  ब्याज  की  अदायगी  करने  की  व्यवस्था  श्रायकर-झधिनियम  में  पहले  से  ही

 मौजूद  है  ।  नियमित  कर्र-्निर्धारणों  के  ara  पर  देय  वासियों  की  यदि  तीन  महीनों  की  wale

 के भ्रन्दर  मंजूरी  नहीं  दी  जाती तो  उन  पर  भी  ब्याज  अदा  करना  होता है  ।  वापसियाँ  तत्काल

 मन्जूर  की  जाती हैं  तथा  जहाँ  देय  हो  उन  पर  ब्याज  की  अदायगी  की  जाती  इसका

 इतमीनान  करने  के  लिये  समय-समय  पर  विभागीय  श्रादेद  जारी  किये  गये  हैं  ।

 राजस्थान  TEX

 5525.  डा०  कर्मी  सिंह  कया  सिंचाई  तथा  दिति  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा

 करेंगे  कि  :

 1968  तक  राजस्थान  नहर  कितनी  तैयार  हो  गई

 (#)  1965  तक  इसमें  कितनी  प्रगति  हुई
 है

 ;  ak

 उठाऊ  नहर  के  निर्माण  में  कितनी  प्रगति  हुई है  ?

 सिंचाई  तथा  चिया  मन्त्रालय  में  उप-मन्त्री  सिद्धेश्वर  प्रसाद  )

 1968  124  मील  लम्बी  राजस्थान  फीडर  कौर  राजस्थान  मुख्य
 नहर  के  पहले  48.6  मोल  पूर्ण  हो  चुके  थे  ।  मुख्य  नहर  के  48.6  वें  मील  से  मीलਂ  तक

 कार्य  प्रगति  करता  रहा  ।

 1969  तक  राजस्थान  मुख्य  नहर  मील  तक  aw  हो  गई  थी  कौर  इस
 समय  53a  मील  से  मील  लक  काय  प्रगति  कर  रहा  है  ।

 नालों  के  पहले  2  मीलों
 में

 कार्य  हो  रह  है  जहाँ  ae  के  दौरान  एक

 घनफुट  से  भी  धिक  मिट्टी  का  काम  किया  गया  है  ।

 अलौह  धातुओं  का  सर्वेक्षण

 5526.  श्री  क०  Mo  fag  देव  :  क्या  पेट्रोलियम  तथा  रव  यन  और  खान  तथा  धातु
 wal  यह  बताने  की  कृपा  कांगेसी  :

 क्या  इस  बात  को  ध्यान  में  रखते  हुए  कि  देश  में  gale  घुटनों  की  कमी  के
 श्क्््प

 कारण  way  उद्योगो  पर  प्रतिकूल  प्रभाव  पड़  रट्टा  ह  भोर  इससे  देश  को  निर्यात  पर  अधिक
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 व्यय  करना
 पड़  रहा  सरकार  ने  भनोत  घुटनों  की  खोज  के  लिए  प्राथमिकता  के  आधार

 पर  भू-सर्वेक्षण  काय  तेज  करने  के  लिए  कोई  कार्यवाही  की  ate

 यदि  तो  उसका  ब्यौरा  क्या  है  ?

 पेट्रोलियम  तथा  रसायन  आर  खान  तथा  धातु  मंत्रालय में  राज्य  मन्त्री  जगन्नाथ

 राव )

 ae  1967  में प्र लौह  धघातुम्रों  के  समन् वेषण  के  लिये  एक  विस्तृत  कार्यक्रम

 तैयार  किया  गया  था  कौर  उपलब्ध  संसाधनों  के  साथ  उसे  कार्यान्वित  किया  रहा  है

 1968-69  के  लिये  क्षेत्रीय  मौसम  कार्यक्रम  के  भारतीय  भूविज्ञान  सर्वेक्षण  संस्था

 द्वारा देश
 भर  में  लगभग  80  पूर्वेक्षण  स्थलों  का  श्रन्वेषणा  किया  जाना  प्रस्तावित  जिसके

 झन्तगंत  लगभग  58,000  भीटर  का  saga  तथा  1,100  मीटर  का  समावेशी  खनन

 किया  जाना  है

 अगले  पाँच  वर्षों  के  भारतीय  भूविज्ञान  सर्वेक्षण  संस्था  द्वारा  380,000  मीटरों

 का  व्यघन  तथा  50,850  मीटर  समावेशी  खनन  किया  जाना  प्रस्तावित है  ।

 इनके  ala  ग्रा घार  धातु  निक्षेपों  की  खोज  के  लिये  हाड  राकਂ

 प्रायोजना  के  wha  राजस्थान  में  अरावली  प्रदेश  आंध्र  प्रदेश  में  पूर्वी  कडप्पा  बेसिन  में

 तथा  बिहार-बंगलौर  के  भागों में  91,400  किलोमीटर  क्षेत्र  में  हवाई  भु भी तिक  सर्वेक्षण  किया

 गया  है  ।  बहुत  बड़ी  सख्या  में  प्रकट  की  गई  झाशाजनक  असंगतियों  में  से

 कुछ  की  भूमि  झूल-परीक्षण  काय  द्वारा  चाँज  की  जा  रही है  ।

 देश  में  श्लाघा  घुटनों  की  खोज  में  गति  बढ़ाने  के  विचार  से  कुछ  धन्य  क्षेत्रों  में  हवाई

 भूभौतिकी  सर्वेक्षण  करने  तथा  भारतीय  भूविज्ञान  सर्वेक्षण  संस्था  के  aha  एक  gare  भूभौतिकी

 एकक  स्थापित  करने  विषयक  प्रस्ताव  भी  विचाराधीन  है  ।

 Balidan  Sthal,’’  New  Delhi

 5527.  ्  Will  the  Minister  of  Health  and  Family  Plan-

 ning  and  Works,  Housing  and  Urban  '  Development  be  pleased  to  state

 (a)  whether  Government  are  aware  that  the  place  where  Gandhiji  was  assassinated

 in  Birla  House  has  been  named  by  the  New  Delhi  Municipal  Committee  as  ‘Gandhi

 Balidan

 (b)  whether  there  is  a  proposal  to  formulate  a  scheme  to  acquire  the  park  and

 road  behind  the  ‘‘Gandhi  Balidan  Sthalਂ  and  the  Kothis  at  Tughlak  Road  behind  it  so  that

 a  grand  memorial  could  be  set  up  in  the  memory  of  the  Father  of  the  Nation  covering  the

 area  from  the  room  where  Gandhiji  was  assassinated  upto  Tughlak  Roaa  and

 (c)  the  reaction  of  Government  thereto  ?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Health  and  Family  Planning  and

 Works,  Housing  and  Urban_  Development  (Shri  |: जि  S.  Murthy)  :

 (a)  Yes,  Sir.

 (9)  and  (c)  The  ent  ire 200 5  ६...  question  is  under  consideration.

 142



 17  1891  लिखित  उत्तर

 Shifting  of  Industrial  Mills  Outside  Delhi

 5528.  Shri  Shashi  Bhushan  :  Will  the  Minister  of  Health  and  Fan  lily  Plan-
 ning  and  Wo

 Tks,  Housing  and  Urban  Development  be  pleased  to  refer  to  the  reply given  to
 Unstar  4  Question  No.  4128  on  the  24th  March,  1969  and  state:

 (a)  the
 number  of  big  industrial  mills  like  Birla  Mills  in  Delhi  area  to  which

 Government  p  opose  to  provide  land  at  cheap  rates  in  the  industrial  area  outside  Delhi;
 (b)  the  date  from  which  the  period  of  moratorium  of  20  years  commences  after

 which  industria]  establishments  like  Birla  Mills  are  to  be  shifted  to  the  industrial  sector  of
 the  city  as  provided  in  the  Master  Plan  for  Delhi.

 (c)  whether  it  is  a  fact  that  people  had  been  demanding  shifting  of  such  mills
 from  densely  populated  areas  due  to  health  hazards  caused  by  the  smoke  emitting  from
 them  tight  since  the  attainment  of  Independence  ;  and

 (d)  if  so,  the  reaction  of  Government  thereto  र

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Health  and  Family  Planning  and

 Works,  Housing  and  Urban  Development  (Shri  B.S.  Murthy)  :

 (a)  Shifting  of  all  non-conforming  industries  includes  a  Programme  of  providing  land, at  pre-determined  rates,  to  big  industrial  units  of  Delhi,  outside  the  urbanisable  limits,
 Some  of  them  may  be  accommodated  at  Narela.

 (b)  Ist  September,  1962.
 (c)  and  (d)  From  time  to  time  there  have  been  press  reports  about  the  harmful

 effects  of  the  persence  of  factories  in  the  congested  and  central  parts  of  Delhi.  The  Govern.
 ment  is  taking  care  of  this  problem  by  implementing  the  recommendations  in  the  Master
 Plan  for  Delhi  in  this  behalf,  which  envisages  location  of  industries  in  organised  and
 tegulated  industrial  areas.

 Gandhi  Balidan  New  Delhi

 5529.  Shri  Shashi  Bhushan  Will  the  Minister  of  Health  and  Family  Plan.
 ning  and  Works,  Housing  and  Urban  Development  be  pleased  to  state

 (a)  whether  his  Ministry  are  formulating  any  scheme  under  which  the  maintenance of  the  Balidan  Sthal®  would  be  looked  after  by  them.
 (b)  whether  Government  propose  to  construct  a  building  in  which  a  National

 Integrity  Museum  of  all  dignitaries  who  laid  their  lives  for  the  national  integrity,  of  all
 the  big  Saints,  Indian  ex-rulers  and  active  volunteers  who  worked  hard  for  the  national
 integrity  would  be  set  up;  and

 (c)  if  so,  the  nature  of  the  proposals  ?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Health  and  Family  Plann  ing  and
 Works,  Housing  and  Urban  Development  (Shri  B.  S.  Murthy)  :

 (a),  (b)  and  (c)  The  entire  question  is  under  consideration.

 Family  Planning  Campaign

 5530.  Shri  Ram  Singh  Ayarwal  :  Will  the  Minister  of  Health  and  Family
 Planning  and  Works,  Housing  and  Urban  Development  be  pleased  to  State

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  family  planning  campaign  is  not  making  much  head-
 way  aS  women  nurses  (Samaj  Sewikas)  posted  to  a  particular  region  do  not  know  the
 language  of  that  region  ;

 (b)  if  so,  whether  Government  propose  to  post  such  Se  vikas  who  are  coversant e with  the  lar  guage  of  the  regions  ?
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 (c)  whether  it  is  also  a  fact  that  Gram  Sewikas  are  not  able  to  work  properly  in

 villages  because  public  opinion  is  not  aroused  therefor ;  and

 if  so,  the  measures  taken  to  arouse  awareness  among  the  people  in  this

 regard  ?

 The  Minister  of  Saate  in  the  Ministry  of  Health  and  Family  Planning  and

 Works,  Housing  and  Urban  Development  (Dr.  S.  Chandrasekhar) :

 (a)  and  (b)  Under  the  Family  Planning  Programme  Auxiliary  Nurse  Mid-wives

 (not  Samaj  Sewikas)  are  appointed.  They  are  usually  local  girls  trained  within  the  same

 region,  as  far  as  practicable.  The  language  difficulty  would  not,  therefore,  normally  arise

 in  their  case.

 (८)  and  (d)  Gram  Sewikas  are  employees  of  the  Community  Development  Organisation.

 They  are,  however,  being  involved  for  motivational  and  educational  work  under  the  Family

 Planning  programme  during  their  normal  course  of  duties.  Public  opinion  and  awareness

 are  being  created  throughout  the  country  through  intensive  mass  communication  methods

 which  include  use  of  film  shows,  group  discussions,  mass  meetings,  use  of  traditional  methods

 \ike  puppet  shows,  Bhajans,  Kirtans,  sadio  etc.

 बोरिक  परियोजना

 5531,  श्रीमती  ज्योत्सना  चन्दा  क्या  सिंचाई  तथा  frag  मन्त्री  1969  के

 अतारांकित  seat  संख्या  1669  के  उत्तर  के  संबंध  में  ag  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि :

 श्रीराम  ate  मनीपुर  की  सरकारों  ने  बोराक  परियोजना  से  प्रभावित  होने

 वाले  जीनियस  के  लोगों  के  पुनर्वास  के  बारे  में  इस  बीच  विचार-विमश॑  कर  लिया  है  कौर

 यदि  तो  क्या  सरकार  का  विचार  इस  प्रश्त  पर  निकट  भविष्य  में  विचार

 करने  का  ताकि  बोराक  परियोजना  का  काम  शीघ्रता  से  पुरा  किया  जा  सके  ?

 fame  तथा  दिया  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  सिद्धेश्वर  प्रसाद  )  :
 _

 श्रमी  नहीं  ।

 क़सम  सरकार  को  इस  सम्बन्ध  में  लिखा  गया  है  कौर  उनके  उत्तर  की  प्रतीक्षा

 की  जा  रही  है  ।

 मेंसे  फाइनेंस  दिल्ली

 5532,  शी  यशपाल  क्या  वित्त  मन्त्री  यह  बताने  की  aor  करेंगे  कि
 :

 सरकार  को  मैसेज  नरूला  फाइनेंस  कम्पनी  दिल्‍ली  के  विरुद्ध  कोई  ऐसी  शिकायत

 मिली  जिसमें  इस  कम्पनी  द्वारा  अनुचित  तरीके  अपना  कर  राय-कर  का  अपवंचन  किये

 जाने  पोर  सरकार  को  धोखा  दिये  जाने  के  मामलों  के  सम्बन्ध  में  प्रमाण  दिये  गये
 हैं

 यदि  तो  क्या  सरकार  ने  इस  कम्पनी  द्वारा  किये  गये  कलाकारों  का  पता

 लगाया  है  ate  उसका  ब्यौरा  क्या  भर

 यदि  तो  इस  कम्पनी  के  विरुद्ध  कार्यवाही  करने  में  विलम्ब  करने  के  क्या

 कारण हैं  ?
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 नन  neon

 उप-प्रधान  मन्त्री  तथा  वित्त  मंत्री  मोरारजी  :

 कम्पनी  ढारा  कर-अपवंचन  किये  जाने  की  कुछ  शिकायतें  प्राप्त  हुई हैं  ।

 शिकायतों  की  जाँच-पड़ताल  जारी है  ।  स्थिति  ब्यौरे  देना  उचित  जाँच-पड़ताल

 के  हित  में  संभव  नहीं

 देरी  का  कारण  यह  है  कि  कम्पनी  परि समाप्त  हो  गयी  है  तथा  उच्च  न्यायालय  की

 भ्रनुमति  के  बिना  कम्पनी  के  खिलाफ  कोई  कानूनी  का्येवाह्टी  नहीं  की  जा  सकती  है  ।

 मत्ारॉकित  प्रश्न  संख्या  4187  दिनांक  24  1969  के  उत्तर  में  शुद्धि

 स्वास्थ्य  तथा  परिवार  नियोजन  और  आवास  तथा  नगरोय  विकास  मंत्रालय  में

 राज्य  wat  ब०  go  मृति ):  लोक  सभा
 में  24  1969  को  अतारांकित  प्रदान  संख्या

 4187  के  भाग  के  उत्तर  में  धन्य  बातों  के  साथ-साथ  ag  कहा  गया  था  कि  से  बचाने

 के  लिए  पंखा  शादी  मंहगे  सामान  )  को  ada  की  तरह  दखल  लेने  के  बाद  लगाया  जाता

 है  ।'  भ्र  भ्रमित  जाँच-पड़ताल  करने  पर  यह  पता  चला  है  कि  सेक्टर  XII  में  400  are

 मंजिले  क्वार्टरों  में  से लगभग  350  क्षवाटंरों  में  सामान  दिया  ।  शेष

 क्वार्टरों  में  पंखे  तथा  कुछ  सामान  जैसे  लैम्प  छेड  तथा  THe  नहीं  लगाये  जा  सके

 क्योंकि  इनमें  से  लगभग  20  क्वाँरों  के  श्रेणियों  ने  बिजली  का  सामान  लगाने  के  लिए

 क्वाटर  नहीं  दिये  ।  ara  की  जाती  है  कि  शेष  क्‍्वाटेरों में में  31  1969  तक  पंखे  तथा

 फिज़िक्स  लगा  दिया  जायेगा  ।  अतएव  लोक  सभा  में  24  1969  के  अतारांकित  प्रश्न

 संख्या  4187  के  उत्तर  के  भाग  की  कृपया  निम्नांकित  रूप  में  पढ़ें

 जी  नहीं  ।  रामकृष्ण पुरम  के  सेक्टर  2011  में  400  चार-मंजिले  क्वार्टरों  को

 पानी  तथा  बिजली  मिलने  के  बाद  आवंटित  किया  गया  था  ।  देव  की  मोती  पंखे  इरादी  कौ

 तरह  का  महँगा  सामान  लगभग  350  anda  में  चोरी  से  बचाने  के  लिए  दखल

 के  बाद  लगा  दिया  गया  था  ।
 लगभग  50  कारों  में  पंखे  तथा  कुछ  सामान

 ay

 कि  लैम्प  शेड  तथा  ब्र  केट  नहीं  लगाये  जा  सके  क्योंकि  लगभग  20  क्वार्टरों  के  श्रावंटियों  ने

 बिजली  का  सामान  लगाने  के  लिए  क्वाटर  नहीं  दिये  क्वाटंरों (संख्या रों  लगभग  30)  में

 31  मैचों  1969  तक  पंखे  तथा  oer  सामान  लगाये  जाने  की  संभावना  है  ।

 पूर्व  उत्तर में  तथ्यों  में  थोड़ी  सी  एनटी  है  जाने  का  खेद

 ey  oe

 अविलम्बनीय  लोक-महत्व  के  विषय  की  शोर  ध्यान  दिलाना

 CALLING  ATTENTION  TO  MATTER  OF  URGENT  PUBLIC  IMPORTANCE

 एक  पत्रिका  में  महात्मा  गांधी  और  पंडित  जवाहरलाल  नेहरू  की  अलोचना  का  समाचार

 श्रीमती  इला  पाल चौधरी  :
 मैं  शिक्षा  मन्त्री  का  ध्यान  भविलम्बनीय

 लोक-महत्व  के  निम्नलिखित  विषय  की  शोर  दिलाती  हूँ  we  उनसे  प्रार्थना  करती  हूं  कि

 गह  एस  पर  एक  वक्तव्य  Ti

 tH
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 -

 जादवपुर  विश्वविद्यालय  से  प्रकाशित  पत्रिका  में  अनुपम  मुखोपाध्याय  तथा  समित

 घोष  द्वारा  महात्मा  गांधी  ate  पंडित  जवाहरलाल  नेहरू  की  अपमानजनक

 श्री  gto  ato  मुकर्जी  :  मेरा  एक  व्यवस्था  का  प्रश्न है  ।
 कया  हम  संसद्‌ में  यह  देखने  के  लिये  ma  हैं  कि  किप  विश्वविद्यालय  में  क्या  हो  रहा  है

 तथा  कौन-सा  व्यक्ति  क्या  कर  रहा  है  ?  सारा  संसार  जानता  है  कि  मैं  इन  लोगों  की  तुलना

 में  महात्मा  गाँधी का  बहुत  mat  करता  परन्तु यह  दुसरी  बात  है  ।  यह  बात  मेरी

 में  नहीं  कराती कि
 यदि  हम  इस  प्रकार की

 बातों  पर  संसद  में  चर्चा  करने  लग
 गये  तो  फिर

 कसे  काम  चलेगा  ?

 उपाध्यक्ष  महोदय
 :  हम  प्रायः  विश्वविद्यालयों  की  स्वायत्तता  को  मानते  हैं  परन्तु  इस

 सूचना से  gs  ऐसा  लगता है  कि  पत्रिका  में  कोई  विशेष  चीज  छपी  है  ।

 श्री  स०  सो०  बुर्जों  :  यह  विश्वविद्यालय  की  पत्रिका  नहीं  है  ।  ये  लोग

 जादवपुर  विश्वविद्यालय  को  हानि  पहुँचाना  चाहते  हैं  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  यदि  किसी  पत्रिका  में  कोई  चीज  प्रकाशित  हों  जाती  है  तथा

 सभा  का  ध्यान  उनकी  ar  घ्राकर्षित  किया  जाता है  तो  मेरे  लिये  उसकी  बिल्कुल  परवाह  न

 करना  कठिन  है  ।  मैं  विश्वविद्यालयों  की  स्वतंत्रता  में  हस्तक्षेप  नहीं  करना  चाहता  ।  परन्तु

 इस  मामले  में  पत्रिका  में  कुछ  विशेष  चीजें  प्रकाशित  हुई  ।

 Shri  Abdul  Ghani  Dar  (Gurgaon)  :  Sir,  in  case  anything  is  said  or  published

 against  the  big  leaders  of  the  eountry  is  it  not  the  duty  of  the  Home  Minister  to  take  action

 against  the  persons  concerned  ,  and  is  it  not  the  right  of  the  Members  to  give  Calling  Atten-
 tion  Notice  and  draw  the  attention  of  the  Government  to  that  effect  ?

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  मैंने  कहा  है  कि  हमें  चर्चा  करने  का  पुरा  अधिकार  है  |

 श्री  समर  गुह  :  मैं  इस  ध्यान  दिलाने  वाली  सुचना  का  इसलिए  विरोध

 करता  हूं  क्योंकि  उस  संस्था  की  स्थापना  श्री  ध्रारोबिन्दो  जी  ने  की थी  ॥

 उपाध्यक्ष  महोदय :  माननीय  सदस्य  अपना  स्थान  ग्रहण  कर  लें  ।  यह  प्रश्न  जादवपुर

 विश्वविद्यालय  का  नहीं  है  ।  सब  माननीय  मन्त्री  धपना  वक्तव्य  दें  ।

 शिक्षा  तथा  युवक  सेवा  मन्त्री  डा०  Ato  Fo  ito  वी०  राव  :  न»  इस  बात  का

 दुख  है  कि  जाधवपुर  विश्वविद्यालय  के  तकनीकी  तथा  कला  विभाग  की  छात्र

 की  सांस्कृतिक  उप-समिति  द्वारा  आयोजित  सांस्कृतिक  सप्ताह  के  अवसर  पर  प्रकाशित  पत्रिका  में

 महात्मा  गांधी  कौर  पंडित  जवाहरलाल  नेहरू  के  बारे  में  इस  प्रकार  की  निन्दात्मक  टिप्पणी  की

 गई

 विश्वविद्यालय  के  उप-कुलपति  ने  यह  लिखा  है  कि  ag  पत्रिका  इंजीनियरिंग  तथा

 कला  छात्र  संघ  की  सांस्कृतिक  उप-समिति  की  ae  से  उस  संघ  द्वारा  प्रायोजित  चलचित्र

 saa  की  गई  थी  ।  पत्रिका  में  प्रकाशित समारोह  के  सम्बन्ध  में  कुछ  छात्रों  द्वारा

 निन्दात्मक  टिप्पणी  इस  फिल्म  के  निदेशक  द्वारा  छात्रों  की  प्रार्थना  पर  की  गई  ।  टिप्पणियों

 का  एक  भाग  बाद
 में

 पत्रिका
 में

 शामिल  कर  लिया  गया  था

 तर्क



 11  1801  (a)  प्र विलम्ब नीय  लोक-महत्व के  विषय
 की  भोर  ध्यान

 दिलाना

 वि

 श्री
 कंवर  लाल  गुप्त  :

 वे  टिप्पणियाँ  क्या हैं
 ?

 डा०  वी०  Fo  गार ०  वी०  राव  :  जब  तक  उपाध्यक्ष  मुझ प्रादेश न दें न  दें  मैं  उन्हें  बताना

 नहीं  चाहता  ।

 उस  पत्रिका  को  उप-समिति  के  सभापति  की  स्वीकृति  के  लिये  जाना  चाहिये

 था  परन्तु  ऐसा  नहीं  किया  गया  ।  इसके  अलावा  यह  पत्रिका  विश्वविद्यालय  के  मुद्रणालय  में

 प्रकाशित  नहीं  हुई  थी  ।  यह  पत्रिका  बहुत  कम  बँटी  थी  जिस  कारण  विश्वविद्यालय

 के  भ्र घि कारियों  के  ध्यान  में  यह  बात  नहीं  msi  उस  पत्रिका  की  cease  विज्ञान

 छात्र  संघ  तथा  अधिकांश  छात्रों  द्वारा  निन्दा  की  गई  है  ।  सांस्कृति  उप-समिति  के  सभापति

 ने  संबंधित  छात्रों  को  ताड़ना  भी  दी  है  तथा  उसे  सारे  मामले  का  पता  करके  gray

 वाही  के  लिये  विश्वविद्यालय  की  अनुशासन  समिति  के  समक्ष  प्रस्तुत  करने  के  लिये  भी  कट्टा

 गया है  ।

 मेरा  भागे  निवेदन  है  कि  उप-कुलपति  ने  इस  दुखद  घटना  के  लिये  खेद  प्रकट  किया

 ya  है  कि  सभा  इस  घटना की  fear  करेगी  ।

 Shri  Kanwar  Lal  Gupta  Unless  and  until  we  are  told  what  those  remarks  were
 how  can  we  say  anything  about  them  ?

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  उन  शब्दों  का  उल्लेख  करना  उचित  नहीं

 Shri  A.  B.  Vajpayee  (Balrampur):  Either  the  hon.  Minister  should  tell  us  what

 tion  of  the  Members.

 those  remarks  were  or  acopy  of  that  pamphlet  may  he  kept  in  the  library  for  the  informa-

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  यह  टिप्पणी  दोबारा  कहे  जाने  लायक  नहीं  है  ।  उसे

 लय  में  रख  दिया  जायेगा  ।  जो  सदस्य उसे  पढ़ना  चाहते  हैं वे  वहाँ  जा  कर  पढ़  सकते हैं  ।

 श्रीमती  इला  पालचौघरी :  मैंने  माननीय  मंत्री  का  वक्तव्य  सुन  लिया  है  तथा  यह

 जानना  चाहती  हूं  कि  क्या  25  तारीख  को  जब  इस  मामले  को  विधान  सभा  में  उठाया  गया

 था  तो  मुख्य  मन्त्री  ने  खेद  प्रकट  किया  था  तथा  क्या  साम्यवादी  दल
 ने  भ्र ौर  सभी  विरोधी

 दलों  ने  कभी  खेद  प्रकट  किया  है  ?

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  नहीं  ।

 श्रीमती  इला  पाल चौ घरो  :  मैं  ag  कहना  चाहती  हू ंकि  उप-कुलपति  को  खेद

 प्रकट  करना  चाहिये जो  बाद  में
 समाचार-पत्रों

 में  छापा  जाये
 ।  सभा  को  इस  कार्यवाही

 की  निन्दा  करनी  चाहिये  ।  विश्वविद्यालय  से  यह  पूछा  जाये  कि  यह  सांस्कृतिक  समारोह

 केसा  था  जिसमें  aa  के  नेतायों  के  बारे  में  ऐसी  टिप्पणी  की  गई  ।  कानूनी

 ददा  के  भ्र लावा  इस  बारे  में  भी  जाँच  की  जानी  चाहिये  कि  छात्रों  की  ऐसी  प्रवृति  किस

 दल  के  कारण  बनी  है  ।  सभा  ने  जो  निन्दा  की  है  उससे  जाधवपुर  विश्वविद्यालय को

 किया  जाना  चाहिये
 ।
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 Re  :  Calling  Attention  Notice  Chaitra  17,  1891  (Saka)

 डा०  वी०  के०  आर०  वो  राव  :  मैं  इस  बात  का  उत्तर  नहीं  दे  सकता
 कि

 क्या

 इस  मामले  को  पश्चिम  बंगाल  विधान  सभा  में  उठाया  गया  था  भ्रथवा  नहीं  तथा  मुख्य  मंत्री

 की  प्रतिक्रिया  थी  ?  यदि  वह  इसकी  gd  सुचना  दे  तो  मैं  जानकारी  एकत्र  कर

 सकता हूँ

 जहाँ  तक  छात्रों  की  कार्यवाही  का  सम्बन्ध  कला  तथा  तकनीकी  के  छात्रों  की

 समिति  एक  सांस्कृतिक  समा  रोह
 कर  रही  थी  जिसमें  फिल्म  समारोह  भी  gat  ।  वे  galas घटक  नामक

 ba
 व्यक्ति  की  अनेक  फिल्में  दिखा  रहे  थे  ।  परन्तु  प  पश्चिम  बंगाल  के  एक  फिल्म  निदेशक  ने  कुछ

 टिप्पणी  की  जो  बहुत  निन्दात्मक  थी  जिसे  यहाँ  दोबारा  नहीं  कहा  जा  सकता  |  इस

 टिप्पणी  को  सभा  के  सभापति  को  दिखाये  बिना  पत्रिका  में  छाप  fear  गया  |

 at  समर  गह  :  यह  एक  अनाधिकृत  पत्रिका  थी  |

 डा०  वी०  के०  sto  बो०  राव :  जहाँ  तक  केन्द्रीय  जाँच  विभाग  द्वारा  इस  मामले  की

 जाँच  कराये  जाने  के  प्रश्न  का  सम्बन्ध  है  माननीय  सदस्य  इसे  गृह-कार्य  मन्त्री  से  पूछें  तो

 अच्छा है  क्योंकि  यह  उनका  विषय  है  ।

 एक  प्रश्न  अनुशासी  कायंवाही  के  बारे  में  भी  gar  गया  था  ।  सास्कृतिक  उप-समिति

 को  इस  मामले  को  जादवपुर  विश्वविद्यालय  की  ध्रनशासी च्  उप-समिति  को  सौंपने  के  लिये  कह

 दिया  गया

 प्रशन  यह  भी  पुछा  गया  था  कि  क्या  यह  सभी  छात्रों  की  प्रवृत्ति  थी  ?  इस  सम्बन्ध

 में  मेरा  निवेदन  यह  है  कि  ऐसी  बात  बिल्कुल  नहीं  अधिकांश  छात्र  महात्मा  गांधी  का

 mac  करते  हैं  ।  महात्मा  गांघी  राष्ट्रपिता  थे  तथा  देश  के  नवयुवक  दिल  से

 सम्मान  भोर  चादर  करते  हैं  ।

 ee  cnseeee

 ध्यान  दिलाने  वाली  सुचना  के  बारे

 RE  :  CALLING  ATTENTION

 Shri  Kanwar  Lal  Gupta  (Delhi  Sadar):  Calling  attention  Notice  has  been  admitted
 regarding  the  strike  of  doctors  going  on  these  days.  I  submit  that  a  discussion  on  that

 should  be  held  Lecause  it  is  a  serious  matter.

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  ge  श्राज  सूचना  मिली  थी  तथा  उस  ध्यान  दिलाने  वाली  सूचना

 पर  विचार  किया  जा  रहा  है  ।  उसे  मैं  कल  के  लिये  स्वीकार  कर  तथा
 संसद्-कौमें

 मन्त्री  से  कहुंगा  कि  वह  सभा  स्थगित  होने  से  पहले  हमें  दाम  तक  की  जानकारी दे  दें  ॥

 श्री  स०  सो  बनर्जी  :  मेरा  एक  व्यवस्था  का  प्रश्न है  ।  सभा को  स्थगित

 किया  जाना  चाहिये  क्योंकि  कजाक  के  कक  कक  का

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  हमें  क्रमवार  चलेंगे  ।  यदि  आपका  इस  विशेषाधिकार  प्रदेश  कें

 बारे  में  व्यवस्था  का  set
 है

 तो  ठोक है
 अन्यथा  मैं  उसे  स्वीकार  नहीं  करूगा  ।
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 ध्यान  दिलाने  वाली  सूचना  के  बारे  में 1

 1969
 —

 शो  स०  ato  बनर्जी  :  भाप  इस  प्रश्न  को  2  बजे  क्यों  उठाना  चाहते  हैं  ?  मैं  इसे

 उठाना  चाहता  हूँ  ।

 उपाध्यक्ष  :  मैंने  इसे  स्वीकार  किया  है  ।  aa  श्री  मधु  लिमये  aw

 बिचार  व्यक्त  कर  सकते  हैं  भोर  कोई  नहीं  ।

 Shri  A.  Saigal  (Bilaspur):  Sir,  I  rise  to  a  point  of  order.  A  demonstration
 was  staged  in  U.K.  yesterday.  Atrocities  are  being  committed  there  on  Sikhs.

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  कोई  चीज  कार्यवाही  वृत्तान्त  में  शामिल  नहीं  की  जायेगी  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  श्री  बनर्जी  अपना  स्थान  ग्रहण  कर  लें  ।  श्राप  हर  रोज  नियम

 340  के  ि ध्स्त गत  स्थगन  प्रस्ताव  प्रस्तुत  कर  देते  हैं  ।  wa  सभा  स्थगित  get  है  कौर  2

 बजे  समवेत  होगी  ।

 इसके  पश्चात्‌  लोक-सभा  मध्याह्न  भोजन  के  लिपे  2  बजे म०  प०  तक  के  लिये

 स्थगित  हुई  ।

 The  Lok  Sabha  then  adjourned  for  Lunch  Till  Fourteen  of  the  Clock.

 लोक-सभा  मध्याह्न  भोजन  के  2  बज  कर  2  मिनट  पर  पुनः  सम
 वेत  हुई  ।

 The  Lok  Sabha  reassembled  after  Lunch  at  Two  Minutes  Past  Fourteen  of
 the  Clock.

 उपाध्यक्ष  महोदय  पीठासीन  हुए
 Mr.  Deputy  Speaker  ist  the  Chair

 श्री  स०  सो ०  मैं  एक  व्यैक्तिक  स्पष्टीकरण  देना  चाहता  हूँ  ।  मध्याह्न  भोजन

 से  पहले  जब  भाप  पीठासीन  हुये  थे  तो  श्राप  समझ  रहे  थे  कि  मैं  असंगत  प्रश्न  पूछ  रहा

 मैं  यह  बताना  चाहता हूँ  कि  मैं  केवल  भ्रंग्रेजों  द्वारा  सिखों  का  जो  भ्रपमान  हो  रहा  है

 उसका  उल्लेख  कर  रहा  था  ।  उनका  अपमान  राष्ट्र  का  श्रीमान  है  ।  इसलिए  मैंने  भ्रनुरोध

 किया  था  कि  श्राप  ध्यान  दिलाने  वाली  सूचना  को  स्वीकार  कर  लें  ताकि  हम  माननीय  मंत्री

 के  विचार  सुन  सकें  ।

 Shri  Rabi  Ray  (Puri)  :  It  is  a  question  of  national  honour.  It  is,  therefore,  re-
 quested  that  a  Calling  Attention  Notice  should  be  accepted  so  that  discussion  might  take
 place  on  that.

 Shri  George  Fernandes  (Bombay  South):  The  Prime  Minister  is  requested  to
 convey  our  feelings  to  the  Britishers.

 कार्यवाही  वृत्तान्त  में  सम्मिलित  नहीं  किया  Tart |

 ऋन  Not  recorded.
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 Question  of  Privilege  Against  Andhra  Pradesh  Chief  Minister  April  7,  1969

 मादा ा

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  सभी  सदस्य  कृपया  श्रपने-ध्रपने  स्थान  पर  बेठ  जायें  |
 जब  प्रावधानों

 पर  चर्चा  हो  रही  है  तथा  जब  ध्रनुदानों  की  माँगों  पर  चर्चा  के  दौरान  प्रदान  उठाया  गया

 है  तथा  उस  पर  चर्चा  हो  जाये  तो  हम  प्रायः  दूसरा  प्रस्ताव  स्वीकार  नहीं  करते  हैं  ।  यदि  भाप  उसे

 areal  पर  वाद-विवाद  के  दौरान  नहीं  उठाना  चाहते  तो  हम  देखेंगे  कि  हम  कया  कर  सकते

 संसद्-किये  तथा  नौवहन  और  परिवहन  मंत्री
 कायें  समिति

 की  ara  4  बजे  gon  हो  रही  है  जहाँ  इस  मामले  पर  विचार  किया  जा  सकता है
 |

 Shri  Randhir  Singh  (Rohtak):  Sir,  I  had  given  a  Calling  Attention  Notice  which

 has  becn  rejected.  had  also  given  a  notice  for  discussion  under  rule  193  and  that  too  has

 been  rejected.  A  very  serious  thing  has  happened  today.  Shri  Karpatri  has  supported  the

 statement  given  by  Shankaracharya  on  untouchability  and  that  has  infringed  the  provisions
 of  the  Constitution.  Hence  my  submission  is  that  some  debate  should  be  held  on  this

 subject.  The  Prime  Minister  is  also  present  there.  I  would  urge  the  Government  that  they
 should  take  stern  action  against  those  who  give  such  statements  which  weaken  the  county

 and  infringe  the  provisions  of  the  Constitution.

 उपाध्यक्ष  महोदय :  शापने  समाचार-पत्रों  में  पढ़  ही  लिया  होगा  कि  कुछ  कार्यवाही

 पहले  ही  की  जा चुकी  है  कि  सभा  किशोर  समय  न  fear  जाये  ।

 ne

 आंध्र  प्रदेश  के  मुख्य  मन्त्री  के  विरुद्ध  विशेषाधिकार  का  प्रश्न

 QUESTION  OF  PRIVILEGE  AGAINST  ANDHRA  PRADESH  CHIEF  MINISTER

 Shri  Madhu  Limaye  (Monghyr)  :  Sir,  I  want  leave  of  the  House  under  Rule  225.

 श्री  क०  नारायण  राव  :  मेरा  एक  व्यवस्था  का  प्रदान  है  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  व्यवस्था के  प्रश्न  को  एक  बार  कायें  सुची में  ले  लिये  जाने
 पर

 मै ंउस  पर  अपना  facia  नहीं  दे  सकता ।

 श्री  कठ  नारायण  राव :  हम  भी  कायम-सुची  के  अनुसार  ही  चलते  उस  भ्राता

 पर  हम  भी  व्यवस्था  का  प्रश्न  उठा  सकते  मेरा  विचार  यह  है  कि  विशेषाधिकार  प्रस्ताव

 नियमवादी है  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  जैसा  कि  मैंने  पहले  कहा  है  मैं  इसकी  भ्र नुम ति  नहीं  दे  सकता ।

 श्री  ष्ह्  नारायण  राव  :  यह  एक  महत्वपूर्ण  विषय है

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  उनको  अनुमति  दिये  जाने  के  बाद  आपको  झपने  विचार  व्यक्त  करने

 की  aqua  दी  जा  सकती  उसके  पहले  नहीं
 ।

 Shri  Madhu  Limaye  I  beg  leave  of  the  House  to  move  a  motion  under  Rule  225.
 In  case  Government  is  opposing  it  then  voting  can  be  taken  and  if  25  Members  stand  in
 favour  then  the  discussion  should  be  started.
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 17  1891  घाघ  प्रदेश  के  मुख्य  मंत्री के
 विरुद्ध

 विशेषाधिकार  का  प्रश्न लाब बहर ब्य

 विधि  तथा  समाज  कल्याण  मन्त्री  गोविन्द  मेनन )  यदि  श्रापने  यह  निश्चय

 किया  है  कि  चर्चा  भ्र वश्य  होनी  चाहिये  तो  इसमें  ध्रापका  कोई  प्रयोजन  नहीं  है  ।

 Shri  Madhu  Limaye  They  can  say  either  yesor  no  and  nothing  else.

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  मैं  सरकार  से  पुछना  चाहता  हू ँकि  क्या  वह  इसे  स्वीकार  कर  रही

 है  भय वा  नहीं  ?

 श्री  गोविन्द  समेत  हम  इसका  विरोध  करते  हैं

 श्री  पूठ  वेंकटासुब्बया  :  मेरा  एक  व्यवस्था  का  प्रश्न है  ।  माननीय  सदस्य

 नियम  225  के  अन्तर्गत  अनुमति भी  नहीं  माँग  सकते  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  जैसाकि  मैं  पहले  कह  चुका  हूं  एक  बार  प्रस्ताव  स्वीकार  किये  जाने

 पर
 धौर  किये-सूची

 में  रखे  जाने  पर  मैं  इस  अवस्था  में  उस  पर  कुछ  विचार  नहीं  कर

 सकता ।

 श्री  पें  ०  संकट  सुनाया  प्रस्ताव  स्वीकार  करने के  लिये  भी  तो  कुछ  शर्तें  पूरी  करनी

 होती  हैं  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय :  मैं  यट  देखता  हैं  कि  क्या  25  सदस्य  इस  प्रस्ताव  का  समर्थन

 करते  भी  है  या  नहीं
 ?

 श्री  to  वेंकटासुब्बया  :  मैं  इस  बात  से  सहमत  हूँ  परन्तु  श्री  मधु  लिये  ने  नियम

 225  के  aaa  प्रस्ताव  स्वीकारे  किये  जाने  की  शर्तों  को  मी  तो  पूरा  नहीं  किया  उन्होंने

 कोई  छोटा-सा  भी  वक्तव्य  तो  नहीं  दिया है  We  विशेषाधिकार  प्रस्ताव  की  प्राह्मता  पर

 wag है  ।

 उ  अध्यक्ष  महोदय  :  उनका  विशेषाधिकार  प्रस्ताव  ही  एक  छोटा-सा  वक्तव्य

 यह  भ्रच्छी  बात  है  कि  उन्होंने  सभा  का  समय  बचाया  है  ।

 |” |. ह  सदस्य  उनके  प्रस्ताव  कर  समर्थन  करते  हैं  वे  भ्रपने-श्रपने  स्थानों  पर  खड़े  हो

 जायें  ।  चूकि  25  से  भ्रमित  सदस्य  खड़े  हो  गय ेहैं  इसलिए  झ्र नुम ति  दी  जाती  है  ।

 Shri  Madhu  Limaye  With  your  permission,  Sir,  I  beg  to  move  that  the  state-
 ment  given  by  the  Chief  Minister  of  Andhra  Pradesh  at  the  Palam  Airport  of  Delhi  is  a
 breach  of  privilege  of  the  House  and  this  matter  should  be  referred  to  the  Committee  of
 Privileges.  Now  if  anybody  wants  he  can  raise  a  point  of  order.

 श्री  क०  नारायण  राव  :  मतदान  से  पहले  हमें  यह  देखना  है  कि  sar  प्रस्ताव  नियमानुकूल
 भी  है  भ्रथवा  नहीं  ।  नियम  अनुसार  प्रस्ताव  में  यह  बताया  जाना  चाहिये  कि  विशेषाधिकार

 का  उल्लंघन  सदस्य  सभा  श्रथवा  समिति  के  सम्बन्ध
 में  है  ।

 इस  मामले  में  इस  स्पष्टीकरण  ar

 बहुत  महत्व  है  ।  श्री  ag  लिमये  क. ने श्रॉघ्र  प्रदेश  के  मुख्य  मन्त्री  के  उनके इस  आशय  के

 कथित  वक्तव्य  के  लिये  कि  तेलंगाना  की  स्थिति  का  धझष्ययन  करने  के  लिये  संसदीय  समिति  की

 नियुक्ति से
 उस  राज्य  के  कार्यों  में  हस्तक्षेप  विशेषाधिकार  का  प्रश्न  उठाया  है  ।  जहाँ

 सक  vi  प्रदेश  के  मुख्य  मन्त्री  का  सम्बन्ध  है  उन्होंने  पहुले ही  कहा  है  कि  सदस्यों  को  राज्य
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 में  जा  कर  वहाँ  की  स्थिति  के  बारे  में  श्रीमान  लगाने  का  पहले  ही  अधिकार  जहाँ  तक

 विशेषाधिकारों  का  सम्बन्ध  है  वह  at  कानूनी  तौर  पर  सदस्यों  ate  सभा  के  विशेषाधिकारों  तकਂ

 ही  सीमित

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  श्राप  इस  समय  नियम बाह्य  बात  कर  रहे  हैं  ।  अतः  श्राप  झ्र पने

 स्थान  पर  बेठ  जायें  ।

 श्री क०  नारायण  राव  :  यह  एक  महत्वपूर्ण  प्रश्न  है  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  कायेंवाही-वृत्तान्त  में  कुछ  सम्मिलित  नहीं  किया  जायेगा ।

 थी  क०  नारायण  राद  :  *

 श्री  शिव  नारायण  *
 *

 श्री  बी०  कृष्ण  मूर्ति  )
 :  *  *

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  जैसाकि  मैं  पहले  कह  चुका  हूँ  प्रक्रिया  की  श्रनियसितताश्ों  के  बारे

 में  कुछ  कहने  का  यह  श्रवसर  नहीं  है  क्योंकि  कायम-सुची  हि. में ध्रा न  के  बाद  मैं  उस  पर  विचार

 नहीं  कर  सकता  ।  एक  बात  मैं  श्राप  सब  को  बता  देना  चाहता  हूँ  कि  माननीय  सदस्य  यह

 कहना  चाहते  हैं  कि  मुख्य  मन्त्री  ने  वक्तव्य  दे  कर  इस  सभा  का  श्रीमान  किया  है  तथा  सभा  ने

 उनकी  स्थिति  को  wat  aaa  है  ।

 Shri  A.  B.  Vajpayee  (Balrampur)  :  The  other  day  when  the  hon.  Speaker  was  in
 the  Chair  he  had  said  that  the  Prime  Minister  is  collecting  the  information  and
 will  inform  it  to  the  House.  May  know  when  she  is  giving  this  information  to  the
 House  ?

 Shri  Madhu  Limaye  I  want  to  draw  the  attention  of  the  House  to  the  fact  that
 the  situation  in  Telangana  is  becoming  serious.  According  to  my  information  21  persons
 have  been  killed  and  500  arrested  though  the  figure  given  in  the  newspapers  of  the  persons
 killed  is  only  three.

 उपाध्यक्ष  महोदय
 :  धाप  केवल  इस  मामले  की  पृष्ठभूमि  ही  दे  सकते  हैं  तथा  इसके

 विस्तार  में  न  जाइये  ।

 श्री  तब्दील  राव  (  काकिनाडा  )  :  माननीय  सदस्य  तेलंगाना  पर  चर्चा  कराने  का

 प्रयास  कर  रहे  हैं  जो  इस  प्रस्ताव  के  grata  नहीं  कराई  जा  सकती  ।  चर्चा  केवल

 शिकार  प्रदान  के  बारे  में  ही  होनी  चाहिये  we  यह  बताना  चाहिये  कि  विशेषाधिकार  कसे

 भंग  हुसना  है  ?  वह  तेलंगाना  की  स्थिति
 के

 बारे  में  विस्तार
 से  चर्चा  नद्दी कर  सकते  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  मैंने  उन्हें  पहले  कह  दिया  है  ।

 श्री  गोविन्द  मेनन  :  मुख्य  मंत्री  के  वक्तव्य  को  पढ़  दिया  जाना  चाहिये  तथा  ag  बताया

 जाना  चाहिये  कि  विशेषाधिकार  कसे  भंग  होता  है  ?

 ~  a
 **

 कायंवाही-बुत्तान्तਂ  में  सम्मिलित  नहीं  किया  गया  ।
 कज

 मैस
 Recorded,
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 7  1969  aia  प्रदेश  के  मुख्य  मंत्री  के  विरुद्ध

 विशेषाधिकार  का  प्रश्न

 Shri  Madhu  Limaye  :  Out  of  the  three  points  mentioned  I  have  objection  to  the
 third  point  namely  that  the  appointment  of  a  Parliamentary  Committee  amounts  to
 interference  in  the  internal  affairs  of  Andhra  Pradesh.  object  to  this  point  because
 Parliament  as  well  as  its  Members  cannot  do  justice  to  the  work  on  account  of  such  state-
 ment.  I  want  to  prove  that  Parliament  is  working  in  its  jurisdiction  by  appoint  ह al  1g
 Parliamentary  Committee.  At  the  time  of  Reorganisation  of  States  an  agreement  between
 the  leaders  of  Telangana  and  Andhra  Pradesh  was  signed  as  a  result  of  which  an  amend-
 Mentin  the  Constitution  has  been  made.  This  is  the  seventh  Constitution  Amendment
 under  which  a  new  clause  has  been  prepared.

 श्री  क०  राव  :  यह  कहाँ  तक  उचित  है  ?

 I  call  it  a  regional  test,  and  it  is  mentioned  in  the  Presidential  Order  that  the
 Regional  Committee  is  empowered  to  give  suggestions  on  the  subjects  referred  therein.

 Parliament  as  well  as  State  Legislatures  have  the  right  to  enact  laws  under  Section
 245  or  248.  Andhra  Pradesh  Government  cannot  enact  any  lawin  respect  of  Telangana
 without  consenting  the  Regional  Committee.  The  ban  has  been  imposed  with  the  promulga-
 tion  of  the  Presidential  Order  on  the  State  to  frame  any  law  regarding  Telangana.

 Article  163  provides  that  the  Governor  shall  discharge  his  duties  cn  the  advice  of  the
 Cabinet.  The  provisions  of  this  article  have  changed  with  the  promulgation  of  the  Presi-
 dential  Orders.  The  change  provides  that  Governor  can  interfere  in  State  matters  and  can
 override  decisions  of  the  state  Cabinet  in  order  to  get  the  decisions  of  the  Regional
 Committee  implemented  if  the  State  Cabinet  do  not  honour  the  decisions  of  the  Regionral
 Committee.  It  is  not  an  ordinary  article.  There  is  an  exception  under  Article  163  that  if  there
 is  any  difference  of  opinion  between  the  Telengana  Regional  की हैक  and  the  Council  of
 Ministers,  Governor  can  interfere  and  ensure  proper  functioning  of  the  Regional  Committee
 and  itis  a  special  responsibility  entrusted  to  Governor.  There  is  a  provision  in  Article  371
 Providing  for  the  Presidential  Orders  giving  special  responsibility  to  the  Governor.  But  the
 Council  of  Ministers  of  Andhra  Pradesh  has  dishonoured  the  opinion  and  suggestions  of
 the  Regional  Committee  and  have  violated  the  provisions  of  the  Presidential  Order.

 has  not  been  done.
 The  surplus  income  of  Telangana  should  have  been  spent  on  it,  but  unfortunately  it

 The  second  violation  of  the  Presidential  Order  is  in  the  matter  of  employment.  The
 rules  governing  the  employment  have  been  violated  and  infringed.  The  Regional  Com-
 mittee  has  also  mentioned  this  fact  in  its  report.  Andhra  Government  has  also  admitted
 that  the  persons  living  in  Telangana  have  not  been  given  employment  for  the  last  10  to
 12  years.

 Thirdly,  the  decisions  of  the  Regional  Committee  should  necessarily  have  been
 implemented  and  it  was  the  responsibility  of  the  Government  to  ensure  it.  But  these  have
 not  been  implemented.

 Andhra  Pradesh  Government  has  violated  the  Presidential  Orders  in  such  a  way  th  at
 there  is  great  discontentment  among  the  people  of  Telengana;  there  is  danger  to  life  and
 property  in  Andhra  Pradesh  for  the  Telengana  people.  When  Parliament,  under  provision
 of  Article  355,  want  to  help  restore  law  and  order  there,  the  Chief  Minister  Says  that  we
 areinterfering  in  the  affairs  of  the  State.  It  is  not  only  a  right  but  also  a  duty  of  Par.
 lament  to  study  the  situation  prevailing  in  the  country  and  if  a  respected  man  like  Chief
 Minister  of  State  obstructs  in  our  duty  and  says  that  we  are  interfering  in  his  affa
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 an  insult  to  the  House  and  the  ties  of  the  State  with  Centre  will  break.  I  support  the  appointiment
 of  such  a  Committee  to  go  into  this  matter  and  submit  its  report.  I  hope  the  Prime  Minis-
 ter  will  consider  this  matter  keeping  all  these  things  in  view.

 उपाध्यक्ष  महोदय  :
 प्रस्ताव  प्रस्तुत  ;

 ai  प्रदेश  के  मुख्य  मन्त्री  के  विरुद्ध  विशेषाधिकार  का  प्रश्न  जाँच  तथा

 प्रतिवेदन  के  लिए  विशेषाधिकार  समिति  को  सौंपा  जाए ।'*

 विधि  समाज  कल्याण  मन्त्री  गोविन्द  :  विशेषाधिकार  के  प्रश्न  के

 सम्बन्ध  में  मैं  कहूँगा  कि  घारा  371  के  orate  राज्यपाल  को  राष्ट्रपति  के  आदेश  के  द्वारा

 विशेष  जिम्मेदारी  दी  गई  है  जिससे  वह  क्षेत्रीय  समिति  की  राय  मनवाने  के  लिए  मन्त्रिमण्डल

 की  राय  को  स्वीकार  कर  सकता  है  ।  परन्तु  यह  विशेष  जिम्मेदारी  केवल  राज्यपाल  को  ही

 दी  गई  है  ।  ऐसा  नहीं  दिखाया  war  कि  राज्यपाल  ने  श्रपनी  इस  विशेष  जिम्मेदारी  का  पालन

 नहीं  किया  ।

 0  भ्रप्रेल  कौ  जब  ag  पालम  हवाई  अड्डे  पर  उतरे  थे  तो  उनकी  संवाददाता से

 भेंट  हुई  थी  जिसने  3  या  4.  वाक्य  उनके  बताए ।  wie  प्रदेश  के  मुख्य  मन्त्री

 दाता  के  बीच  बातचीत  इतनी  छोटी  नहीं  हो  सकती  ।  इसका  कारण  यह  भी  हो  सकता है

 कि  भ्रच्यक्ष  महोदय  यह  चाहते  हों  कि  प्रधान  मन्त्री  इस  सम्बन्ध  में  धिक  ब्यौरा  दें  |

 यह  चर्चा  किस  विषय  पर  हुई  ?  हो  सकता है  यह  बातचोत  श्रीधर  विशेष  रूप

 से  तेलंगाना  में  शाक्ति  तथा  व्यवस्था  के  सम्बन्ध  में  हो  अथवा  किसी  aa  नीति-निर्धारण

 सम्बन्धी  हो  क्योंकि  वे  राज्य  के  मुख्य  मन्त्री  हैं  तथा  उनकी  यह  निर्धारण  सम्बन्धी  नीति  बहुत

 महत्वपूर्ण  है  कि  संसदीय  समिति  की  नियुक्ति  की  वहाँ  कोई  आवश्यकता  नहीं  तथा  श्री

 लिमये  भी  इससे  सहमत  थे  ।  एक  सम्वाददाता  के  यह  प्रश्न  करने  पर  कि  क्या  राज्य  में

 dia  समिति  की  नियुक्ति  राज्य  के  कार्य  में  हस्तक्षेप  नहीं  तो  इस  पर  श्री  रेड्डी

 ने  कहा  कि  wager  होगा  ।

 परन्तु  अरब  राज्य  के  कार्य  में  बाधा  डो  सकती  है  क्योंकि  राज्यपाल  राज्य  का  होता

 यदि  यह  मान  भी  लिया  जाए  कि  राज्यपाल  ने  अपने  गतंव्य  का  पालन  नहीं  किया  जबकि

 उसे  विशेष  जिम्मेदारी  सौंपी  गई  तो  संसद  का  क्या  अधिकार है  ?  संसद  तो  केवल  सलाह  दे

 सकती  निर्देश  दे  सकती  है  तथा  सरकार  को  दोषित  घोषित  कर  सकती  यदि  संसदीय

 समिति  नियुक्त  की  जाए  तो  ag  जानकारी  प्राप्त  करने  के  लिय ेहै  न  कि  निर्देश  देने  के  लिए  ।

 ag  प्रस्ताव  त्रिपुरा  है  क्योंकि  उसमें  यह  उल्लेख  नहीं  है  कि  किसने  विशेषाधिकार  का

 उल्लंघन  किया  क्या  कोई  सदस्य  है  अथवा  यह  संसदीय  समिति  के  विरुद्ध  है  ?

 कों को  जबकि  इन  महोदय  से  भेंट  तो  तब  तक  संसदीय  समिति  की  नियुक्ति  के  लिये  सं

 कोई  नोटिस  नहीं  fear  गया  था  ।  इसके  अतिरिक्त  उत  समय  तक  संसदीय  समिति  नहीं  बनी

 श्री  वाजपेयी  ने  एक  नोटिसਂ  3  aster  को  दिया  था  ।

 समिति  नियुक्त  करने  का  निर्णय  संसद  ने  नहीं  लिया  ।  मैं  भली  भाँति  समझता  हूं  कि  ge-

 मन्त्री  ने  कहा  है
 कि  इस  प्रकार  की  समिति  की  नियुक्ति  से  कोई  लाभ  नहीं  होगा  at  लिमये
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 17  1891  (  )  भान  प्रदेश  के  मुख्य  मंत्री  कें  विरुद्ध

 शेषाधिकार
 का

 न  on

 के  पत्र  में  लिखा  है
 कि  श्री  ब्रह्मानन्द  रेड्डी  ने  गृह-किये  मन्त्री  जी  से  इस  समिति  को  न  बनाने

 का  प्रतिरोध  किया  था  ।  यदि  ऐसा  gar  भी  है  तो  कोई  बुराई  नहीं  है  इससे  इस  मामले

 को  विशेषाधिकार  के  उल्लघंन  का  विषय  नहीं  बनाना  चाहिये  ।  यह  तो  बहुत  ही  साधारण

 बात  है  ।

 मुक्के  weet  तरह  याद  है  कि  जब  नक्सलबाड़ी  में  संकट  उत्पन्न  हुआ  तो  श्री  वाजपेयी

 ने  एक  नोटिस  तथा  quay  राय  दी  थी  कि  वहाँ  एक  संसदीय  दल  भेजा  तो  बहुत  से  विपक्षी

 सदस्यों
 ने  इसका  विरोध  करते  हुए  कहा  था  कि  इससे  राज्य  के  झ्रान्तरिक  मामलों  में  केन्द्र  का

 माना  जायेगा  ।  पश्चिम  बगाल  के  मुख्य  मन्त्री  श्री  अजय  मुखर्जी  ने  कहा  था  कि  यदि

 de  समिति  दल  वहाँ  भेजा  जायेगा  तो  यह  माना  जायेगा  कि  पश्चिमी  बंगल  के  भ्रान्त रिक  मामलों  में

 केन्द्र
 का  हस्तक्षेप  हो  रहा  है  ।  परन्तु  उस  समय  श्री  लिमये  शादी  ने  विशेषाधिकार  के  उल्लंघन  का

 मामला  नहीं  रखा  ।  परन्तु  wa  जबकि  श्री  ब्रह्मानन्द  रेड्डी  ने  ऐसा  ser  है  तो  यह  प्रश्न

 बहुत  गुस्से  से  उठाया  जा  रहा  Fl  इस  सम्बन्ध  में  मैं  उत्तर  प्रदेश  की  विधान  सभा  के  एक

 मामले  at,  जिसके  विषय  में  भारत  के  उच्च  न्यायाधीश  श्री  गजेन्द्र गडकर  ने  सर्वोच्च  न्यायालय

 के  एक  निणुंय  का  उल्लेख  करते  हुए  कहा  था  कि  सद  के  विशेषाधिकार  इतने  श्रमिक  व्यापक

 नहीं  हो  सकते  कि  संसद्‌  या  संविधान  केबिन  किसी  भी  अधिकरण  के  औचित्य  तथा  सामने

 की  जाँच  तथा  किसी  नागरिक  द्वारा  इस  पर  स्पष्ट  टिप्पणी  करने  में  रुकावट  पैदा  संसद्
 की  संसदीय

 समिति
 की  स्थापना  से  पहले  ही  2  ate  को  श्री  ब्रह्मानन्द  रेड्डी  ने  झपना  मत

 प्रकट  किया  था  कि  यदि  संसदीय  समिति  की  नियुक्ति  की  जो  उस  समय  स्थापित  mat  की

 गई  तो  उससे  भी  कोई  लाभ  नहीं  होगो  तथा  उससे  राज्य  के  कार्यों  में  हस्तक्षेप  होगा

 संसद  के  विशेषाधिकार  इतने  निबंध  नहीं  कि  किसी  के  कुछ  कहने  मात्र  से  वह  ze

 गमेਂ  की  संसदीय  जिससे  कभी-कभी  हम  शपथ  लेते  के  117  पृष्ट  में  कहा  गया  है

 कि  केवल  वे
 ही  वक्तव्य  जो  संसद्‌  की  प्रतिष्ठा  तथा  प्रसिद्धि  के  लिये  अपमानजनक  तथा

 दारुण  हों  अथवा  या  ऐसी  कोई  कार्यवाही  जो  सदन  के  सम्मान  को  कस  करके  संसद्‌  की

 कार्यवाही  में  बाघक  विशेषाधिकार  भंग  या  शभ्रपमानजनक  सभी  जाती  है  ।  इसको  ध्यान

 में  रखते  हुये  यदि  हम  श्री  ब्रह्मानन्द  रेड्डी के  वक्तव्य  को  देखें  तो  उससे  ऐसा  पता  नहीं  लगता

 जिससे  संसद्‌  की  प्रतिष्ठा  श्रथवा  मर्यादा  भंग  हुई  हो  प्रौढ़  यदि  कल  संसदीय  समिति  बना  करें

 तेलंगाना  भेजी  जाए  लो  क्या  उसको  वहाँ  जाने  नहीं  दिया  जायेगा  ?  यह  सच  है  कि  हम

 घाधिकारे-प्राप्त  वर्ग  से  सम्बन्ध  रखते
 हैं

 ।  हमारा  विशेषाधिकार  इसी  में  हैं  कि  हम  झपने

 कत्तेव्यों
 को  पालन  करें  शौर  उसे  पूरण  सदस्यों  को  गलत  धारणा  बना  कर  विशेषाधिकार

 का  एक  अलग  चग
 नहीं

 बनाना  चाहिये  ।  इस  प्रकार  भ्रघिवेशन  के  दौरान  तथा  अधिवेदन  के

 पश्चात्‌  सदस्य  बार  विशेषाधिकार  का  भंग  सम्बन्धी प्रश्न  उठाते  इससे  जनता  के  मन  ्

 धारणा  उत्पन्न  होती  है  कि  कुछ  लोग  संसद  सदस्यों  को  एक  विशेषाधिकारप्राप्त-वर्ग  बनाने

 को  प्रयत्न  केर  रहे  हैं
 ।

 मुख्य  मन्त्री  के  विरुद्ध  यह  जो  प्रस्ताव  रखा  गया  है  इसका  कोई  शरार
 नहीं

 at थ्री  च  देसाई
 विपक्षी  सदस्यों  को  भ्र पने  विचार  प्रकट  करने  की  aaa fi दया

 ना  चाहिये  ।  जहाँ  तक  इस
 मामले  को  विशेषाधिकार  समिति  को  सौंपने  का  प्रशन  जैसा
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 Chief  Minister

 fe  at  fafa  मन्त्री  ने  कहा  हम  इस  सदन  मे  विशेषाधिकार  के  सम्बन्ध  में  बहुत  भावुक

 हो  जाते  इससे  पहले  कि  यह  मामला  विशेषाधिकार  समिति  को  सौंपा  हमें  यह  जानता

 चाहिये  कि  किसने  क्या  कहा  और  उससे  संसद  की  सामान्य  कार्यवाही  में  किस  प्रकार  से  बाधा

 उत्पन्न  हुई  ?  उसका  आशय  क्या  ?  प्रसंगानुकूल  प्रश्न  ही  विशेषाधिकार  समिति  को  सौंपे  जाते

 जैसा  कि  उसने  रेड्डी  कहा  कि  उनकी  अपनी  राय  में  संसदीय  समिति
 की

 स्थापना  करने  से  राज्य  के  झ्रान्तरिक  मामलों  में  हस्तक्षेप  होगा  ।  उनकी  ag  धारणा  उचित  ही

 इससे  हमारे  ऊपर  कोई  प्रतिबन्ध  नहीं  सदन  ध्रसम थे  नहीं  कौर  हमारे  ऊपर

 कोई  दबाव  नहीं  डाला  गया  ।  समिति  की  नियुक्ति  करने  ध्रुवा  न  करने  के  प्रश्न
 पर  कल

 विचार

 किया  जायेगा  ।  हम  समझते  हैं कि  इस  मामले  को  विशेषाधिकार  समित्र  को  सौंपने  से  किसी

 sem  की  पूर्ति  नहीं  होगी  ।  इसका  यह  आशय  नहीं  कि  हम  झालर  प्रदेश  के  मुख्य

 मन्त्री  से  सहमत हैं
 ।  हम  समझते  कि  वहाँ  के  बढ़ते  हुये  तथा  व्यवस्था  को

 देखते  हुये  इत  समिति  की  नियुक्ति  बहुत  आवश्यक  है  ।  यहाँ  सरकार  तथा  संसद  के  पासਂ  तेलंगाना

 से  सम्बन्धित  विशेष  उत्तरदायित्व  हैं  ।  यह  शान्ति  तथा  का  सामन्य  मामला  नहीं

 दै  समिति  की  नियुक्ति  से  सम्बन्धित  जो  कल  सदन  में  उठाया  उस

 पर  विचार  समिति  की  नियुक्ति  की  जायेगी  तथा  aes  प्रदेश  की  सरकार  तथा  मुख्य  मंत्री

 इसे  पूरा  सहयोग  देंगे  |

 श्री  शिवाजी  राव  wo  देशमुख  संसद  कानून  बनाती  है  ।  यदि  किसी

 रिक  की  राय  में  उसे  दिये  गये  बुनियादी  अधिकारों  का  उल्लघंन  होता  है  तो  वह  नागरिक

 उच्च  न्यायालय  aa  सर्वोच्च  न्यायालय  में  मुकदमा  दायर  करता  है  कि  यह  कानून  उसके

 बुनियादी  अधिकारों  का  उल्लंघन  करता  है  ।  परन्तु  यदि  श्री  लिमये  के  तरक  को  सही  माना

 जाये  तो  नागरिक  विशेषाधिकारों  का  उल्लंघन  करता है  ।  ये  सब  बातें  तो  साधारण  रूप

 में  तथा  पुरे  तौर  के  साथ  राज्य  सरकार  के  नियमों  के  अन्तरगत  जाती  हैं  ।  इसके  बावजूद  कि

 संविधान  ने  राज्यपाल  को  कुछ  ऐच्छिक  शक्तियाँ  तथा  अधिकार  दे  रखे  हैं  जिसका  पालन  उसे

 करना  परन्तु  इससे  संसद्‌  को  राज्य  के  श्रान्त  रिक  मामलों  तथा  अपनी  समिति  के  मामलों

 में  हस्तक्षेप  करने  का  कोई  ध्रघिकार  नहीं  है  ।  जब  तक  gis  प्रदेश  सरकार  राज्य  के  विधान

 मण्डल  के  प्रति  उत्तरदायी  मुख्य  मन्त्री  ag  कहने  में  स्वतन्त्र  हैं  कि  संसद  की  उस  कायें वाही  a

 जिससे  कि  विधान  सभा  की  स्वतन्त्रता  कम  होती  राज्य  सरकार  के  ध्रान्तरिक  मामलों  में

 हस्तक्षेप  सभा  जायेगा  ।  इसकी  तुलना  में  राज्य  में  शान्ति  तथा  व्यवस्था  बनाए  रखना  राज्य

 का  कत्तव्य है  ।  जब  तक  केन्द्रीय  सरकार  को  यह  अनुभव  नहीं  होता  कि  उस  राज्य  में

 नातिक  व्यवस्था  भंग  हो  गई  है  तथा  जब  तक  वहाँ  राष्ट्रपति  का  आदेश  जारी  नहीं  किया

 जायेगा  तब  तक  संसद्‌  को  उन  मामलों  में  हस्तक्षेप  करने  का  कोई  अधिकार  नहीं  है  जो  राज्य

 सरकार  के  अपने  अधिकार  के  झन्तगंत  धराते  हैं  ।

 मैं  यह  तो  नहीं  कहता  कि  संसद  राज्य  की  स्थिति  की  जाँच  करने  के  लिए  संसदीय  स्मिति

 का  गठन  नहीं कर  परन्तु  इतनी  बात  अवश्य है  कि  इससे  राज्य  सरकार  agar  राज्य

 विधान  मण्डल  के  आन्तरिक  मामलों  में  हस्तक्षेप  करना  ही  सभा  जायेगा  तथा  यह  नहीं  समझना

 चाहिये  कि  इससे  विशेषाधिकारों  का  उल्लंघन  होगा  +
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 taAa 7  LO  प्रांगण  प्रदेश  के  मुख्य  मंत्री  के  विरुद्ध
 विद्वेषाधिका र  का  प्रदान

 Shri  Atal  Bihari  Vajpayee  (Balrampur) :  When  a  Chief  Minlster  of  a  State

 says  that  it  would  be  an  interference  in  the  internal  affairs  of  the  State  ifa  Parliament  Com-
 mittee  is  sent  there  by  Parliament  to  study  the  situations  prevailing  in  the  State,  neither  he  is
 aware  of  the  rights  of  Parliament  nor  is  he  aware  of  his  limitations.  It  is  a  right  of  Parlia-
 ment  to  send  such  a  Committee  to  Andhra  Pradesh  which  will  see  whether  the  Regional
 Committee  was  working  properly,  and  whether  employment  safeguards  are  given  to  the

 people  of  Telangana  and  whether  all  these  assurances  were  implemented.

 I  do  not  agree  with  the  view  that  he  has  infringed  the  privileges.  We  cannot  stop
 any  Chief  Minister  from  epxressing  his  views.

 Sofar  as  Iandmy  party  are  concerned  I  agree  that  Parliament  has  every  right
 to  send  Parliamentary  Committee  in  any  part  of  tke  country  and  get  a  report.  Chief
 Minister  of  Andhra  Pradesh  has  also  infringed  propriety.  The  hon.  Law  Minister  is  not
 correct  when  he  says  that  there  was  no  formal  motion  before  them  on  2nd  April.  This
 question  has  been  raised  during  the  discussions  regarding  the  grants  of  the  Home  Ministry.
 The  hon.  Home  Minister  did  not  oppose  the  sending  ofsuch  a  Committee.  Chief  Minister  of

 for Andhra  Pradesh  was  fully  aware  of  all  these  things  when  he  expressed  his  opposition
 Parliamentary  Coummittee  being  sent  to  Andhra  on  the  contention  that  it  would  interfere

 in  the  internal  affairs  of  the  State  Government.  He  has  infringed  this  propriety.  I  feel
 Shri  Brahmananda  Reddy,  Chief  Minister  of  Andhra  Pradesh  has  got  the  support  of  the
 Central  Government.

 श्री  नायडू  प्रसन्नता  की  बात है  कि  विपक्षी  दल भी  यह  चाहते

 है
 कि  dag  को  राज्य  में  संसदीय  समिति  भेजने

 का
 ध्रघिकार  होना  चाहिए  ।  परतु  कया  यह

 सिद्धान्त  wea  राज्यों  के  सम्बध  में  भी  लागू  होगा  ?  केन्द्रीय  सरकारी  कर्मचारियों  को  गिरफ्तार

 किया  गया  था  तथा  उनके  विरुद्ध  मुकदमे  दायर  किए  गए  थे  परन्तु  पश्चिमी  बंगाल

 orf  राज्य  सरकारों  ने  उनके  विरुद्ध  चलाए  गए  मामलों  को  वापस  ले  लिया  था  ।  संविधान के

 ह अ्रन्तगत  राज्य  सरकारों  को  उनके  विरुद्ध  मुकदमे  चलाने  चाहिए  परन्तु  नहीं  चलाए  गये  ।

 उस  समय  विपक्षी  दलो ंने  वहाँ  संसदीय  दल  भेजने  के  लिए  नहीं  कहा  ।  विरोधी  दल  इस  समय

 जो  दोहरी  नीति  भ्र पना  रहा  उसे  हम  ग्रहण  नहों  कर  सकते  ।  यदि  श्रीनगर  प्रदेश  में  यह

 शान्ति  धौर  व्यवस्था  का  प्रश्न  है  तो  हम  वहाँ  संसदीय  समिति  भ्रमणा  प्रतिनिधि-मण्डल  नहीं

 भेज  सकते  क्योंकि  यह  राज्य  के  आन्तरिक  मामलों  में  हस्तक्षेप  करना  होगा  ।

 तेलंगाना  संबंधी  संरक्षण ों  को  कार्यान्वित  करने  के  सम्बंध में  संविधान  में  कहा  गया

 है  फि  उनके  हितों  को  राज्यपाल  सुनिश्चित  करेगा  ।
 जब

 राज्यपाल  को  यह  झ्र धि कार  प्राप्त  है

 तो  adq  इसमें  किस  प्रकार  हस्तक्षेप  कर  सकती
 है

 ?  यदि  राज्यपाल  इस  मामले  में  gags  हो

 गया  तथा  यदि  केन्द्रीय  सरकार  यह  कहती  है  कि  राज्यपाल  उन  हितों  की  देख-भाल  करने

 में  असफल  सिद्ध  हुमा है  तो  हम  तभी  वहाँ  पर  संसदीय  समिति  भेजने  का  विचार  कर  सकते

 प्रश्न  यह  है  कि  क्या  मुख्य  स्त्री  ने  विशेषाधिकारों  का  उल्लंघन  किया
 है  अथवा

 नहीं  ?  यदि  हमने  ससदीय  समिति  बना  कर  वहाँ  भेजी  होती  तो  हम  इस  पर  विचार  करते  ।
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 वहाँ  निर्वाचित  विधान  मण्डल  मुख्य  मन्त्री  भी  निर्वाचित हैं  तथा  विधान
 सभा  के

 प्रति  उत्तरदायी  हैं  |  हम  किस  प्रकार  उनके  कार्य में  बाघा  डाल  सकते  हैं  ?  यदि  वहाँ  राष्ट्र

 पति  का  शासन  लागू  होता  तब  यह  मामला  विशेषाधिकार  के  प्रन्तर्गत  ।

 प्रभी  15  20  दिन  पहले  ही  मुख्य  मन्त्री ने  विधान  सभा  का  सामना  किया  धौर
 वह

 वहाँ  बहुत  सफल  रहे  हैं  ।  यह  केसे  कहा  जा  सकता है  कि  वहाँ  सब  कुछ  गलत  हुमा है
 ।  कुद

 स्वार्थी  लोग  अथवा  स्वार्थी  दल  वहाँ  गए  तथा  वहाँ  की  वर्तमान  परिस्थिति  का  लाभ

 उठाना  चाहते  हैं  wit  उस  कुछ  बिगड़ी  हुई  स्थिति  को  कौर  भी  बिगाड़ना  चाहते  अन्यथा

 उनका  कौर  कोई  स्वारथ  नही ंहै  ।  अतः  इस  मामले  में  कोई  ऐसी  बात  नहीं  है  जिससे  कि

 शिकार  का  प्रश्न  उठे  ।  मत  इस  विशेषाधिकार  सम्बन्धी  प्रस्ताव  को  स्वीकार  कर  देना

 चाहिए  ॥

 |  Shri  P.  K.  Vasudevan  in  the  Chair

 श्री  बासुदेव  नायर  पीठासोन  हुए
 |

 श्री  अंबाजागन  )  :  विशेषाधिकार  सम्बंधी  यह  amar  एक  ऐसा  मामला

 है  कि  सत्तारूढ़  दल  को  अनघ  प्रदेश  के  झपने  मुख्य  मन्त्री  की  रक्षा  करनी  है  भोर  साथ-साथ

 इस  सदन  के  हितों  की  भी  रक्षा  करनी  है  ।  जब  इस  प्रकार  के  विशेषाधिकार  के  प्रश्न  किसी

 भी  निर्वाचित  निकाय  में  उठाये  जाते  हैं  तब  स्वभावतः  सदस्यों  की  मनःस्थिति  तथा  भावना  यहीं

 होती  है  कि  इन  प्रश्नों  को  उठाया  जाये  तथा  इनका  हसन  किया  परन्तु  उस  समय  नहीं

 जब  कि  कोई  मुख्य  मन्त्री  भ्रथवा  कोई  नागरिक  किसी  मामले  पर  अपनी  राय  प्रकट  करें

 एक  संस्था  के  रूप  तेलंगाना  के  सम्बन्ध  में  उठाए  गये  प्रश्न  पर  विचार  करने  के

 लिये  संसद  रुचि  ले  सकती  है  ।  परन्तु  क्या  राध  प्रदेश  के  मुख्य  स्त्री  भी  इस  समस्या  को

 सुलझाने  में  रुचि  रखते  हैं  जो  कि  राज्य में  gar  हो  गई  है  ?  यह  तों  वास्तव  में  जनता  द्वारा

 तथा  विधान  मण्डल  द्वारा  नेता  निर्वाचित  होने  के  पश्चात्‌  उस  मुख्य  मन्त्री  का  गतंव्य  हो  जाता

 है  कि  वह  पूरी  निष्ठा  से  ऐसे  मामलों  को  gare  ।  इस  सम्बन्ध  में  ane  अथवा  किसी  अन्य  निकाय

 द्वारा  समस्या  को  सुलझाने  का  प्रयत्न  सफल  हो  सकता  है  awa  नहीं  भी  हो  सकता  ।  इस  सन्दर्भ

 में  मुख्य  मन्त्री  ने  अरपना  मत  प्रकट  किया  है  कि  वहाँ  संसदीय  समिति  से  कोई  लाभ  नहीं  होगा

 at  इसके  पश्चात  जब  एक  सम्वाददाता  ने  उनसे  प्रश्न  किया  कि  क्या  वहाँ  पर  ऐसी  समिति

 भेजने  से  राज्य  के  श्रास्तरिक  मामलों  में  हस्तक्षेप  नहीं  होगा  तो  मुख्य  मन्त्री  ने  केबल  अपनी  राय

 हा में प्रकट में  प्रकट  की  हो  सकता  है  कि  हस्तक्षेप  शब्द  की  संज्ञा  को  उन्होंने  इस  रूप  में  नहीं  समझो

 हो  कि  इसका  ad  संसद्  के  विशेषाधिकारों  का  उल्लंघन  करना  मात्र  हो  ।  उस  समय  उन्होंने  यह

 सभा  होगा  कि  जो  घटनाएँ  तेलंगाना  में  इस  समय  हो  रही  उनकी  जाँच-पड़ताल  करने के

 लिए  तथा  इस  समस्या  का  समाधान  करने  के  लिए  संसदीय  समिति  की  नियुक्ति  भ्रावश्यक  न

 क्योंकि  इस  संसदीय  समिति  में  विभिन्न  दलों  के  व्यक्ति  विभिन्न  विचारधाराओं  वाले  ga  हैं

 तथा  उनके  उद्देश्य  भी  भिन्न-भिन्न  ही  होते  उसमें  ऐसे  विचारों  के  व्यक्ति  भी  हो  सकते  हैं

 जो  तेलंगाना  को  eis  प्रदेश  से  पृथक  कराना  चाहते  हों  इसलिए  झांघ्र  प्रदेश  के  द्वितों  की  रक्षा

 के  लिये  वहाँ  के  मुख्य  मन्त्री  को प्रत्येक उपाय  करेने
 का  अधिकार  है  तथा  इसे  इतनी  गम्भीरता

 से  नद्दी  देखना  चाहिये  जिससे  कि  विशेषाधिकार  भंग  हुआ  माना  जाएं  ।  इस  निकाय  को
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 17  1891  आंध्र  प्रदेश  के  मुख्य  मंत्री  के  विरुद्ध

 विशेषाधिकार  का  प्रश्न

 राष्ट्रीय  feat  की  रक्षा  करने  के  लिए  पूरी  तरह  ध्रघिकार  प्राप्त  हैं  जब  कि  राज्य  में  राष्ट्र  के  हितों

 को  ख़तरा  हो  तथा  वहाँ  बहुत  झ्र धिक  तनाव  gar  हो  जाए  ।  परन्तु  इसके  साथ-साथ

 विधान  सभा  के  मुख्य  मन्त्री  अथवा  निर्वाचित  सदस्यों  को  भी  संसद  द्वारा  निर्णीत  कार्यवाही  पर

 धपने  विचार  प्रकट  करने  का  अधिकार  है  ।  यदि  हम  इस  मामले  को  विशेषाधिकार  समिति  को

 सौंपें  तो  हो  सकता है
 कि  इससे  अधिकारी  वर्ग  के  लोगों  का  संसद्‌  के  अधिकार  पर  से  विश्वास

 उठ  जाए  ।  संसद्‌  का  भ्र घि कार  केवल  सदस्यों  द्वारा  ही  युरक्षित  नहीं  है  क्योंकि  लोगों
 ने  संतू

 का  समान  किया  है  तथा  हमें  अघिकार  दिय ेहैं  ।  यदि  हमारे  प्रति  लोगों  के  मन  में  शंका

 उत्पन्न  हो  जाये  तो  संसद  के  अधिकारों  पर  से  उनका  विश्वास  उठ  जायेगा |  इस  मामले

 को  विशेषाधिकार  समिति  को  सौंपने  कोई  लाभ  नहीं  है  ।

 श्रीमती  तारकश्वरी  सिन्हा  (  बाड़  ag  विशेषाधिकार  सम्बन्धी  चर्चा  बिल्कुल  ही

 ध्रसंगत  है  क्योंकि  इत  सम्बन्ध में  न  तों  कोई  संसदीय  समिति  नियुक्त  की  गई  थी  wie  न  ही

 नियुक्त  करने  का  कोई  विचार  था  ।  इससे  न  तो  स्वच्छ  संसदीय  परम्परा  बनने  में  सहायता

 मिलेगी  फौरन  ही  घारा  371  के  तर्गत  राष्ट्रपति  की  शक्ति  के  भ्राता  पर  कोई

 स्थायी  व्यवस्था  करने  में  ही  योगदान  मिलेगा  हमने  इस  विवाद  पर  चर्चा  करने  का  विरोध

 आरम्भ  में  ही  किया  था  ।  श्नाच्प्र  प्रदेश  के  मुख्य  मन्त्री  द्वारा  कहे  गये  कुछ  कल्पित  शब्दों  के

 सम्बन्ध  में  हम  यहाँ  वा:-विवाद  कर  रहे  हैं  ।  परन्तु  सरकार  ने  यह  सत्यापन  नहीं  किया  कि  थे

 शब्द  मुख्य  मन्त्री  द्वारा  कहे  गये  थे  अथवा  नही  ।  श्री  लिमये  के  प्रस्ताव  में  उनके  कथित  वक्तव्य  का

 निर्देश  मैं  समिति  हूँ  कि  इस  कथित  वक्तव्य  के  प्रश्न  पर  विचार  करने  के  लिये  संसद्‌ के के  मंच

 को  प्रयोग  में  लाना  सिंधी  प्रदूषित है
 ।  घारा  371  के  प्रतिशत  संसद्‌  को  प्रत्यक्ष  अधिकार  नहीं

 है  कि  वह  ऐसा  ary  कर े।

 वही  श्री  ag  लिमये  क्षेत्रीय  स्मिति  के कायें  के  सम्बन्ध  को  ले  कर  वे  राष्ट्रपति  के

 उत्तरदायित्व  के  प्रश्न  को  ले  कर  चर्चा  करना  चाहते हैं  तो  उन्हें  उप  केन्द्रीय  सरकार  के  प्रा चरण

 की  आलोचना  करनी  चाहिए  जिस  सरकार  के  माध्यम  से  राष्ट्रपति  gra  करते  हैं  इसका  राज्य

 की  विधान  सभा  के  आचरण  ava  वहाँ  के  मुख्य  मन्त्री  के  श्राचरण  से  कोई  सम्बन्ध  नहीं

 है  fa  यहाँ  चर्चा  के  लिये  उठाया  गया  है  ।  घारा  371(1)  के  भ्रन्तगंत  राष्ट्रपति  जो

 केन्द्रीय  सरकार  के  माध्यम  से  करता  कुछ  शक्ति  मिल  जाती  जिससे  संविधान  में

 कोई  अन्तर  नहीं  पड़ता  ।  इसलिए  प्रस्तावक  को  केन्द्रीय  सरकार  agar  उन  मंत्रियों  की

 आलोचना  करनी  चाहिए  जिन्होंने  राष्ट्रपति  को  इस  सम्बन्ध  में  पूरी  सलाह  नहीं  दी ।

 माननीय  सदस्य  ने  कोई  विशिष्ट  मामला  नहीं  बताया  जिसमें  राज्यपाल  द्वारा

 पति  के  areal  waar  निर्देशों  का  उल्लंघन  किया  गया  हो  कौर  उन्होंने  केन्द्रीय  सरकार  की

 किसी  fats  भूल  का  भी  उल्लेख  नहीं  किया  है  ।  इसलिये  यह  विशेषाधिकार  का  मामला

 नहीं  बनता  |

 जैसा  कि  विधि-मन्त्री  ने  कहा  है  कि  श्री  मधु  लिमये  ने  कोई  विशिष्ट  मामले  नहीं

 बताये  इसलिये  ag  विशेषाधिकार  का  मामला  नहीं  है  ।  संवैधानिक  तथा  संसदीय  धझष्ययन

 ea  न
 द्वारा  आयोजित  एक  विचार  गोष्ठी  में  यह  कहा  गया  था  कि  संसद  में  दिन  प्रति
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 दिन  विशेषाधिकार  के  मामलों  को  उठाने  से  उनका  महत्व  कम  हो  रहा  यदि  हम  किन्हीं

 ऐसे  मामलों  पर  विशेषाधिकार  का  ver  उठाते  जो  बिल्कुल  असंगत  तो  इससे  संसद

 के
 मान

 में  कमी  जाती  है
 ।

 मैं  माननीय
 सदस्य

 से  निवेदन करती  हूँ  कि  हमें  संसद के मान के  मार
 को  नहीं  गिराना  चाहिये  ।

 संसद  को  क्षेत्रीय  समितियों  के  set  पर  विचार  करने  का  अघिकार  है  ।  संकल्प  द्वारा

 यह  कह  सकती  हैं  कि  क्षेत्रीय  समितियों  ने  ठीक  काम  नहीं  किया  है  we  उन्होंने  श्रमिक

 ५  की  हैं  ।  परन्तु  यहाँ  at  विशेषाधिकार  का  प्रश्न  उठा  कर  राजनैतिक  लाभ  उठाया

 ना  रद्दा  ऐसा  नहीं  होना  चाहिये ।  संसद  के  विशेषाधिकार बहुत  महत्वपूर्ण परन्तु

 उनका  दुरुपयोग  नहीं  जाना  चाहिये  ।  तेलगांना  के  बारे  में  हमने  कल  ही

 विमर्श  किया  विशेषाधिकार  के  रूप  में  इस  मामले  को  पुनः  उठाने  कोई

 afar  नहीं  है  ।  मैं  माननीय  सदस्यों  से  निवेदन  करूंगी  कि  cai  लाभ  उठाने  के

 लिये  विशेषाधिकार  के  प्रदान  न  उठाये  जाये  क्योंकि  संसद्‌  के  विशेषाधिकारों  का  महत्व  विभिन्न

 राजनीतिक  दलों  से  कहीं  भ्रमित  है  ।

 केन्द्र-राज्य  सम्बन्धों  का  मामलाਂ  एक  बहुत  नाजुक  मामला  है  ।  यह  सम्बंध  एक  नया

 रूप  धारण  कर  रहा  हैं  तथा  ऐसी  कोई  कायंवाही  नहीं  की  जानी  चाहिये  जिससे  इसमें  गड़बड़ी

 पेदा
 जहाँ  तक  aes  प्रदेश  का  सम्बन्ध है  इस  मामले  में  दो  राय  नहीं  हैं  कि  उस  राज्य

 की  एकता  को  कायम  रखा  जाये  ।  उघान  मम्मी  ने  केन्द्र-राज्य  सम्बन्धों  पर  विचार-विकर्ण

 करने  के  लिए  राज्यों  के  मुख्य  मन्त्रियों  का  सम्मेलन  बुलाया  है  ।  मैं  इस  बात  का  समर्थन

 करती हूँ  कि  बदलती  हुई  परिस्थितियों  को  देखते  हुए  aes  केन्द्र  तथा  राज्य  सम्बन्ध  स्थापित

 करने  के  लिए  विचार-विमर्श  किया  जाना  परन्तु  ऐसी  कोई  कार्यवाही  नहीं  की  जानी

 चाहिये  जिससे  उनमें  गड़बड़ी  पेदा  हो  ।

 श्री  ito  अंत  डांगे  बड़े  खेद की  बात है  कि  area  प्रदेश  के

 तेलगांना  भाग  तथा  वहाँ  के  सत्ताधारी  दल  के  was  को  विशेषाधिकार  प्रस्ताव  के  रूप  में

 यहाँ  प्रस्तुत  किया  गया  है  ।  यदि  यह  प्रस्ताव  होती  सम्बन्धी  होता  कि  इस  मामले  में  संसदीय

 समिति  नियुक्ति  की  जाये  अन्यथा  तो  अधिक  अच्छा  होता  ।

 माननीय  मन्त्री  ने  तेलंगाना  की  नक्सलबाड़ी  से  जो  तुलना  की  वहू  ठीक  नहीं

 नक्सलबाड़ी  का  मामला  तो  विधि  तथा  व्यवस्था  का  मामला  जो  कि  भूमि  विवाद  से

 सम्बन्धित  है  ।  परन्तु  तेलगांना  का  मामला  एक  भिन्न  मामला  है  ।  इस  मामले  में  समूचा

 राज्य  wars  जब  कि  नक्सलबाड़ी  में  ऐसी  बात  नहीं  है  ।  तेलंगाना  के  बारे  में  संविधान

 में  विशेष  उपबन्ध  है  कि  तेलंगानाਂ  तथा  शेष  are  प्रदेश  के  बीच  क्या  सम्बन्ध  होंग े?

 इसलिये  राष्ट्रपति  द्वारा  आदेश  जारी  करने  के  करण  ही  यह  संसद्‌  तेलंगाना  के  मामले

 से  सम्बन्ध  रखती  है  ।  नक्सलबाड़ी  तथा  तेलगोंना  की  तुलना  करना  ठीक  नहीं  है  ।

 तेलंगाना  मामला  एक  बहुत  गम्भीर  मामला  है  ।  यह  एक  ऐसा  मामला  है

 जिसमें  एक-भाषी  राज्य  श्रीनगर  प्रदेश  का  एक  भाग-श्रान्दोलन  कर  रहा  है  कौर  वह  उस

 राज्य  से  झलग  होना  चाहता  हमारी  संसद  की  नीति  भाषायी  राज्यों की  स्थापना  करना
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 oe  विशेषाधिकार  का  प्रश्न

 तथा  संविधान  के  अधीन  जितनी  स्वायत्तता  उन्हें  देना  संभव  उतनी  स्वायत्तता  देने  की

 ही  परन्तु  यह  मामला  हमारे  भाषायी  राज्यों  को  चुनौती  है  ।  संसद  को  इस

 मामले  में  हस्तक्षेप  करना  चाहिये  ।

 प्रश्न  यह  उठता  है  कि  इस  गड़बड़ी  का  मूल  कारण  क्या  है  ?  इस  उपद्रव  का  मूल

 कारण  यह  है  कि  तेलंगाना  के  24  करोड़  रुपये  की  चोरी  की  गई  क्या  यह  बहुत  गम्भीर

 मामला  नहीं है  कौर  क्या  झप  बारे  में  हस्तक्षेप  करना  सद  का  काम  नही ंहै
 ?  परन्तु  संविधान

 में  तथा  राष्ट्रपति  के  arta  में  विशेष  उपबन्धों  के  होते  हुये  भी  इस  मामले  में  हस्तक्षेप  नहीं

 किया  जा  रहा  ।  क्या  यह  उचित  है
 ?  क्या  यह  इतनी  गम्भीर  समस्या  नहीं  है  कि  जिसकी

 जाँच  संसदीय  समिति  द्वारा  करवाई  जाये  ?  तेलंगाना  के  लोगों  के  साथ  न्याय  नहीं  किया  गया

 नौकरियों  तथा  धन्य  मामले  में  उन्हें  जो  आश्वासन  दिये  गये  उनकी  पूति  नहीं  की

 गई  है  ।  मैं  तेलंगाना  का  पक्ष  नहीं  कर  रहा  परन्तु  मैं  यह  स्पष्ट  करना  चाहता  हूँ  कि

 तेलंगाना  शीघ्र  प्रदेश  का  सबसे  पिछड़ा  gar  क्षेत्र  इस  बात  को  ध्यान  में  रखते  हुये  वहाँ

 के  लोगों  को  विशेष  अधिकार  दिये  गये  परन्तु  उन  उपबन्धों  को  क्रियान्वित  नहीं  किया

 गया ।  क्या  इस  संसद  की  यह  जिम्मेदारी  नहीं  है  कि  उन  आश्वासनों  को  क्रियान्वित

 करवाया  जाये  ?  जब  एक  एक  राज्य  का  क्षेत्र  उस  राज्य  से  gat  होना  चाहता है
 तों  क्या  उस  क्षेत्र  के  लोगों  के  प्राधिकारों  की  रक्षा  करना  संसद  का  उत्तरदायित्व  कहीं है

 ?

 इस  मामले में  संसद
 की  समूची  नीति  को  चुनौती  दी

 जा
 रही  है  तथा  श्री  ब्रह्मानन्द

 रेड्डी  इस  बात  का  प्रयत्न  कर  रहे  हैं  कि  संसद्‌  को  इस  मामले  में  हस्तक्षेप  करने  से  रोका

 जाये  ।  इसलिए  मैं  कहना  चाहता हैं  कि  यदि  प्रधान  मन्त्री  इस  मामले  पर  विचार  करने  के

 लिये  भ्र पने  दल  के  नेतायों  की  बेठक  बुलाने  की  बजाय  सब  दलों  के  नेतायों  की  बठक  बुलातीं

 तो
 भ्रमित  बरच्छा  होता  ।  राज  संसद्‌ के

 समक्ष  भम्भीर  समस्या  यह  है  fe  एक-भाषी  राज्य

 टूट  रहे  हैं  ।  यह  केवल  य्रान्घ्र  प्रदेश  का  प्रश्न  नहीं  हैं  ।  महाराष्ट्र  में  विदर्भ के  लोग

 सिर  उठा  रहे  बेलगांव  की  भी  समस्या  है  ।  मेरा  निवेदन  हैं  कि  इन  मामलों  को

 हल  किया  जाना  चाहिये  कौर  इस  बात  की  प्रतीक्षा  नहीं  की  जानी  चाहिये  कि  श्री  मधु  लिमये

 द्वारा  विशेषाधिकार  का  प्रस्ताव  लाये  जाने  के  बाद  ही  इन्हें  हल  जायेगा  ।

 थ्री  wo  नारायण  रोव  मैं  इस  विशेषाधिकार  प्रस्ताव  का  fate  करता

 क्योंकि  यह  ग्राह्म  नहीं  मैं  कहना  चाहता  हूँ  कि  विशेषाधिकार  प्रस्ताव  का  स्वरूप

 अर्घ-घापराधिक  होता  है  कौर  इसलिए  यह  आवश्यक  है  कि  हम  यह  सुनिश्चत  करें  कि  सभा

 द्वारा  विशेषाधिकार  का  दुरुपयोग  न  किया  जाये  ।
 मैं  यह  कहना  चाहता  हूँ  कि

 सभा  का

 विशेषाधिकार  एक  ध्रसामान्य  शभ्रधघिकार  है  भोर  वह  देश  के  साधारण  कानून  से  भिन्न

 सामान्यतया  कोई  प्रस्ताव  तभी  कानून  बनता  है  जबकि  संविधान  के  भ्रन्तगंत  उस  मामले  पर  कानून

 बनाने  संसद ३  को  अधिकार  हो  झोर  उसे  दोनों  सदनों  द्वारा  पास  किया  जाये  तथा

 राष्ट्रपति  ‘wa  दिल
 feat  जाये  ।  परन्तु  विशेषाधिकार  के  मामले  में  यह  सब

 जरूरी  नहीं  है  विशेषाधिकार के  मामले  में  इस
 सभा  को

 झ्र सीमित  शक्ति
 प्राप्त  वह

 इसके  अन्तर्गत  किसी  भी  व्यक्ति  को  गिरफ्तार  कर  सकती  है  तथा  सजा
 दे  सकती  हू  ।
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 Chief  Minister

 जब  इस  सभा  को  इतनी  सीमित  शक्तियाँ  प्राप्त  हैं  तो  उसका  दुरुपयोग  नहीं  होना  चाहिय े।
 जब  कभी  विशेषाधिकार  का  मामला  उठाया  तो  हमें  यह  देखना  चाहिये  कि  ऐसा  करना

 नितान्त  आवश्यक  है  अथवा  नहीं  |

 wa  हमको  यह  देखना  है  कि  वास्तव  में  विशेघिकार  का  od  कया है
 ?  दुर्भाग्य

 से

 हमारे  संविधान  तथा  नियमों  में  कहीं  भी  विशेषाधिकार  की  परिभाषा  नहीं  दी  गई  ।  इसके

 लिये  हमें  की  पालिमेंटरी  प्रेक्टिसਂ  पर  निर्भर  करना  होगा  ।  यद्यपि  ष्प्ने  की  पत्मेंटरी

 प्रेक्टिस जीजी  में  भी  विशेषाधिकार  की  कोई  ease  व्याख्या  नहीं  तथापि  क्या

 हैं  ०  atta के  नीचे  लिखे  वाक्यों  से  हम  विशेषाधिकार  की  परिभाषा  बना  सकते  हैं  ।
 मे  की

 पालिमेंटरी  प्रक्टिस के के  श्रतुसार  विशेषाधिकार  के  सामान्य  अघिकार  हैं  जो  कि  प्रत्येक  सभा

 को  संसद्‌  का  न्यायालय  के  रूप  में  काम  करने  तथा  प्रत्येक  सदस्य  को  व्यक्तिगत  रूप  से

 अपने  कृत्यों  को  निभाने  के  लिए  उपलब्ध  हमारे  संविधान  में  केवल  कुछ  ही  विशेषाधिकारों

 की  व्याख्या  की  गई  जेसा  कि  वाक्‌-स्वातंत्र्य  तथा  सभा  में  दिये  गये  भाषणों  पर  न्यायालय

 की  कार्यवाही  से  छूट  ।  शेष  हालात  में  जब  तक  विधि  द्वारा  संसद  विशेषाधिकारों  का  उपबन्ध

 नहीं  तब  तक  इस  सभा  को  वही  विशेषाधिकार  प्राप्त  जोकि  ब्रिटेन  के  हाउस

 ain  कॉमन्स  को  प्राप्त  हैं  ।

 जहाँ  तक  समिति  की  नियुक्ति  का  प्रश्न  मैं  कहना  चाहता  हूँ  कि  शक्ति  तथा

 विशेषाधिकार  2.0  दोनों  में  wat  है  ।  कृपया  अनुच्छेद  105  (3)  इस

 प्रकार  है

 बातों  में  संसद  के  प्रत्येक  सदन  की  तथा प्रत्येक  सदन
 के

 सदस्यों  कौर  समितियों

 की  विशेषाधिकार  ate  उन्मुक्तियां  ऐसी  जेसी  संसद्‌  समय-समय

 पर  विधि  द्वारा  परिभाषित  करेਂ

 इसमें  कोई  सन्देह  नहीं  है  कि  संसद  को  समिति  नियुक्त  करने  का  अघिकार

 परन्तु  देखना  यह  है  कि  क्या  इसमें  विशेषाधिकार  मामला  ध्न्तग्रस्त  है  नहीं  ॥

 राज्य  के  मुख्यमन्त्री  को  संविधान  का  निर्वचन  करने  का  अधिकार  है  ।  gt

 सकता  है  कि  उसकी  राय  हमारी  राय  से  भिन्न  हो  ।  हो  सकता है
 कि  वह  संसदीय  समिति

 की  नियुक्ति  को  हस्तक्षेप  समझे  कौर  फिर  भी  इस  संसदीय  समिति  की  नियुक्ति  की  जाये
 ।

 हमें

 संसदीय  समिति  नियुक्त  करने  का  अधिकार है  शरीर  उसकी  राय  हमसे  भिन्न  होती  है  ।  परन्तु

 इसे  विशेषाधिकार  का  मामला  नहीं  कहा  जा  क्योंकि  उसे  भी  अपनी  राय  रखने  का

 हक  है
 ।

 मैं  सदन से  निवेदन  करूगा  कि  श्री  मधु  लिमये  के  विशेषाधिकार  प्रस्ताव  को

 कार  किया  जाये  ॥

 श्री  ई०  के०  age  जहाँ  तक  राज्यों  का  सम्बन्ध  संसद  को  कोई

 भी  बन।ने  का  अधिकार  है  ।  संसद्‌  द्वारा  संविधान  के  ध्रधघीन  विधान  बनाये  जाने  के

 गया  था  ॥

 बाद  gt  राज्य
 पुनर्गठन

 ध्यानयोग  तथा  ध्ांघ्र -तेलंगाना  एकता  परिषद्‌  का  गठन  किया
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 विशेषाधिकार  का  प्रश्न

 जहाँ  तक  arr  की  ब्यान  स्थिति  का  सम्बन्ध  े  दिन  प्रति  दिन  खराब  होती
 जा  रही  कल  ही  समाचार-पत्रों  में

 यह  प्रकाशित  हम्ना  था  कि  विधान  सभा  के  25  कांग्र  सी

 सदस्यों  ने  अलग  तेलंगाना  राज्य  स्थापित  करने  की  माँग  की  है  ।  med  प्रदेश  में  कांग्रस

 दल  तथा  निहित  स्वार्थी  लोगों  में  लड़ाई  चल  रही  है  ।  गोलियाँ  चलाई  जा  रही  हैं  तथा  छात्रों

 की  gear  जारी  है  ।  इस  समस्या  को  आसानी से  नहीं  सुलझाया  जा  सकता  क्योंकि  यह

 एक  गम्भीर  समस्या  है  ।  एकता  परिषद्‌  ने  कहा  है  कि  34  करोड़  रुपये  तेलंगाना  क्षेत्र  के

 लिये  खर्चे  नहीं  किये गये  हैं  ।

 विधि  मन्त्री  ने  भ्रनुच्छेद 371  तथा  355  के  भ्रन्तगंत  जो  तके  पेश  किये  वे

 भ्राश्चर्यजनक  हैं  ।  वर्ष  1957 से  1959  तक  जब  कि  केरल  में  साम्यवादियों  का  शासन

 एक  छोटी  सी  घटना को  ले  कर  उन्होंने  वहाँ  संसदीय  शिष्टमंडल  भेजने का  तके  पेश  किया
 था  iad  1968  में  उन्होंने  नक्सलबाड़ी में  संसदीय  शिष्टमंडल  भेजने  का  तके  पेश  किया  ars

 अरब  वह  ares  प्रदेश  में  संसदीय  शिष्टमंडल  भेजने  को  क्यों  तयार नहीं  हैं  ?  वहाँ  कांग्रेस
 में  कपड़ा  हो  रहा  है  कौर  कांग्रेस  के  25  विधान  सभा  सदस्यों  ने  gen  तेलंगाना  राज्य

 को  माँग  की  है  ।  aes  प्रदेश  की  जो  वर्तमान  स्थिति  है  जिम्मेदारी  गत  12  वर्षों

 में  कांग्रेस  के  रवैये  पर  गत  12  वर्षों  में  तेलंगाना  के  लोगो ंके  साथ  न्याय  नहीं  किया

 गया  ।  वहू  एक  पिछड़ा  gat  क्षेत्र है  तथा  उनके  सामने  बेरोजगारी की  समस्या  है  ।  इसीलिये

 वे  भ्रान्दोलन कर  रहे  हैं  ।

 संसद  को  ate  प्रदेश  की  बिगड़ती  हुई  समस्या  पर  waar  विचार  करना  चाहिये  घौर

 उपयुक्त  कार्यवाही  की  जानी  चाहिये  ।  जहाँ  तक  इस  विशिष्ट  मामले  का  सम्बन्ध  मैं  नहीं

 समझता कि  श्री  ब्रह्मानन्द रेड्डी  ने  जो  कुछ  कहा  है  वह  विशेषाधिकार  का  उल्लंघन है  ।  मैं

 विशेषाधिकार  के  प्रस्ताव  का  समर्थन  नहीं  करता  ।  परन्तु  मैं  यह  कहना  चाहता  हूं  कि

 वहाँ  बहुत  गंभीर  है  धौर  इस  मामले में  तुरन्त  उपयुक्त  कार्यवाही की  जानी

 चाहिय े।

 Shrimati  Lakshmi  Kanthamma  (Khammam):  There  is  no  breach  of  privilege
 involved  in  the  statement  given  by  the  Chief  Minister  of  Andhra  Pradesh.  Law  and  order
 is  a  State  subject  and  assuch  Centre  has  got  no  powers  under  the  Constitution  to  interfere  in
 this  regard  except  during  the  emergency.  Under  the  normal  circumstances  there  is  no

 jurisdiction  in  sending  a  Parliamentary  delegation  there.  The  Central  Government  has
 clarified  that  Andhra  Pradesh  will  not  be  reorganised  and  as  such  there  is  no  proposal  before
 the  Parliament  in  this  regard.  So  Parliament  has  no  right  to  interfere  in  this  matter.

 The  Telangana  Regional  Committee  which  was  constituted  under  the  Presidential
 Order  has  experienced  no  difficulty  in  discharging  its  functions  and  as  such  there  is  no  justi-
 fication  in  sending’a  Parliamentary  delegation  there.

 My  hon.  friend  Shri  Dandge  and  some  other  hon.  Members  have  said  that  Government
 was  ready  to  send  a  Parliamentary  delegation  in  Naxalbari.  But  there  cannot  be  any
 comparison  between  Naxalbari  and  Telangana.  There  the  very  national  existence  was  in

 danger  and  as  such  there  was  every  justification  in  sending  a  Parliamentary  delegation.
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 Question  of  Privilege  Against  Andhra  Pradesh  Chaitra  17,  1891  (Saka)

 chet
 Minister

 Member

 of  each  Legislative  Assembly  and  they  are  not  given  to  this  Parliament  alone.
 1  want  to  tell  Shri  Madhu  Limaye  that  privileges  are  also  given  to  every

 If  this

 matter  can  be  raised  here  then  such  matter  can  be  raised  in  other  Houses  also.

 श्री  स०
 aug  हमें  ऐसे  महत्वपूर्ण  मामलों  पर  निष्पक्ष  रूप  से  विचार

 करना  चाहिये  ।  परन्तु  दुर्भाग्य  की  बात  यह  है  कि  इन  मामलों  पर  किसी  व्यक्ति  विशेष  को  ध्यान

 में  रख  कर
 विचार

 किया  जाता है  यदि  इस  मामले में
 भ्ान्घ्र  प्रदेश

 के  मुख्य
 मन्त्री  धौर

 वह  भी  कांग्रेसी  मुख्य  मन्त्री  erica  न  तो  विधि  मन्त्री  वे  पेश  नहीं  करते

 जो  उन्होंने  इस  समय  पेश  किये हैं  ।  हमको यह  देखना  है  कि  क्या  तेलंगाना  के
 मामले  में

 राज्यपाल  के  कोई  उत्तरदायित्व  नहीं  थे  ?  विधि  मन्त्री  ने  इस  बात  को  स्वीकार  किया  है

 कि  राष्ट्रपति के  mee  को  ध्यान  में  रखते  हुए  तेलंगाना  के  क्षेत्रीय  हितों  की  रक्षा  करना

 राज्यपाल  की  जिम्मेदारी  थी
 ।  इस  बात को  देखते हुए  संसद्‌ का  इस  मामले

 में
 सम्बन्ध  स्थापित

 हो  जाता  क्योंकि  राज्यपाल  की  नियुक्ति  राष्ट्रपति  द्वारा  की  जाती  राष्ट्रपति

 की  सलाह  पर  काम  करता है  भोर  मन्त्रिपरिषद्  इस  सभा  के  लिये  उत्तरदायी  इसलिये

 मुख्य  मन्त्री  द्वारा  उस  समय  यह  वक्तव्य  कि  संसदीय  समिति  का  भेजना  हस्तक्षेप  करना

 जब  कि  इस  सभा  में  इस  बारे  में  विचार  किया  जा  स्वधा

 अनुचित था  !

 संसदीय  समिति  की  नियुक्ति  का  उद्धेश्य  समस्या  को  हल  करना  न  कि  केवल

 दोष  निकालना  ।  हमारा  उद्देश्य  जर्म  को  ठीक  करना  था  कौर  यह  सही  उद्देश्य  था  ।  इसी

 उद्देश्य  को  ध्यान  में  रख  कर  सभा  में  चर्चा  की  जा  रही  थी  ।  हम  तेलंगाना  के  लोगों को  यह

 बताना  चाहते  थे  कि  अखिल  भारतीय  स्तर  पर  भी  एक  निकाय  जो  उनके  हितों  की  रक्षा

 करना  चाहती  है  ate  कांग्रस  मन्त्रियों  द्वारा  किये  गये  न्याय  को  समाप्त  करना  चाहती  है  |

 इन  भावनाओं  का  चादर  करते  हुए  ही  ग्रह-मन्त्री  ने  श्रेय  महोदय  से  संसदीय  समिति

 नियुक्त  करने
 का  arte  किया  था

 ।
 अतः  इस  समय

 पर  मुख्य  मन्त्री
 यह  कहना

 कि

 संसदीय  समिति  की  नियुक्ति  हस्तक्षेप  दुर्भाग्यपूर्ण  था  tae  संसदीय  समिति  की  नियुक्ति

 में  रुकावट  डालना  चाहते  थे  ।  इसलिये  उन्होंने जो  वक्तव्य  दिया  है  उससे  इस  dag का

 विशेषाधिकार  भंग  gates  ।

 इतना  कहना  ही  पर्याप्त  नही ंहै  कि  इस  मामले  में  विशेषाधिकार  का  कोई  प्रश्न

 भ्रन्तप्रस्त  नहीं  है  ।  जब  कभी  विशेषाधिकार  का  कोई  मामला  उठाया  जाता  है  तो  यही

 aa  पेश  कर  दिया  जाता  है  कि  इस  मामले  में  विशेषाधिकार  का  कोई  मामला  धन् त्रस्त  नहीं  है  ।

 हम  बार-बार  यह  कहते रहे  हैं  कि  विशेषाधिकारों  को  परिभाषित  किया  जाना  ताकि

 संसद  सदस्य  grat  कर्तव्य  भली-भाँति  निभा  मैं  समझता  हूँ  कि  same  यह

 एक  विशेषाधिकार  का  मामला  है  जोर  इसे  विशेषाधिकार  समिति  को  सौंपा  जाना  चाहिये  ।

 यदि  इस  मामले  में  विशेषाधिकार  का  प्रश्न  नहीं  होगा  तो  जाँच  के  बाद  विशेषाधिकार  समिति

 कह  देगी  कि  इस  मामले  में  विशेषाधिकार  का  उल्लंघन  नहीं  gars  ।  परन्तु  सकी  प्रथमदृष्टया

 यह  विशेषाधिकार  at  उल्लंघन  इसलिये  इसे  विशेषाधिकार  को  सौंपा  जामा

 चाहिये  ।
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 7  हतप्रभ  1969
 श्राप  प्रदेश  के  मुख्य  मन्त्री  मे  विरुद्ध

 विशेषाधिकार  का  प्रश्न

 मैं  माननीय  गृह-मन्त्री को  बताना  चाहता हें  दि  देश  में  एक  कौर  प्रवृति जोर  पकड़ती

 जा  रही  है  कौर  वह  है  भाषायी  राज्यों  में  पृथक  राज्यों  की  माँग  ।  हमें  ऐसी  माँगों  के  कारणों

 का  पता  लगाने का  प्रत्यक्ष  करना  कि  लोगों में  यह  भावना  क्यों  gar हो  रही

 Shri  Madhu  Limaye  (Monghyr)  :  Sir,  the  arguments  made  by  the  Law  Minister
 were  astonishing.  He  has  said  that  no  question  of  privilege  was  involved,  because  there

 It  is was  no  motion  before  the  Parliament  to  constitute  a  Parliamentary  Committee.
 known  to  all  hon.  Members  that  during  the  debate  on  Andhra  Pradesh  the  suggestion  to

 constitute  a  Parliamentary  Gommittee  was  made  by  many  hon.  Members  including  the  hon.
 Members  belonging  to  Congress  Party.  That  is  not  all  the  debate  on  this  issue  was  post-
 poned  for  one  day  to  give  time  to  the  Home  Minister  to  consider  this  issue.  But  it 15
 seen  that  the  Home  Minister  as  well  as  the  Prime  Minister  were  trying  to  evade  responsibility
 in  this  regard.  So  under  these  circumstances  this  argument  doe  not  hold  good  that  there
 was  no  formal  motion  before  the  House  to  constitute  a  Parliamentary  Committee.  On  the
 other  hand  the  Chief  Minister  of  Andhra  Pradesh  by  making  a  statement  at  that  moment
 that  the  appointment  of  a  Parliamentary  Committee  would  interfere  with  the  affairs  of
 the  State  had  intimidated  the  hon.  Members  of  this  Home  and  had  sabotaged  the  appoint-
 ment  of  a  Parliamentary  Gommittee.  His  statement  was  Mala  Fide

 The  hon.  Minister  and  Shrimati  Tarkeshwari  Sinha  have  criticised  the  hon.  Speaker
 by  saying  that  it  was  not  a  serious  matter.  The  hon.  Speaker  had  admitted  it  because

 according  to  him  it  was  a  serious  matter  and  thus  by  saying  that  it  was  not  a  serious
 matter  they  had  casted  reflection  on  the  hon.  Speaker.

 I  want  to  make  it  clear  to  the  Law  Minister  and  Shrimati  Tarkeshwari  Sinha  that.
 1  have  given  the  maximum  number  of  privilege  motions  and  most  of  them  have  gone
 before  the  Privilege  Gommittee  and  the  Privilege  Committee  have  always  given  their  verdict
 in  my  favour.  1  am  notin  the  habit  of  giving  privilege  motions  against  the  common  men,
 but  I  always  give  privilege  motions  against  the  so-called  high-ups.  I  always  protect  the
 common  men.  By  defeating  Shri  Sachin  Chaudhari  and  Shri  Subramaniam  in  the  polls,
 the  people  have  supported  my  actions  and  have  confirmed  that  whatever  is  being  done  by
 me  is  all  right.

 It  has  been  argued  that  the  weapon  of  privilege  is  being  used  for  political  motives.
 I  want  to  say  thatthere  is  politics  everywhere.  The  Parliament  is  there  dueto  politics  and
 the  Andhra  affair  is  there  due  to  politics,  But  I  have  not  raised  this  matter  against  a
 common  man.  I  have  raised  this  matter  against  a  Chief  Minister  who  had  himself  admit-
 ted  that  he  was  guilty.  He  had  admitted  that  there  were  lapses  in  the  of  the
 policy.  So  Ido  not  see  any  reason  why  the  Law  Minister  were  supporting  him.  I  want  to
 say  that  this  matshould  be  considered  in  a  dispassionate  manner  and  no  importance
 should  be  attached  to  the  individual  position  of  those  who  are  involved  in  it.  i  always
 expose  corruption  and  wrong  actions  and  I  think  it  is  my  duty  as  a  member  of  Parlia-
 ment.

 The  Law  Minister  has  argued  whether  this  matter  comes  under  the  legislative  com-
 petence  of  Parliament  or  not.  I  want  to  say  that  the  Parliament  has  legislative  competence
 in  this  regard.  It  is  not  only  our  right  but  our  duty  also  under  Article  371  of  the  Consti-

 concerned tution.  Sofar  as  this  matter  is  special  responsibilities  were  given  to  the
 Governor  under  Presidential  Order.  After  all  President  is  not  un  autocrat  and  so  the
 Governor.
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 ee

 The  Governor  is  appointed  by  the  President  and  the  President  acts  on  the  advice  of

 the  Council  of  Ministers  and  the  Council  of  Ministers  is  responsible  to  this  House.  There-

 fore  this  House  has  every  right  to  see  whether  the  special  safeguards  have  been  implement-
 ed  ornot.  So  would  request  chat  a  Parliamentary  Committee  be  appointed  to  go  in

 this  question.

 उपाध्यक्ष  महोदय  पीठासीन  हुए
 Mr.  Deputy  Speaker  in  the  chair  |

 उपाध्यक्ष महोदय  :  प्रश्न  यह  है  :

 Caley  प्रदेश  के  मुख्य  मन्त्री  के  विरुद्ध  विशेषाधिकार  का  प्रश्न  जाँच  तथा  प्रतिवेदन

 के  लिये  विशेषाधिकार  समिति  को  सौंपा  जाये  ।”

 प्रस्ताव  अस् वो कत  हुआ
 The  Motion  was  negatived.

 a

 सभा-पटल  पर  रखे  गये  पत्र

 PAPERS  LAID  ON  THE  TABLE

 भारतीय  औद्योगिक  वित्त  निगम  को  उपदान  विनियम

 वित्त  मन्त्रालय में  राज्य  मन्त्री  प्र०  चे  :

 मैं  श्रौद्योगिक  वित्त  निगम  1948  at  धारा  43  की  उप-धारा  (3)

 के भ्रघीन  भारतीय  औद्योगिक  वित्त  निगम  को  उपदान  की  विनियम

 1968  तथा  झ्ंप्रेजी  जो  दिनांक  22  1969  के  भारत
 के

 राजपत्र

 में  प्रकाशित  हुए  की  एक  प्रति  सभा-पटल  पर  रखता हूँ  ।

 में  गईं  ।  देखिये  संख्या  एल०  ठी०  729/69  |

 गटा

 याचिका  प्रस्तुत  करना

 PRESENTATION  OF  PETITION

 Shri  George  Fernandes  (Bombay-South):  present  a  petition  signed  by  Shri

 Hem  Raj  Versey  Hasia  and  others  under  Food  Adulteration  Prevention  Act,  1954  and  the

 rules  made  thereunder.

 अनुदानों  की  मणि  )
 DEMANDS  FOR  GRANTS  (CONTD.)

 बेदेशिक-का्प  vars  )

 उपाध्यक्ष  महोदय  :
 भ्रम  सभा  में  वैदेशिक-कार्य  मन्त्रालय  की  अनुदानों  की  माँगों  पर

 धागे  चर्चा  की  जायेगी ॥

 श्री  संत  बरा  fag  :  उपाध्यक्ष  मैं  वैदेशिक-कायें  मदिरालय  की

 अनुदानों  की  माँगों  का  समर्थन  करता  हूँ  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  जरा  सुनिये  ।  मध्याह्न  भोजन  से  gs  वक्तव्य  देने  की  माँग  की

 गई  थी  उस  बारे  में  एक  ध्यानाकर्षण  सूचना  की  अनुमति दी  है  ।  नवा  तक  बरच्छा
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 भ्रनुदानों  की  माँगें

 —

 होगा  कि  यह  वक्तव्य  कल  दिया  जाये  ।  प्रश्न  पूछने  की  अनुमति  भी  दी  जायेगी  ।  धव  श्री

 संत  बुश  fag  अपना  भाषण  जारी  रखें  ।

 श्री  संत  wer  fag  :  मैं  विश्व  की  वर्तमान  स्थिति  वास्तविक  मुल्यांकन  करूगा  ।

 विपक्षी  सदस्यों  के  लिये  भी  ऐसा  करना  ही  उचित  क्योंकि  ऐसा  करने  से  ही  वह  हमारी

 सरकार  की  नीति  का  उचित  मूल्यांकन  कर  सकेंगे  ॥

 दो  वर्ष  पूर्व  मैंने  इस  सभा में  कहा  था  कि  स्त  तथा  अमरीका  एक  दूसरे  को  समझने

 का  प्रयत्न  कर  रहे  हैं  तथा  एक  दूसरे  के  निकट  श्र  रह ेहैं  ।  एक  समय  ऐसा  था  जब  कि  एक

 यक्ति  गुट  के  देश  दूसरे  शक्ति  गुट  के  देशों  से  कोई  वास्ता  नहीं  रखते  परन्तु  ay  स्थिति

 में
 परिवर्तन  हुमा  है  ।  रूस  तथा  अमरीका  फे  बींच  as  जो  यह  सद्भाव  पैदा  हुमा  है  वह  जौन

 फोस्टर  प्लस  की  बल्कि  श्री  जवाहर  लाल  नेहरू  की  भावना  की  विजय  है  मिशेल  eta}

 ने  कहा  है  कि  श्री  जवाहर  लाल  नेहरू  we  जीवित  क्योंकि  उनकी  भावना  अभी  जीवित

 हैऔर  हम  उसे  कार्यरूप  देने  का  प्रयत्न  कर  रहे  हैं  तथा  चरागे  way  वाली  पीढ़ियाँ  भी  उनके

 च  को  का ये रूप  देने  का  प्रयत्न  करती  रहेंगी  ।

 हमने  बड़ी  शक्तियों  को  समीप  लाने  का  प्रयत्न  किया  परन्तु  इससे  ही  समस्या  कहो

 हत  नहीं  होता  ।  इससे  छोटे  देशों  के  लिये  कौर  नई  समस्यायें  gar  हो  गई  क्योंकि  बड़ी

 शक्तियों  की  वापसी  तत्र  तक  काफी  नहीं  जब  तक  वह  मानवता  के  हित  में  न  हो  ।

 मैं  कहना  चाहता  हूँ  कि  अमरीका  न  केवल  रूस  के  निकट  oat  afew  वह  समय  ्

 गया है  जब  कि  वहू  चीन  के  निकट  भी  oar  चाहेगा  ।

 जहाँ  तक  युरोप  की  स्थिति  का  सम्बन्ध  युरोप  की  बड़ी-बड़ी  शक्तियाँ  यह  चाहती

 हैं कि  पूर्वी  सीमा  पर  चीन  रूस  को  रोके  क्योंकि  वे  जानती  हैं  कि  इससे  aaa  सीमा  पर

 दबाव  कम  हो  जायेगा  ।  पश्चिम  जमीनी  के  विदेश  मन्त्री  ने  कहा है  कि  चीन  का  बड़ी  शाक्ति

 होना  age  ga  में  शांति  स्थापित  रखने  के  लिये  बहुत  जरूरी  है  ।  रूस  के  प्रतिनिधि  ने  चीन

 भोर  पश्चिम  जमीनी  की  बढ़ती  हुई  मित्रता  पर  चिनता  व्यक्त  की  है  ।

 संसार  में  एक  ate  बड़ी  शक्ति  जिसकी  जोर  हमें  देखना  चाहिये  are  वह  है  जापान  ।

 जापान  इस  समय  इस  स्थिति  में  है  कि  वह  जब  चाहे  श्रेय  बम  बना  सकता  है  तथा  उसकी

 प्राथमिक  स्थिति  भी  बहुत  मजबूत  विश्व  के  राष्ट्रों  में  उसका  स्थान  चौथा है  तथा

 पूरे  एशिया  के  देशों  में  उसका  बड़ा  प्रभाव  है  ।  हमारे  ऊपर  इन  चार  बड़ी  शक्तियों  की

 क्रियाशध्ो' का  प्रभाव  पड़  रहा  है  तथा  इस  बात  को  ध्यान  में  रखते  हुए  हमें  अपनी  नीति  बनानी

 चाहिये  ॥

 मैंने  oa
 तक

 रूस  का  उल्लेख  नहीं  किया
 था  ।

 रूस  के  साथ  हमारे  सम्बन्ध  बहुत
 पूर्ण हैं  तथा  रूस  की  मित्रता  से

 हमें  काफी
 लाभ  gar  है  ।  परन्तु रूस  राज  स्वयं

 ath  समझो  पर  चीनी  हमलों  का  शिकार  यदि  वह  चीन  के  साथ  सीमा-विवाद  को

 शांतिपूर्ण  ढंग  से  हल  कर  लेता  तो  यह  बहुत  west  बात  होगी  ।  चौन  भारतीय

 उपमहाद्वीप  में  शांति  चाहता  है  ताशकंद-करार  इसका  प्रमाण  है  ।  इससे  भारत
 झोर  पाकिस्तान  दोनोਂ  को  लाभ  है  ।  इसमें  कोई  सन्देह  नहीं  रूस  भारत  के
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 मित्रता  बनाये  रखना  चाहता  परन्तु  राज  स्थिति  जिस  तरह  का  मोड़  ले  रही  उसे  देखते

 हुए  मैं  रूस  को  सके  करना  चाहता  ९  उसका  झुकाव  पाकिस्तान  की  शोर  बढ़  रहा  है  /
 मैं  रूस

 को  कहना  चाहता  हूँ  कि  पाकिस्तान  को  हथियारों  की  सप्लाई  करने  से  क्सी  को

 कोई  लाभ  नहीं  होगा  ।  पाकिस्तान  की  सेनिक  हकूमत  की  मदद  करने  से  न  ही  उस
 देश  की

 जनता को  लाभ  होगा  भ्र ौर  न  ही  रूसਂ  को  स्वयं  इसका  कोई  लाभ  होगा  ।

 जहाँ  तक  पाकिस्तान  का  सम्बन्ध  हमारे  देश  में  बहुत  से  ऐसे  लोग  हैं  जो  यह

 समझते हैं  कि  ag  पाकिस्तान के  बारे  में  सब  कुछ  जानते  परन्तु  मैं  कहना  चाहता हूँ  कि

 aq  1947  ate  वर्ष  1967  में  बहुत  wat  है  ।  इस  बीच  इस  महाद्वीप में  एक  करोड़  50

 लाख  नये  व्यक्ति
 जन्म  ले  चुके  हैं  ।

 जब
 हम

 श्रपनी  राजनीति में  पीढ़ी  के भ्रत्तर
 की  बात  करते

 तो  हमें  इस  बात  को  याद  रखना  चाहिये  कि  इस  समय  इन  देशो  की  दो-तिहाई

 जनसंख्या  ऐसी  है  जो  ब्रिटिश  साम्राज्यवाद से  परिचित है  कौर  जो  उस  संघ  से  परिचित

 है  जो  ब्रिटिश  साम्राज्यवाद  को  उखाड़  फेंकने  के  लिये  किया  गया  इसलिये  aa  पाकिस्तान

 कौर  हमारे  बीच  नये  दृष्टिकोण  बनाने  होंगे  ।  क्योंकि  पाकिस्तान  तथा  हमारे  जितने

 भी  विवाद  हैं  उन  सब  को  दोनों  देशों  के  लोगों  की  सद्भावना  से  ही  हल  fear  जा

 सकता  है  ।  विदेशी  हथियारों  की  सप्लाई  भ्रमणा  विदेशी  शक्तियों  के  हस्तक्षेप  से  उनको

 नहीं  सुलझाया  जा  सकता  ।  उन  विवादों  को  तब  ही  निपटाया  जा  सकना है
 जब  कि  दोनों

 देशों
 के

 लोगोਂ  के  बीच  सद्भाव  हो  ।  सद्भाव  भावना  पेदा  होने  के  बाद  काश्मीर  तो

 कया  किसी  भी  समस्या  को  हल  किया  जा  सकता  है  साथ  ही  मैं  यह  भी  कहना  चाहता  हूँ

 कि  बलपूर्वक  कोई  भी  देश  हमारी  एक  इंच  भूमि  भी  नहीं  ले  सकता  क्योंकि  हमारे

 देश  में  चाहे  जितनी  पार्टियाँ  क्षेत्रवाद  of  के  चाहे  जितने  was  परन्तु  बहारी  हमला

 होने पर  हम  सब  एक  हैं  ।

 पाकिस्तान  में  जो  कुछ  हो  रहा  उसके  प्रति  हमें  गहरी  चिन्ता  क्योंकि  हम

 चाहते  हैं  कि  पाकिस्तान  में  प्रजातंत्रात्मक  सरकार  बने  |

 बड़ी  शक्तियों  में  भ्रमित  से  श्रमिक  हथियार  बनाने  की  ats  लगी  हुई  ae  1929

 से  वषਂ  1968-69  तक  ध्रमरीका  के  सेनिक-खेंच  में  लगभग  74  गुना  वृद्धि  हुई  है  ।  इसी

 प्रकार  रूस  में  भी  भारी  मात्रा में  हथियार  बनाये  जा  रहे  हैं  ।  इन  सब  बातो  का  प्रभाव  क्या

 होता  है  ?  इनका  प्रभाव  यह  होता  है  कि  उन  हथियारों  को  गरीब  तथा  पिछड़े  हुए  देशों पर

 थोप  दिया  जाता है  ।  मत  जहाँ  तक  बड़ी  शक्तियों  के  समीप  ora  का  सम्बन्ध  यदि

 उनके  समीप  शाने  से  छोटे  देशों  का  भ्रातृत्व  समाप्त  होता  तो  उनके  समीप  जाने से  मानवता

 को  कोई  लाभ  नहीं  होता ।  हमें  इस  बात  पर  विचार  करना  है  ।  विकसित देशों  की  प्रति  व्यक्ति

 धाय  में  60  डालर  की  वृद्धि  हुई  परन्तु  धन्य  देशो  की  प्रति  व्यक्ति  प्राय  में  केवल  2  डालर

 की  वृद्धि  हुई  है  ।  औद्योगिक  रूप  से  विकासित  तथा  विकासित  waar  धन  कौर  निर्धन  राष्ट्रों
 के  बीच  खाई  बढ़ती  जा  रही है  ।  संयुक्त  राष्ट्र  व्यापार  तथा  विकास  सम्मेलन  ar

 उद्घाटन
 करते  समय  प्रधान  मन्त्री  ने  भी  यह  बात  कही  थी  कि  हमें  यह  बात  याद  रखनी  चाहिये  कि
 धषिकांश  मानवता  गरीबी  में  नहीं  रह  सकती  ॥
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 हमारे  जसे  देश  को  जिसने  आदर्शवादी  तथा  प्रगतिशील  war  अपनाया  है  ठीक

 माग  पर  चलने  वाले  दूसरे  देशों  के  लिए  चाहे  उनमें  चीन  ही  क्यों  न  हो  उदार  हत्या  भ्रपनाना

 चाहिए  ॥

 पिछले  कुछ  वर्षों  से  पड़ोसी  देशों  मे  शिष्टमण्डल  भेजा  waar  भ्रघिकारीगण

 भ्रमणा  प्रधान  मन्त्री  की  यात्रा  का  जो  कार्यक्रम  aren  किया  गया  है  वहू  aga  बरच्छा है  ।

 भारत  ने  दोषित  तथा  दबे  देशों  का  सदा  नेतृत्व  किया  है  ale  ard  भी  भारत  को  ऐसा  करना
 नै
 ए  ।  हमारी  धर्मनिरपेक्ष  नीति  का  aval  अथवा  पेलेस्टीन  आन्दोलन  पर  भी  अच्छा  प्रभाव  पड़ा

 है  ,  यहाँ  तक  कि  पाकिस्तान  के  भूतपूर्व  मन्त्री  श्री  जुल्फीकार  चली  भुट्टो  ने  भी  कहा

 था  कि  ava  समस्या  का  समाधान  धर्म-निरपेक्षता  की  नीति  अपना  कर  ही  किया  जा

 सकता है  ।

 वेदेदिक-कार्थ  मन्त्रालय  में  एक  नीति-निर्धारण  कक्ष  बनाया  जाना  चाहिए  जिसमें  विदेशी

 सेवा  के  लोग  ही  नहीं  बल्कि  उसमें  प्रोफेसर  कौर  सावंजनिक  व्यक्ति  भी  होने  चाहिए  ताकि

 विचारो  का  नादान-प्रदान  हो  सके  ॥

 राष्ट्रपति  सीगाल  ने  कह  है
 कि  विश्व  में  संतुलन  बनाये  रखने  के  लिए  भारत  का  होना

 प्रावश्यक  यदि  भारत  को  दुनिया  में  अपनी  आवाज  उठानी है
 जिसका  कुछ  प्रय  हो  ate  जो

 ma  लोगो  से  अलग  तो  वह  wary  हमारे  लोगो  को  होनी  चाहिए  जो  कि  गरीब  तथा

 औचित्य  कौर  समानता  का  पक्ष  लेते  रहे  हैं  । सीधे-साधे  हैं  परन्तु  जो  सदा

 श्री  उठ  ato  सोंधी  )  वैदेशिक-काय  मन्त्रालय  पर  चर्चा  करते  समय

 हमें  सम्बन्धित  मामलो  के  बारे  में  व्यापक  दृष्टिकोण  अपनाना  चाहिए  |

 माननीय  वेंदेशिक-कार्य  मन्त्री  को  सर्वप्रथम  ge  विशेष  समस्याओं  की  कौर

 ध्यान  देना  हिन्द  महासागर  के  साथ  भारत  का  एक  विशेष  सम्बन्ध  ।  हिन्द

 महासागर  की  स्थिति  में  कुछ  परिवर्तन  होने  वाला  है  ।  कुछ  सीमा  तक  तो  यंह  परिवर्तन

 meal  है  परन्तु  कुछ  सीमा  तक  यह  परिवर्तन  हमारे  लिए  चिन्ता  का  विषय  है  ।  परन्तु  हमारी

 सरकार  इस  बारे  में  श्रात्मतुष्टि  की  नीति  अपना  रही  है  ।  माननीय  मन्त्री  को  राष्ट्रीय  सुरक्षा

 की  सदस्यों  की  ale  स्वोप्रथम  ध्यान  देना  चाहिए  ।  ।  मत  हिन्द  महासागर  में  राजन  तिक

 तथा  नौसैनिक  शक्ति  के  प्रयोजन  के  बारे  में  हमारी  नीति  स्पष्ट  होनी  चाहिए  ।  हमारा  पहला

 कार्य  हिन्द  महासागर  में  शान्ति  बनाये  रखने  का  होना  चाहिए  ।

 हमारी  सरकार  इस  क्षेत्र  के  देशो  में  सहयोग  बढ़ाने  को  प्राथमिकता  नहीं  दे  रही  है

 जब  कि  इस  क्षेत्र  के  aor  देश  हिन्द  महासागर  में  हो  रहे  शक्ति-परिवहन  से  चिन्तित हैं  कौर

 aT]  ata  नीतियो  में  परिवर्तित  स्थिति  के  अनुसार  परिवहन  कर  रह ेहैं
 ।  ऐसा  लगता  है  कि

 हमारे  विदेश  तथा  प्रतिरक्षा  मन्त्री को
 इस  बारे  में  कोई  चिन्ता  नहीं  है  ।  जब  हम  सरकार  का

 घ्यान  1971  के  ara  में  एशिया  से  ब्रिटिश  द्वारा  पनी  सेना  हटाये  जाने  से  उत्पन्न  होने

 वाली  स्थिति  की  wire  दिलाते हैं
 तो  वे  इसमें  कोई  रुचि  नहीं  दिखाते  ate  हमें

 प्रिये
 इन्दर

 देखने  का  बरामद  देते हैं  ।
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 1962  कौर  1965  के  युद्ध  से  यह  सिद्ध  हो  गया  है  कि  हमारी  नौसेना  में  बहुत

 सुघार  की  गुजांयश  है  ।  यदि  हमें  हिन्द  महासागर  में  महत् वरुण  स्थिति  भ्र पना नी  है  तो  नौसेना

 द्वारा  नये-नये  तकनी क  जाने  की  आवश्यकता  माननीय  मन्त्री  द्वारा  इतना  कहना

 ही  पर्याप्त  नही ंहै
 कि  हिन्द  महासागर  भारत  का  नहीं  है  ।  परन्तु  हम  चाहते  हैं  कि  हिन्द

 महासागर  में  भारत  का  प्रभाव  हमारी  शक्ति  oer  देशों  से  अधिक  हो  ताकि  बाहरी  शक्तियों

 को  इसमें  gags  करने  से  रोका  जा  सके  ale  इसमें  नौवहन  शक्तिपूर्ण  ढंग  से  हो  सके

 मेरा  सुभाव  है  कि  हमें  अपनी  नौसेना  की  मारक  की  शक्ति  को  बढ़ाना  चाहिए  ताकि

 दूसरे  देश  भारत  को  एक  बड़ी  नौसैनिक  शत्रित  रूप  में  स्वीकार  करें  ।

 रूस  द्वारा  हिन्द  महासागर  में  अपनाये  जा  रहे  रवैये  से  भी  हमें  चिन्ता  हो  रही  है
 |

 पिछले  वर्ष  wig  में  रूस  का  प्रशस्त  महासागर  का  नौसैनिक  बेड़ा  सद्भावना  यात्रा  पर  भारत

 झाया  इसने  वलाडीवास्टांक  से  भारत  में  राने  में  दो  सप्ताह  से  एक  fer  कम  लिया  था

 परन्तु  भारत  से  सोमालिया  केवल  ग्यारह  दिनों  में  ही  यह  बेड़ा  पहुँच  गया  था  ।  माग  में  उन्होंने

 नौवहन  सम्बन्धी  कितने  चार्ट  तैयार  किये  इस  बारे  में  ऐसा  लगता  है  कि  माननीय  मन्त्री  को

 चिन्ता  नहीं  है  ।

 दक्षिण-पूर्वी  एशिया  में  हमें  अपनी  प्रतिरक्षा  तथा  वैदेशिक-कार्य  नीति  के  बारे  में

 सर्वप्रथम  ध्यान  देना  चाहिए ।  भारत  कौर  बर्मा  के  सम्बन्धों  में  जो  सुधार  gar  है  उसका

 हम  स्वागत  करते  हैं  ।  यह  बहुत  प्रसन्नता  की  बात  है  कि  भारत  शौर  वर्मा  की  सीमा  का  सीमांकन

 निर्धारित  समय  से  एक  मास  पूर्व  ही  हो  गया  है  ।

 भारत  को  हनोई  तथा  सेगोन  पर  अपना  प्रभाव  डालना  चाहिए  कौर  युद्ध  को  रोकने  का  यत्न

 करना  चाहिए ।  वहाँ  के  लोग  बुद्ध  धर्म  को  मानने  वाले  हैं  पौर यह  धर्म  भारत से  ही  वहाँ  पर

 गया  दै  ।  भारत  को  इस  सम्बन्ध  में  कुछ  ठोस  कार्यवाही  करनी

 दक्षिण-पूर्वी  एशिया  फे  देशों  में  हमें  यह  विश्वास  उत्पन्न  करना  चाहिये  कि  हमारा

 ale  उनका  भाग्य  एक  साथ  जुड़ा  हुआ  है  ।  हमने  अणुशक्ति  के  क्षेत्र  में  बहुत  प्रगति  की

 इस  सम्बन्ध  में  मेरा  सुझाव  है  कि  हमें  दक्षिण-पूर्वी  एशिया  के  लिए  एक  अणुशक्ति  एजेन्सी  स्थापित

 करनी  चाहिये  जिसमें  हम  इन  देशों  को  सहयोग  करने  के  लिये  आमंत्रित  कर  सकें  ।

 जापान  के  साथ  हमें  विशेष  सम्बन्ध  स्थापित  करने  चाहिये  ।  इससे  भविष्य में
 क्षेत्रीय

 सहयोग  में  सहायता  मिलेगी  ।

 वास्तविकता  को  स्वीकार  करते  हुये  हमें  फार्मो सा  के  राजनयिक  सम्बन्ध

 स्थापित  करने  चाहिये  ।

 fasta  के  बारे  में  हमें  वास्तविक  रव या  श्रपनाना  चाहिये  ate  पहले  की  गई  गलतियों

 में  सुघार  चाहिये  ।  पिछली  अनेक  शताब्दियों  से  तिब्बत  एक  स्वतन्त्र
 देश

 के  रूप  में

 रहा  है  ।  इस  सम्बन्ध  में  ऋण  सामग्री  वैदेशिक-काँपें  मंत्रालय  के  पास  उपलब्ध  है  |  क्या

 माननीय  मन्त्री  तिब्बत  के  बारे  में  एक  श्वेत-पत्र  प्रकाशित  करने  की  कृपा  करेंगे  ?

 हमें  इस  बात  को  मान्यता  देनी  कि  तिब्बती  लोग  भ्र पनी  विशेष  स्थिति  को

 बनाये  रखना  चाहते  हैं श्रौर  दलाई  लामा  इस  बारे  में  प्रयत्नशील  तिब्बती  लोग

 Lio



 17  1891  भुगतानों  की  माँगे

 —

 सबसे  aes  मित्र  हैं  ate  हमें  यह  mar  रखनी  चाहिये  fe  मध्य  एशिया  में  एक

 नवीन  स्थिति  उत्पन्न  होगी  जिसमें  ate  समुदाय  शान्ति  से  रह  सकेंगे  ।

 पाकिस्तान  के  साथ  शान्तिपूर्ण  रहने  की  हमारी  इच्छा  वास्तविकता  कौर  व्यवहार रिक  दृष्टिकोण

 पर  आघारित  है  ।  हम  जानते  हैं  कि  हमारे  विरुद्ध  aga  प्रचार  किया  गया  है  ।  परन्तु  हमें  ठोस

 वाही  से  इस  गलत  प्रचार  का  मुकाबला  करना  है  ।  जब  हम  पाकिस्तान  के  बारे  में  भारतीय  दृष्टिकोण

 भ्र पना ने  की  बात  करते  हैं  तो  इससे  यह  निष्कर्ष  नहीं  निकालना  चाहिये  कि  हम  पाकिस्तान

 के  भ्रान्त रिक  मामलों  में  हस्तक्षेप  करना  चाहते  हैं  ।  हमें  इन  सब  बातों  पर  भारत  भ्र ौर

 एशिया  के  भविष्य  को  ध्यान  में  रख  कर  विचार  करना  चाहिये  ।  क्या  आगामी  कुछ  महीनों

 agar  वर्षों  में  पूर्वी  पाकिस्तान  में  वियाना  जेसी  स्थिति  उत्पन्न  नहीं  होने  वाली  है  ?  क्या  उसको

 दबाने  के  लिये  सेनिक-शक्ति  का  प्रयोग  नहीं  क्या  जायेगा  ?  क्या  संदर्भ  में  पूर्वी

 पाकिस्तान  के  साथ  हम  अपने  पुराने  सम्बन्धों  को  भूल  सकते हैं  ?  क्या  हम  कवि  रविन्द्र  नाथ

 टेगोर के  पद्य  मा  नदी  की  यात्रियों  को  भुला  सकते  हैं  ?  इन  सबके  बावजूद  हम  चाहते  हैं
 कि  पाकिस्तान  के  साथ  हमारे  सम्बन्ध  ऐसे  हों  जसे  कि  भ्रमरी का  कौर  कनाडा  के  वापस  में

 हैं  ।  परन्तु  ऐसा  करना  दोनों  सरकारों  की  जिम्मेदारी  है  ।  माननीय  विदेश  मन्त्री  के  हाल

 ही  के  वक्तव्य  से  वहाँ  के  सेनिक  शासन  को  समथेन  मिला  है  पूर्वी  पाकिस्तान  के  पृथक

 स्थायित्व  के  संरक्षण  के  लिये  भ्रास्ट्रिया  का  उदाहरण  दिया  जा  सकता  है  ।  श्रास्ट्रया  की  तरह

 पूर्वी  बंगाल  के  पृथक  स्थायित्व  को  बनाये  रखना  चाहिये  अन्यथा  विश्व  की  अन्य  शक्तियाँ  इस

 स्थिति  से  लाभ  उठा  कर  इसके  ट्राले-टुकड़े  कर  देंगी  ।  मत  हमें  संघर्षों  को  हल  करने  के  बारे

 में  कोई  नीति  अपनानी  चाहिये  ।  केवल  यह  कहू  देना  ठीक  नहीं  है  कि  किसी  के  ध्रान्वरिक

 मामले  में  हस्तक्षेप  नहीं  करना  चाहते  ॥

 मध्यपूर्व  में  हमारी  सरकार  ने  प्रिया  काम  ौर  कठिन  बना  लिया  इसरायल  में
 प्रेरणा  राजदूत  नियुक्त  किये  बिना  हम  इनके  aa  का  समाधान  कराने  में  सहायता  नहीं

 कर
 सकते

 उत्तरी  नदी  के  किनारे  पर  रूस  शहरों  चीन  में  हुई  भड़पों  के  बारे  में  प्रत्येक  भारतीय

 रूस  का  ही  समर्थन  करेगा  क्योंकि  ag  बात  हमारे  साथ  भी  हो  चुकी  है  ।  परन्तु  इसके  साथ

 हमें  चीन  के  इन्दर  घट  रही  घटनाश्रों  को  भी  ध्यान  में  रखना  चाहिये  ।  बौद्ध  धर्म  को  ध्यान
 में  रखते  जोकि  राज  भी  चीन

 में  पर्याप्त  शक्तिशाली  हमें  समुद्र-पार  के  चीनियों  से
 झपने  सम्बन्ध  सुधारने  चाहिये  ।  भरत  चीन  की  हिंसात्मक  गतिविधियों  की  निन्दा  करते  समय

 हमें  भविष्य  पर  भी  नजर  रखनी  चाहिये  ।  एक  दिन  मध्यपूर्व  के  इसके  में

 तिब्बत  कौर  भारत  के  बीच  बातचीत  अवश्य  आरम्भ  होगी  ।

 ऐसी  बात  नहीं  कि  सरकार  पखतुनिस्तान  के  बारे  में  तथ्यों  से  wana  नहीं  है  परन्तु
 सुस्ती  तथा  किसी  डर  से  वह  इस  मामले  को  नहीं  उठा  रही  है  ।  यह  मानवीय  अधिकारों
 का

 मामला  यह  जानते  हुए  भी  कि  इंग्लैंड  में  हमारे  देशवासियों  का  भ्पमाने  फियों

 जा  रहा  है  हम  राष्ट्रमण्डल  के
 सदस्य  बने  हुए
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 जिब्राल्टर
 में

 भारतीयों  को  मूल  अधिकार  भी  प्राप्त  नहीं  हैं  ।
 मैं  चाहता  हूँ  कि

 ब्रिटेन  के  साथ  समानता  धीर  पारस्परिक  सम्बन्धों  वाला  रवैया  अपनाया  जाये  |

 माननीय  मन्त्री  ने  भ्र पने  के  प्रतिवेदन  में  बताया है
 कि

 भारतीय  विदेशी
 सेवा  सम्बन्धी  समिति  की  पर्याप्त  सिफारिशों  को  स्वीकार कर  लिया  गया  है  ।  इसमें  प्राग

 चल  कर  कहा  गया  है  कि  जो  सिफारिशें  इस  मंत्रालय  की  प्रशासनिक  क्षमता  के  अन्तर्गत  wet

 हैं  उनमें  से  भ्रघिकांश  को  न्ियान्वित  गया  tat  लगता  है  कि
 उनके  सलाह

 कारों
 ने

 उनको  गलत  जानकारी  दी  केवल  उन्हीं  भागों  कों  क्रियान्वित  किया

 गया है  जिससे  स्वयं  उनको  लाभ  होता  है  परन्तु  पदोन्नति  के  हकदार  ate  लोगों  को  पदोन्नत

 नहीं  किया  गया  है  न  ही  उनकी  प्रोत्साहन  दिया
 गया

 है  ।  यदि  इन  मामलों  में  कोई  सुधार

 नहीं  किया  जाता  तो  इनका  उल्लेख  करने  का  क्या  पथ  है  ?

 विदेश  स्थित  हमारे  मिशन  के  एक  उच्च  अधिकारी  ने  जो  गलती  की  है  मैं  उसकी

 आपका  ध्यान  दिलाना  चाहता  उसकी  पुत्री  को  जो  कि  विदेश  में  उसके  साथ  रहती  है  एक

 बच्चा  gard  ।  प्राधिकारी  ने  विदेश  कार्यालय  विभाग  में  जा  कर  उस  बच्चे  के  लिए  उस  देश

 की  नागरिकता  प्राप्त  कर  ली  है  ।  वहाँ  के  भारतीय  समुदाय  के  लोग  यह  महसूम  करते  हैं  कि

 इससे  हमारे  देश  की  प्रतिष्ठा  को  धक्का  लगा  है  ।

 यह  बड़े शर्म  की  बात  है  कि  15  अक्तूबर  को  प्रधान  मन्त्री  जिस  होटल  में  ठहरी
 थीं

 उस  पर  भारतीय  ध्वज  को  उलटा  फहराया  गया  था

 मैं  जानना  चाहता  हूँ  कि  वैदेशिक-कार्यो  मन्त्री  .  ने  गैर-सरकारी  अभिकरणों  तथा

 संस्थानों  से  सहयोग  प्राप्त  करने  के  लिये  क्या  प्रयास  किये  हैं  ?  क्या  उन्होंने  विदेशों में
 स्थित

 झपने  राजदूतों  के  कार्य  का  मुल्यांकन  किया  है  ।  यदि  माननीय  मन्त्री  में  उत्साह  है  तो  वह  इस

 मन्त्रालय  के  फालतू  विभागों  को  समाप्त  करेंगे  तथा  ऐसी  नीति  बनायेंगे  जिससे  मानव  शान्ति

 तथा  भारत  के  राष्ट्रीय  सम्मान  का  संरक्षण  किया  जायगा  ।

 श्री  न०  क्रोधी  मैं  श्री  सोंधी  पर  आरोप  लगाता हूँ  कि  उन्होंने  सभा

 गुमराह  किया  है
 ।  उन्होंने  कहा  है  कि  हमारे  राष्ट्रीय  ध्वज  को  उलटा  फहराया  गया

 श्री  स०  ला०  सोंधी  :  मेरे  पास  उसका  फोटो  है  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  माननीय  मन्त्री  ही  इसका  उत्तर  दे  सकते  हैं  ।

 श्री  के ०  आर०  गगहा  तथा  निकोबार  द्वीपसमूह )  स्वतंत्र  दल  के  माननीय

 सदस्य  के  भाषण से  ऐसा  प्रतीत  होता  कि  वह  adt  भी  1920  अथवा  1930  की

 अवधि  में  रह  रहे ंहैं  ;  पता  नहीं  वह  भारत  की  वैदेशिक  नीति  at  आलोचना  कर  रहे  थे

 aaa  रूस  की  विदेशी  नीति  की  ।  विरोधी  दल  सदा  से  ही  यह  कहते  ar  रहे  हैं  कि  भारत

 की  विदेश  नीति  सफल  रही  भारत  की  प्रतिष्ठा  विश्व  में  कम  हुई  है  भोर  विदेशों  में

 भारतीयों  का  सम्मान  val  है  ।  देश  की  विदेश  नीति  पूर्णतया  सफल  रही
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 थ्री  वासुदेवन  नायर  पीठासीन हुए
 |  Shri  Vasudevan  Nair  in  the  Chair  ं

 संयुक्त  राष्ट्र  महासभा  के  सत्र  में  मैंने  भारतीय  शिष्टमंडल  के  सदस्य के
 रूप

 में  भाग  लिया  मैंने  ध्रन्तर्राष्ट्रीय  राजनीति  को  बहुत  निकट  से  देखा है
 ।  संयुक्तराष्ट्र

 महासभा  के  कार्येसंचालन  में  भारत  ने  जो  अंशदान  दिया  है  उसको  भी  मैंने  देखा है  ।  हम

 जिस  प्रकार  इस  सभा  में  विदेशी  मामलों  के  बारे  में  अपने  विचार  व्यक्त  करते  हैं  वह  ढंग

 way  ढंग से  बिल्कुल  gan  है  ।

 यह  सच  है  कि  चार  बड़ी  शक्तियों  को  छोड़  कर  संयुक्तराष्ट्र  संगठन  की  अधिकांश

 समितियों  में  भारत  को  प्रतिनिधित्व  प्राप्त  यह  हमारे  देश  के  लिए  एक  सम्मान  की  बात

 थी  कि  एक  भारतीय  को  छटी  समिति  का  चेयरमेन  नियुक्त  किया  गया  था  ।  यह  समिति

 वहुत  महत्वपूर्ण  तथा  शक्तिशाली  है  ।  यह  भी  सच  है  कि  एफ़्रो-ऐशिया  at  में  यह  एक

 मुख्य  रोल  war  कर  रहें  यह  भी  सच  है  कि  भारत  ने  संयुक्तराष्ट्र  के  कार्य संचालन

 में  तथा  संकल्प  पास  कराने  में  मुख्य  भाग  लिया  है  चाहे  ये  संकल्प

 जातिवाद  को  समाप्त  करने  अथवा  दक्षिण-भीका  के  स्वतन्त्रता-संग्राम  का  समर्थन  करने

 तथा  पृतेंगाल  की  बस्तियों  के  लोगों  के  बारे  में  ही  क्यों  नासेहों  ।

 भारत  ने  संयक्तराष्ट  की  तीसरी  पर्मिता  में  राष्टीय  स्वतन्त्रता  आन्दोलनों  में  भाग

 लेने  वाले  बन्दियों  को  जेनेवा  तथा  हेग  रूढ़ि  के  ध्रन्तगंत  ag  के  बन्दियों  को  दिये  गये  रुतबे

 को  दिलाने  के  लिए  एक  महत्वपूर्ण  संकल्प  प्रस्तुत  किया  ars

 यह  हमारी  विदेश  नीति  की  सफलता  की  निशानी  है  कि  विश्व  की  बड़ी-बड़ी  शक्तियाँ

 ga  रूस  सनौर  अमरीका  हमारे  साथ  परस्पर  आधार  पर  अनेक  विषयों  के  बारे  में

 समय  पर  बातचीत  करती  रहती  हैं  ।  देश की  ठीक  विदेश  नीति  के  कारण  ही  श्राप  लोगों

 में  हमारे  प्रति  मित्रता  की  भावना  पाई  जाती  है  ।  भारत-पाकिस्तान  संघ  के  समय  जो  देश

 हमारे  पक्ष  में  नहीं  थे  उन्हों  भी  aa  हमारे  प्रति  मित्रतापूर्ण  ar  अपनाया  है  ।

 प्रधान  मन्त्री  की  लातीनी  अमरीकी  देशों  न्यूजीलैंड  की  यात्रा

 से  तथा  जापान  कौर  इन्डोनेशिया की  उनकी
 प्रस्तावित  यात्रा  से  ये  संकेत  मिलत ेहैं  कि  हम

 अपनी  बीती  में  लचक  ला  रहे  हैं  कौर  नये  मित्र  बनाने  का  प्रयत्न कर  रहे  हैं  ।

 हमारे  प्रधान  मन्त्री  ने  संयुक्तराष्ट्र  महासभा  के  समक्ष  जो  asa  दिया  था  उसकों

 प्रधिकांश  देशों  द्वारा  विश्व  की  सदस्यों
 के

 बारे  में  एक  ठोस  अंशदान  माना  गया  है  ॥

 यह  सच  है  कि  विश्व  में  नई  स्थिति  उत्पन्न  हो  रही  है  और  हमारा  कत्तव्य  है  कि

 हम  इस  स्थिति  का  विस्तार  से  अध्ययन  करें  ।  यह  सच  है  कि  सैनिक  संघियाँ  या  तो
 खत्म

 हो  गई  हैं  या  फिर  इनका  महत्व  खत्म  होता  जा  रहा  है  ।

 अनेक  छोटे  कौर  मध्यम  श्रेणी  के  देश  अपनी  स्वतन्त्रता  को  मनवाने  का  प्रयत्न  कर

 रहे  हैं  धौर  was  देश  गुटों से  पृथक  wa  की  नीति  भ्र पना  रहे  है ं।
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 जहाँ  तक  चीन  का  सम्बन्ध  है  श्रमरीका  की  राय  में  इस  सम्बन्ध  में  कुछ  परिवर्तन

 me  हमारे  लिए  इस  परिवर्तन  के  प्रभावों  का  अनुमान  लगाना  श्निवायं

 रूसी-चीनी  झड़पों  से  भध्रन्तर्राष्ट्रीय  स्तर  पर  एक  मुख्य  घटना  घटी
 है  कौर  हमें  इस

 पटना

 का  गहराई  में  अध्ययन  करना  होगा  ।  हमें  यह  देखना  है  इन  घटनाओं  की  रोशनी  में  हम

 झपने  राष्ट्रीय  हितों  को  किस  प्रकार  लाभ  पहुँचा  सकते  हैं  ।

 हमारी  विदेश  नीति  के  भ्राता  श्री  नेहरू  द्वारा  स्थापित  किये  गये  थे  पौर  ये  भाषा

 गुटों  से  पृथक  विश्व  में  तनाव  कम  करना  शादी  ।  इनसे  हमारे  देश

 के  हितों  को  लाभ भी  पहुँचा है  ।

 यह  कहा  गया  है  कि  हमें  तिब्बत  के  मामले  को  उठाना  चाहिए  ate  फार्मो सा  से  सम्बन्ध

 स्थापित  करने  चाहिए  ।  हमें  तिब्बती  लोगों  के  साथ  पूरी  सहानुभुति  है  परन्तु  इससे  हमारे  राष्ट्रीय

 हितों  को  लाभ  नहीं  पहुँच  सकता  विशेषकर  ऐसे  समय में  जबकि  स्वयं  अमरीका  चीन
 से

 तनाव

 कम  करने  का  प्रयत्न कर  रहा  यदि  ऐसे  समय में  हस  फार्मों सा  से  सामान्य  सम्बन्ध

 स्थापित  करते  हैं  तो  इसका  ag  चीन  से  स्थायी  रूप  से  तनाव  को  उत्पन्न करना  है  |

 जहाँ  तक  वियतनाम  का  प्रश्न  है  स्वयं  दक्षिण  वियतनाम  सरकार  ने  राष्ट्रीय  मुक्ति  मोर्चे

 को  मान्यता  दे  दी  है  धौर  वह  उससे  बातचीत  करने  को  gare  है  ।  प्रक्रिया  भी  वियतनाम  युद्ध

 से  निकलने  की  dard  कर  रहा  sah  विचारों  में  भी  परिवर्तन  ger
 दक्षिण

 वियतनाम  में  हो  रही  घटनाश्रों  की  निन्दा  करने  से  हमारे  राष्ट्रीय  हि  को  किसी  प्रकार

 भी  लाभ  नहीं  पहुँचेगा  ।

 बार-बार  यह  कहा  गया  है  कि  हमें  इजरायल  को  मान्यता  दे  देनी  चाहिये  ।  मेरा

 निवेदन  है  कि  cadet  भी  इस  समय  नई  नीति  अपनाने  के  बारे  में  विचार  कर  रहा  है
 |

 चार  बड़ी  शक्तियाँ  दोनों  पक्षों  को  स्वीकार्य  सुन्न  निकालने  का  प्रयत्न  कर  रही  हैं  ताकि

 पूर्वे की  समस्या  का  कोई  दांतिपुणं  हल  निकल  जाये  ऐसे  समय में  अपनी  नीति  में

 परिवर्तन  करने  से  gat  राष्ट्रीय  हितोਂ  को  कोई  लाभ  नहीं  पहुंचेगा  ।  जसा  कि  इस  सभा  में  पहले

 बताया  जा  चुका  है  अरबों  के  साथ  हमारे  सास्कृतिक  झीर  wea  राजनीतिक  सम्बन्ध  हैं  ।

 भावों  के  साथ  हमारा  BO  करोड़  रुपये  का  व्यापार  है  ।

 हमारे  माननीय  मित्रो  ने  जो  विकल्प  बताये  हैं  उससे  प्राप्त  मद् दा सागर  से  ले  कर  जिब्राल्टर

 तक  हमारे  पत्र  ही  शत्रु  हो  जायेंगे  ।  हम  तो  पाकिस्तान  ate  चीन  के  साथ  भी  मित्रता  का

 घरण  पाया  करने  की  कोशिश  कर  रहे  हैं  ।

 ब्रिटिश  सैनिकों  के  हटा  लिए  जाने  से  दक्षिण-पूर्वा  एशिया  में  उत्पन्न  होने  वाली

 का  बार-बार  उल्लेख  किया  गया  मेरी  समय  में  नहीं  भ्राता  कि  इसमें  चिन्ता  की

 क्या  बात  हमें  तो  इस  बात  से  प्रसन्नता  होनी  चाहिए  कि  ब्रिटेन  तथा  ver  देश

 दक्षिण-पूर्वा  एशिया  से  निकल  रहे  हैं  ।

 विश्व के  इस  क्षेत्र में  भारत  एक  महत्वपूर्ण  भाग  बदा  कर  सकता है  यदि  इस

 क्षेत्र  के  देश  ard  अर्थव्यवस्था  को  मजबूत  बना  ले  ate  ava  विकास-कार्यक्रमों  में  भ्रमों  लोगों
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 को  शामिल  करें  तो  शक्ति  से  डरने की  कोई  बात  नहीं  हमें इस  क्षेत्र के  देशों  के

 साथ  भ्राथिक  सम्बन्ध  मजबूत  बनाने  चाहिए  ताकि  संकट  के  समय  वे  एक  दूसरे  का  साथ  दे  सकें  ।

 हमें  इस  भटके  बारे  में  परिवर्तनशील  दृष्टिकोण  waar  चाहिये  ।

 हमारे  लिये  वियतनाम  में  समझौता  कराने  तथा  पश्चिम  एशिया  के  संकट  को  हल  कराने

 तथा  श्रमिक  में  पुर्तगाल  की  कालोनियों  में  राष्ट्रीय  मुक्ति  आन्दोलनों  को  सहायता  देना  भी  आवश्यक

 इस  बात  को  देखते  हुये  पश्चिम-जमीन  का  चीन  के  साथ  व्यापार है  कौर  वह  पाकिस्तान

 को  हथियार  भी  दे  रहा  हमें  जमन  लोकतंत्रात्मक  राज्य  को  मान्यता  दे  देनी  चाहिये  ॥

 मनोहरन  मैं  नये  विदेश  मन्त्री  को  बधाई  देता  हूँ  ।  जैसा  मैंने  पहले

 1  था  कि  वैदेशिक-कार्य  मन्त्रालय  सुस्त  तथा  कुशल  नये  मंत्री  को  इस  मंत्रालय  के

 संचालन  में  तेजी  लानी  चाहिये  ।

 मेरा  अपना  अनुमान  यह  है  कि  विश्व  में  भारत  की  प्रतिष्ठा  कम  हुई  हैदर  कम  होती

 जा  रही  है  ।  हमारे  देश  की  विदेश  नीति  कुछ  देशों  के  दबाव  के  श्रीधर  बनाई  ज.ती  है  ।  हमारी

 कोई  स्वतंत्र  विदेश  नीति  नहीं  है  ।

 हमारे  देश  की  प्रतिष्ठा  को  कम  करने  में  हमारे  उच्चायुक्तों  तथा  अन्य  प्रतिभा  रियों

 का हाथ  है  जो  कि  पति  जिम्मेदारियों  के  प्रति  उपेक्षापणां  रिया  अपनाते  हैं  अथवा  इसके

 लिये  जिम्मेदार  मन्त्रियों  द्वारा  विदेशों  में  कही  गई  कुछ  गें  र-जिम्मेदारी  वाली  बाते  हैं  ।  श्री  चागला

 ने  1964  अथवा  1965  में  सिंगापुर  की  यात्रा  की  थी  ।  उनके  सम्मान  में  एक  समारोह

 किया  गया  जिसमें  सिंगापुर  सरकार  के  अधिकारियो  तथा  भारतीय  लोगों  ने  भाग  लिया  था  ॥

 उसमें  माननीय  मन्त्री  ने  सिंगा पुर  सरकार  को  8  .  घोड़े  उपहार  में  देने  की  घोषणा  की  ।  इस

 बारे  में  सिंगापुर  के  समाचार-पत्रों  ने  बड़े-बड़े  प्रश्न  सार्थक  लेख  लिखे  |

 हाल  ही  में  मन्त्री-मंडल  के  एक  सदस्य  ने  पोलैंड  का  दौरा  किया  शौर  वहाँ  प्रधान  मंत्री

 के  बारे  में  बातचीत  शुरू  होने  पर  उन्होंने
 कहा

 है  कि  मैं  प्रधान  मंत्री  की  बिल्कुल  परवाह

 नहीं  करता  ।  विधि  श्री  गोविंद  मेनन  ने  अमरीका  का  दौरा  करते
 हुए

 भारत  के  बारे  में

 कुछ  mine  बातें  कहीं  जब  कि  मद्रास  के  स्वर्गीय  प्रवान  मंत्री  श्री  भ्र ना दुर  ने  भारत  सरकार  की

 प्रतिष्ठा  बहुत  बढ़ाई  ।  मैं  ag  कह  सकता  हूँ  कि  विदेशों  में  देश  की  प्रतिष्ठा  खराब  करने

 के  जिम्मेवार  व्यक्ति  विरोधी  दल  में  नहीं  बल्कि  सत्तारूढ़  दल में  हैं  ।

 वैदेशिक  मन्त्रालय  की  नीतियों  में  लचकीलापन  जाना  चाहिये  ।  हमार  शध्रधिकांश

 राजदूतों  को  देश  में  होने  वाली  घटनाश्रों  कों  जानकारी  नहीं  है  ।  विदेशी  मन्त्रालय  देश

 में  होने  वाली  घटनाओं  से  उन्हें  तुरन्त  अवगत  नहीं  कराता  हैं  ।  माननीय  मंत्री  को  इस

 are  ध्यान  देना  चाहिये  ।  भारत  की  प्रतिष्ठा  में  कभी  ot  है  ate  विदेशी  मन्त्रालय  को

 इस  wit  तुरन्त  ध्यान  देना  चाहिये  ।  हम  अ्रपने  मित्रों  को  शत्रु  बना  लेते  हैं  ।  हमने  गत

 20  वर्षों  में  कई  देशों  को  agar  शत्रु  बनाया  है  ।

 oa  पाकिस्तान  की  सहायता  न  केवल  चीन  ate  अमरीका  बल्कि  रूस  भी  कर  रहा

 है  परन्तु  हमने  भ्रपने  कप  को  पृथक  कर  लिया  है  ।  हमें  बताया  जाता  है  कि  हमारी  विदेशी
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 नीति  तटस्थता  पर  भ्राधारित हैं  ।  तटस्थता  का  at  है  कि  विश्व  के  सभी  देशों  को  मान्यता  दी

 जाये  ।  मुझे  संदेह  है  कि  सरकार  देश  की  नीति  स्वेच्छा  से  बनाती है  ।  सरकार  पर  दबाव

 डाला  जाता  है  कि  कुछ  देशो  के  साथ  राजनयिक  सम्बन्ध  बनाये  रखे  तथा  कुछ  देशों  के
 साथ

 सम्बन्ध तोड़  दें  ।

 गत  कई  वर्षों  में  विरोधी  सदस्य  तथा  कुछ  विचारवान  कांग्रेसी  सदस्य  इस  बात  के

 faq  mag  करते  रहे  हैं  कि  जमन  लोकतन्त्रात्मक  गराराज्य  के  साथ  राजनयिक  सम्बन्ध

 बनाये  परन्तु  ऐसा  नहीं  किया  गया  ।  शायद  श्री  दिनेश  fag  इसके  कुछ  आधिक  कारण

 बताये  परन्तु  मैं  नहीं  समझता  कि  उसमें  कोई  तरके  है  ।  पश्चिम  जमाने  के  श्री

 केपयिंगर  ने  अपने  भारत  के  दौरे  के  दौरान  कहा  था  fe  यदि  भारत  ने  जर्मन  लोकतन्त्रात्मक

 गणराज्य  के  साथ  राजनयिक  सम्बन्ध  बनाये  तो  पश्चिम  जमेंनी  इसे  श्रमत्रीपुण  रिया

 aren  ।  मैं  जानना  चाहता  हूँ  कि  यह  दबाव  डालना  aa  धमकी  अथवा  हस्तक्षेप

 नहीं
 है  ?

 पश्चिम  जमाने  से  चीन  को  सैनिक  सामान  सप्लाई  किया  जा  रहा  है  बौर  अमरीका

 पश्चिमी  जमाने  को  सैनिक  सामान  देता  है  युगोस्लाविया  ने  1957  में  जमात  लोकतन्त्रात्मक

 गणराज्य  के  साथ  राजनयिक  सम्बन्ध  बनाये  तब  भी  दोनों  देशों  के  राजनयिक  सम्बन्ध  बने

 रहे  बर्मा  के  मामले  में  भी  ऐसा  ही  gar  श्रीलंका ने  पश्चिमी  जर्मनी  की  धमकी  की

 वाह  न  करते  हुये  ्  जमनी  के  साथ  राजनयिक  सम्बन्ध  स्थापित  किये  ।

 मैं  माननीय  मंत्री  का  ध्यान  श्रीलंका  की  नागरिकता  के  प्रश्न  की  ate  दिलाना

 चाहता  न्  इन  सम्बन्ध  में  मैं  श्रीलंका  के  एक  जिम्मेवार  व्यक्ति  से  संसद  में  द्रविड़  मंत्री

 कषगम  के  Far  श्री  अंबांचेजियान  को  मिले  एक  पत्र  की  कौर  मन्त्री  महोदय  का  ध्यान  दिलाना

 चाहता  जिसमें  कहा  गया  है  कि  यद्यपि  हम  मंत्री पूर्ण  सम्बन्ध  बनाये  रखने  के  इच्छुक  श्री  लंका
 सरकार  श्रीमोवो  शास्त्री  करार  के  अक्षत  तथा  भावना  का  उल्लंघन  कर  रद्दी

 महोदय  को  इस  सम्बन्ध  में  तुरन्त  कार्यवाही  करनी  चाहिये  ।

 विदेशो  में  जाने  वाले  भारतीयो  के  प्रति  हराने  में  एयर-इण्डिया  वालों  तथा  भारतीय

 दूतावासों  में  बहुत  wat  है  ।  एयर-इण्डिया  वाले  विदेशो  में  जाने  वाले  भारतीयो  की

 सहायता  करते  हैं  जब  कि  दूतावास  उनकी  बिलकुल  परवाह  नहीं  करते  afer  wear  होंगा

 कि  विदेशो  में  भारतीय  दूतावास  बन्द
 कर  दिये  जायें  att  समूचा  कार्य  एयर-इण्डिया

 को  सौंप  दिया  जाये  ।

 श्री  दिनेश  सिंह  का  यह  कत्तंब्य  है  कि  वैदेशिक-किये  मन्त्रालय  का  पुनर्गठन  करें

 mic  यह  सिद्ध  करें  कि  वह  एक  प्रगतिशील  मन्त्री  हैं  जिनके  विदेश  मन्त्री  बनने  पर  मन्त्रालय

 ने  संसद  सदस्यो  के  काव  कार्य  करना  शुरू  किया  है  ।

 बैदेशिक--कार्य  मंत्रालय  में  उप-मन्त्री  सुरेद्र  पाल  fag):  कुछ  सदस्यो  ने

 विदेशी  नीति  की  श्रालोचना  की  है  भोर  कुछ  ने  कहा  है  कि  हमारी  विदेशी  नीति  है  ही

 नदीं  ।  इन  बातो  का  उत्तर  माननीय  मन्त्री  स्वयं  देंगे  ।
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 हमारा  देश  शान्तिप्रिय  देश  है  ale  हमारी  इच्छा  है  कि  हमारे  सम्बन्ध  ध्यान  सभी

 पीसी  देशों  से  शास्ति  तथा  मित्रतापूर्ण  रहें  ।  जैसा  कि  प्रधान  मंत्री  ने  कहा  पारस्परिक

 प्रभुसत्ता  तथा  प्रादेशिक  अखण्डता  के  सम्मान  के  आघार  पर  विश्व  के  किसी  देश  के  साथ

 बातचीत  के  लिए  हमारे  द्वार  खुले  इस  श्राघार  पर  हम  विश्व  के  यथासम्भव  alts  देशो

 के  विशेषतया  दक्षिण-पूर्वी  एशिया  ate  श्रमिक  के  देशो  के  साथ  पारस्परिक

 सम्बन्ध  बढ़ाने  के  लिये  प्रयत्नशील हैं  ।

 श्रीलंका  के  साथ  हमारे  मैत्रीपूर्ण  सम्बन्ध  हैं  कौर  हमारे  प्रधान  मन्त्री  के  श्रीलंका  के

 पिछले वर्ष  के  दौरे  तथा  श्रीलंका  के  प्रधान  मन्त्री  के  इस  वर्ष  भारत  के  दौरे में  हमारे  सम्बन्ध

 पौर  ges  हुए हैं  ।  श्रीलंका  में  भारत  मुलक  व्यक्तियो  की  समस्या  सफलतापूर्वक  हल  हो  गई  है  ।

 1964  में  भारत-श्रीलंका  करार  को  दोनो  पक्ष  संतोषजनक  तरीके  से  लागू  कर  रहे  हैं  ।  श्रीलंका

 में  नागरिकता  के  लिये  प्रर्थना-पात्रों  पर  शीघ्रता  तथा  सहानुभूति  से  विवार  किया  जा  रहा

 वहाँ  से  oa  वाले  सभी  व्यक्तियों  के  लिये  हमने  पुनर्वास  की  योजना  बनाई  हैं  ।  कच्चा टो बू
 का  प्रदान  दोनो  सरकारों  के  विचार-विमर्श  से  हल  किया  जायेगा  तथा  प्रधान  मंत्रियों  के  बीच

 यह  निर्णय  हो  चुका  है  कि  कोई  करार  होने  तक  यथापूर्व  स्थिति  बनी  रहेगी  ।  हमें  विश्वास

 हैकि  इस  समस्या  का  संतोषजनक  हल  निकल  जायेगा  ॥

 बर्मा  साथ  हमारे  सम्बन्धों  में  सुघार  हो  रहा  प्रधान  मन्त्री  ने

 हाल  ही  में  बर्मा  का  दौरा  किया  amr  है  fe  कुछ  सदस्यों  का  शीघ्र

 ही  संतोषजनक  रूप  निकल  करायेगा ।  वहीँ  मुख्य  समस्या  भारत  लक

 लोगों  की  सम्पत्तियों  के  लिये  प्रतिकर  देने  के  बारे  में  कथित  झा धिक  areal  के  लिये

 अवरुद्ध  किये  गये  भारतीय  राष्ट जनों  के  wet  पर  शीघ्र  निराले  करने  के  लिये  बर्मा  सरकार

 सहमत  हो  गई  है  ।  बर्मा-भ।रत  सीमा  का  मामला  संतोषजनक  तरीके  से  चल  रहा  है  धौर

 समय  से  पू  240  मील  सीमा  की  निशानदेही  जा  चुकी  है  ।

 नेपाल  के  साथ  हमारे  युगों  के  धार्मिक  तथा  ऐतिहासिक  सम्बन्ध हैं  ।  हमारें

 पारस्परिक  मतभेद  सहयोग  तथा  मंत्री  की  भावना  में  हल  करने  का  प्रयत्न  करते  हैं  ।  नेपाल

 के  झा धिक  तथा  औद्योगिक  विकास  में  हमारी  बहुत  रुचि  है  ।  हम  उस  देश  को  यथासम्भव

 सहायता  दे  रहे  हैं  ।  नेपाल  के  झा थिक  तथा  औद्योगिक  विकास  की  योजनाओं  में  हमारा

 योगदान  सर्वाधिक  है  ।  हमने  नेपाल  को  भ्र श्वा सन  दिया  है  कि  उस  देश  में  किसी  प्रकार  का
 उद्योग  स्थापित  करने  में  हम  उनकी  यथासम्भव  सहायता  करेंगे  ।  नेपाल  के  साथ  हमारा

 व्यापार
 संतोषजनक  तरीके  से  बढ़  रहा  है  ।

 हमारे  भरसक  प्रयत्न  के  बावजूद  पाकिस्तान  झोर  चीन  के  साथ  हमारे  सम्बन्ध  सामान्य

 नहीं  हुए  हम  केवल  इस  की  आशा  ही
 कर

 सकते  हैं  कि  किसी न  किसी  दिन वे
 देश  शान्ति  सह-भ्रातृत्व के  महत्व

 को  वि समभ गे  ।

 भारत  का  एशिया  तथा  हिन्द  महासागर  के  देशों
 में  सामरिक  तथा  महत्वपूर्ण  स्थान है  ।

 हमारे  तथा  इस  क्षेत्र  के  सभी  देशों  हित  इसी  में है
 कि  इस  क्षेत्र  में  शान्ति  तथा  सहयोग हो
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 ne

 न  कि  तनाव
 ।  हमारी  नीति  यह  है  कि  इस  महासागर  में  विदेशी  शक्ति  को  सेनिक

 ara  समुद्री  अड्डे  नहीं  बनाने  चाहियें  |

 विदेशों  में  भारतीय  दूतावासों  की  जो  आलोचना  की  गई  वह  ठीक  महीं  है  मैं  इस

 बात  से  सहमत  नहीं  हूँ  कि  हमारी  समूची  राजनयिक  सेवा  बेकार  है  ।  हमारे  राजनयिक  सुशिक्षित

 तथा  सभ्य  हैं  site  उन्हें  हमारी  उद्योग  तथा  पृष्ठभूमि  का  पुरा  ज्ञान  है  ।  विदेशों  में

 राजदूतों  की  नियुक्ति  करते  समय  उचित  सावधानी  बरती  जाती  है  उन्हें  विदेशों  में  भेजने  से

 पहले  हारी  संस्कृति  तथा  झा धिक  भोर  औद्योगिक  क्षेत्र  में  सफलताओं से  अवगत  कराया  जाता

 फिर  उन्हें  दर्शन के
 के  लिए  भेजा  जाता  बाद  में  दूतावासों  के  साथ  लगातार

 पत्र-व्यवहार  होता  रहता है  तथा  उन्हें  देश  की  सभी  seq  के  बारे  में  पुरी  जानकारी  दी

 जाती है  ।

 सभी  दूतावासों  को  स्पष्ट  निदेश  दिए  गये  हैं  कि  दूतावास  में  जाने  वाले  सभी  व्यक्तियों

 को  सभी  प्रकार  की  पूरी  सहायता  दी  जानी  चाहिये  इस  सम्बन्ध  में  मिली  सभी  शिकायतों

 की  जाँच  की  जाती  परन्तु  उनकी  कुछ  वित्तीय  तथा  धन्य  सीमायें  होती  हैं  ।

 विदेशी  दूतावासों  के  व्यय  को  यथासम्भव  कम  रखने  के  लिये  यथासंभव  अयत्न  किये

 जाते हैं  ate  उनमें  मितव्ययता  लाने
 के

 लिये  कई  उपाय  किये  जाते  हैं  ।

 हम  श्रफ़ीका  के  देशों  को  श्रमिक  महत्व  देते  हैं  atk  उनके  साथ  सहयोग  के  लिए  हमने

 पिछले  कई  वर्षों  में  कई  कार्यवाहियाँ  की  हैं  ।  श्रफ़ीका  के  बहुत  से  देशो ंने  at  हाल  ही  में

 स्वतन्त्रता
 प्राप्त  की  है  ।  हमें  उनकी  सहायता  करके  प्रसन्नता  होगी  ।  गत  फरवरी  में  हदीस

 झंबाबा में  हुई  एक  बैठक  में  मैंने
 बताया

 था  कि
 भारत  सरकार  qe

 के
 देशों

 के
 साथ

 सहयोग  करने  की  बहुत  इच्छुक  है  कौर  हम  उनकी  सहायता  करने  के  लिए  तैयार  हैं  |

 हम  कई  तरीकों  से  मालिकी  देशों  को  सहयोग  दे  रहे  हैं  ।  उनके  विद्यार्थियों  को  छात्र

 वृत्तियाँ दे  रहे  प्रशिक्षण  सुविधायें  दे  रहे  हैं  ate  ola  देशों  में  उद्योग  स्थापित  करने  के

 लिए  सामान  भेज  रहे  हैं  तथा  वहाँ  भ्रष् यापक  ae  तकनीकी  विशेषज्ञ  भेज  रहे  हैं  ।

 भारत  सरकार  की  नीति  यह  है  कि  श्रफ़ीकी  देशों  में  areas  शासन  समाप्

 होना  चाहिये  तथा  gears  शादी  देशों  के  उपनिवेशों  को  स्वतन्त्रता  मिलनी  चाहिये  ।  हमने  प्रत्येक

 झवसर  पर  धौर  संयुक्त  राष्ट्र  संघ  में  भी  इस  मामले  को  उटाया  है  संयुक्त  राष्ट्र  संघ  महा

 सभा  में  2%  देशों की
 समिति  में  हमारे  प्रयत्नों  तथा  wr  मित्र  देशों  के  प्रयत्नों  में

 aunraT  में  उपनिवेशवाद की  निन्दा  करने  के
 कई  संकल्प  पारित  किये  हैं  ।  हमें  आशा है

 कि

 हम  एक  दिन  विश्व-मत  ऐसा  बना  लेंगे  कि  gar  के  लिए  उन  बस्तियों पर  नियंत्रण  जारी

 रखना  सम्भव  नहीं  रहेगा

 स्वतन्त्रता  के  लिये  संग्राम  कर  रहे  देशों  के  लोगों  को  हमने  शिक्षा  की  सुविधायें

 लब्ध  कराई  हैं  ताकि  वे  अपने  देशों  में  जा  कर  स्वतन्त्रता
 के

 लिये  प्रयत्न  कर  सके ं।

 रोडेशिया  के  बारे  में  हमारा  विचार  यह  है  कि  वहाँ  किसी  भी  संवैधानिक  ढाँचे  में

 एक-ब्यक्ति-एक  मत  सिद्धांत  लागू  होना  चाहिये  ।  हमारा  विचार  यह  है  कि  रोडेशिया
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 ।

 को  स्वतन्त्र  कराने  की  जिम्मेवारी  ब्रिटिश  सरकार  पर  हम  हाल  ही  के  प्रस्तावों

 के  विरुद्ध  हमारा  यह  भी  विचार है  कि  गेर  कानूनी  स्मिथ  शासन  को  समाप्त  करना

 ब्रिटिश  सरकार  की  जिम्मेवारी  है  ।  हम  ब्रिटिश  सरकार  द्वारा  बल  प्रयोग  करने  के  पक्ष  में

 हम  ज्िटिश  सरकार  के  इस  विचार  से  सहमत  नही ंहैं  कि  रोडेशिया  को  निर्यात  भ्रमवश

 पाया  पर  प्रतिबन्ध  लगाने  से  स्मिथ  सरकार  ब्रिटिश  सरकार  के  साथ  बातचीत  करने

 लिये  बाध्य  होगी  ।  जब  तक  दक्षिण-अफ़्रीका  तथा  amar  जसी  पु तंगा ली  बस्तियों  से

 सामान  मिलता  रहेगा  इन  प्रतिबन्धों  का  उस  पर  कोई  प्रभाव  नहीं  पड़ेगा  ।

 केनिया  तथा  कुछ  ara  श्रफ़ीकी  देशों  में  श्रफ़ीकीकरण  की  नीति  से  भारत  मूलक  लोगों

 को  कुछ  कठिनाइयों  सामना  करना  पड़  रहा  है  दौर  उन्हें  उन  देशों  से  निकलने  के  लिये

 बाध्य  होना  पड़  रहा  है  जिसमें  वे  पीढ़ियों  से  रह  रहे  हैं  ।  उनमें  जो  भारतीय  नागरिक हैं

 उनके  प्रति  हमारी  पुरी  जिम्मेवारी है  ।  परन्तु  जहाँ  तक  उन  का  सम्बन्ध  हैं

 जिनके  पास  ब्रिटिश  पासपोर्ट  वे  अन्य  देश  के  नागरिक  हैं  परन्तु  फिर  भी  हमारा  नैतिक

 कतेंब्य है  कि  उनकी  यथासम्भव  सहायता  करें  ।  जब  परिस्थितियों  के  कारण  ऐसे  लोग

 भूमिका  छोड़ने  के  लिये  बाध्य  हो  गये  तो  ब्रिटिश  झ्राप्रवासਂ  अधिनियम  के  गझ्न्तगत  उनका  ब्रिटेन

 में  दाखिल  होना  कठिन  हो  गया  ।  इस  सम्बन्ध  में  ब्रिटिश  सरकार  के  साथ  एक  करार

 दारा  इस  समस्या  को  हल  किया  गया  है  ।  वे  कुछ  समय  के  लिये  भारत  श्री  कर  wa  में

 ब्रिटेन जा  सकेंगे  तथा  यद वे  ब्रिटेन न  जाना  चाहें  तो  भारत  में  रह  सकेंगे  ।  हम  उन्हें

 सुविधायें भी  दे  रहे  है  ।

 oa  व्यक्तियों  भ्रान्तियाँ  भारत  में  लाने  के  बारे  में  कठिनाई  है  ।  जहाँ  तक  भारतीय

 नागरिकों  का  सम्बन्ध  हम  यह  सुनिश्चित  करने  के  लिये  केन्द्रीय  सरकार  के  पास  मामला

 उठा  रहे  हैं  कि  उन्हें  अपनी  समूची  पूंजी  भारत  में  लाने  की  अनुमति  जाये  ।  ब्रिटिश

 पासपोर्ट  वाले  व्यक्तियों  का  मामला  हम  उस  प्रकार  बलपूर्वक  नहीं  उठा  सकते  जिस  प्रकार

 धपने  नागरिकों  का  उठा  सकते  हैं  तथापि  उनका  मामला  उठाने  को  भी  द्वारा
 विचार  है  ।

 श्री  बांकर  अली  मिर्जा  :  गुटनिरपेक्ष ता  का  किसी  देश  को  मान्यता  देनें

 के  प्रत  से  कोई  सम्बन्ध  नहीं  ।  मान्यता  के  लिये  राष्ट्र  के  हितों  को  ध्यान  में  रखना

 होगा  ।  पाकिस्तान  की  भाँति  इस्राइल  भी  ad  के  gare  पर  बनाया  गया  है  कौर  हम

 जानते हैं
 कि  पाकिस्तान  बनने  से  हमें  कितनी  कठिनाई  का  सामना  करना  पड़ा  दै  ।  पाकिस्तान

 की  भाँति  इस्राइल  भी  है  ।

 जहाँ  तक  फार्मो सा  का  सम्बन्ध  चीन  के  साथ  हमारे  सम्बन्ध  पहले  दी  बिगड़े

 हुए  हैं  तथा  यह  देखना  विदेश  मंत्रालय  का  काम  है  कि  उनमें  ate  जटिलता  न  शाने  पाये  ।
 इसके  भ्र ति रिक्त  1962  को  चीनी  आक्रमण  को  फार्मो सा  ने  एक  भी  बार  निन्दा  नहीं  की  बल्कि

 उसने  मानो-त्सा-तुम  के  पक्ष  का  समर्थन  किया  है  ।  उसे  मान्यता  न  देने  के  पर्याप्त

 कारण  दें
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 पूर्वी  जर्मनी  के  प्रश्न  पर  पश्चिमी  देशों  के  दबाव  डालने  का  .  कोई  प्रश्न  उत्पन्न  नहीं

 होता  ।  परन्तु  मैं  पूर्वी  जमनी  को  मान्यता  देने  का  समर्थन  करता  हूँ  ।

 मैं  मंत्री  महोदय  से  पूछना  चाहता  हूँ  कि  क्या  रोडेशिया  के  बारे  में  हमारी  नीति

 कमजोर  नहीं  है  ?  ब्रिटेन  ने  रोडेशिया  के  प्रश्न  पर  कोई  दबाव  नहीं  डाला  है  परन्तु
 एंगुएला

 में भ्र पनी  सेनायें  भेज  दी  हैं  ।

 भारत  के  प्रति  शत्रुता  में  पाकिस्तान  तथा  चीन  दोनों  का  निहित  स्वाद  है  ।

 पाकिस्तान  भारत  के  प्रति  घणा  पर  अपना  अ्रर्तित्व  बनाये  हुए  भारत  सरकार  कई  वर्षों

 से  उससे  बातचीत  करने  का  प्रयत्न  करती  रही  है  परन्तु  कोई  बातचीत  शुरू  नहीं  हुई  है  ।

 फ्रांस  सदा  हमारा  मित्र  रहा  हमने  चीन  के  साथ  मतभेद  दूर  करने  के  लिए  फ्रांस  का

 बिलकुल  कोई  लाभ  नहीं  उठाया  है  ।  हमें  पाकिस्तान  में  किसी  भी  लोकतन्त्रात्मक  झ्रांदोलन

 का  समर्थन  करना  चाहिये  ।

 हममें  इतनी  शक्ति  होनी  चाहिये  कि  हम  सोवियत  संघ  को  भी  स्पष्ट  रूप  से  कह

 कि  पाकिस्तान  को  शस्त्र  देकर  वह  इस  क्षेत्र  में  भ्र संतुलन  पदा  कर  रहा  है  ।  चीन  के  साथ

 मंत्री  करने  के  कौर  प्रयत्न  किये  जाने  चाहिये  ।

 ames लल

 कायें-मंत्रणा  समिति

 BUSINESS  ADVISORY  COMMITTEE

 चौंतीसवाँ  प्रतिवेदन

 श्रीमान  मैं  काय संसद-कार्प  और  नौवहन  तथा  परिवहन  मन्त्री  रघुरॉमंयां  )

 मंत्रणा  समिति  का  चौंकी  सेवा  प्रतिवेदन  प्रस्तुत  करता  हूँ  ।

 ह  भ

 केरल  में  नारियल  जटा  उद्योग

 COIR  INDUSTRY  IN  KERALA**

 श्रीमती  सुशीला  गोपालन  )  :  ना  रियल  जटा  उद्योग  का  केरल  की  ध्रथंव्यवस्था

 में  महत्वपूर्ण  स्थान  है  ।  इससे  केरल  में  5  qa  6  लाख  व्यक्तियों  को  रोजगार  मिलता

 है  ।  परन्तु  केन्द्रीय  सरकार  ने  इस  उद्योग  की  सदा  उपेक्षा  की  प्रथम  योजना  के  प्रथम

 वर्ष  में  केन्द्र  तथा  राज्य  ने  302  लाख  रुपये  व्यय  किये  हैं  ।  उसमें  से  केन्द्र  ने  केवल  42  लाख

 रुपये  का  अनुदान  दिया  है  पौर  राज्य  सरकार  ने  141  लाख  रुपये  व्यय  किये  हैं  ।

 इस  उद्योग  में  श्रमिकों  की  दशा  दयनीय  ह ै।  केन्द्र  केरल  से  सदा  उपनिवेश  जैसा

 व्यवहार  करता  रहा  वे
 केरल  में  विदेशी  मुद्रा  afer  करने  के  संसाधन  जुटाते  हैं  तथा

 बदले मैं  कुछ  नहीं  करते  हैं  ।  अधिक  विदेशी  मुद्रा  जीत  करने  के  लिये  नारियल  जटा उद्योग

 में  सुघार  करने  की  बहुत  गुजाइश  फिर  भी  इस  दिशा  में  कुछ  नहीं  किया  जा  रह हा

 ५ ६7  घन्टे  की  चर्चा
 *  #Half-an-Hour  Discussion
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 a

 बड़े-बड़े  व्यापारी  छोटे-छोटे  कारखाने  स्थापित  करते  हैं  ताकि  उन  पर  श्रमिकों  सम्बन्धी

 कानून  लागू  न  हो  ।  वे  मजदूरो ंसे  10  से  12  घंटे तक  प्रति  दिन  काय॑  करवाते  हैं  ।  कताई

 कारखानों  में  स्थिति  ate  भी  श्रमिक  खराब है  ।  उनमें  महिला  मजदूरों  की  मजूरी  25  पेसे  से

 1  रुपया  तक  इस  में  सुधार  के  लिये  कोई  कार्यवाही  नहीं  की  गई  है  ।  भूसी  की  सप्लाई

 का  काय  सहकार  समितियों  को  दिया  जाना  चाहिये  ।  संश्लिष्ट  कपड़े  की  me  से  हमें  बड़ी

 प्रतियोगिता  का  सामना  करना  पड़  रहा है
 ।  विदेशों  में  हमारी  मंडियों  में  कमी  होती  जा  रही

 है  ।  नारियल  जटा  उद्योग  को  अपने  उत्पादों  में  सुधार  करना  होगा  साथ  में  मजदूरों  की

 स्थिति  में  भी  सुघार  करना  होगा  ।

 राज्य  सरकार  ने  इस  सम्बन्ध  में  एक  योजना  केन्द्र  सरकार  को  भेजी  थी  ।  इस  योजना

 के  गुणों  को  स्वीकार  शिया  जाता  है  परन्तु  उसे  स्वीकार  नहीं  किया  जा  रहा  ।  बड़े  खेद  की

 बात  है  कि  उस  योजना  पर  निराधार  आपत्तियां उठा  कर  उसे  समाप्त  करने  का  प्रयास  किया  जा

 रहा  है  ।  केरल  सरकार  नारियल  जटा  योजना  के  लिये  बहुत  थोड़ी  राशि  नियत  कर  पानी है  ।

 उन्होंने  केन्द्र  से  पर्याप्त  सहायता  की  ara  में  पंचवर्षीय  योजना  के  लिये  153  करोड़  रुपये  की

 योजना  भेजी  है  ।  इसमें  कुछ  अनुदान  होगा  भोर  कुछ  ऋण  होगा  ।

 रिजु वें  बेक  से  ऋण  प्राप्त  करना  होगा  ।  बैंक  ने  सहकारी  क्षेत्र  को  ऋण  देने  के  बारे

 में  हाल  ही  में  नियम  बनाये  हैं  ।  परन्तु  इस  कार्यक्रम  के  भ्रन्तर्गत  ऋण  प्राप्त  करने  में  वर्षों  लग

 जायेंगे  ।  कमसे  कम  से  बरस  तक  इससे  उद्योग  को  बहुत  sal  लगेगा  ।  केन्द्रीय

 सरकार  को  स्वयं  ऋण  दे  कर  सहायता  करनी  चाहिये  ।

 नारियल  जटा  उद्योग  से  सरकार  को  विदेशी  मुद्रा  प्राप्त  होती है  ।  इसे  सहायता के  मिल

 जाने  से  यह  राय  दुगुनी  से  श्रमिक  हो  जायेगी  सरकार  से  धझनुरोध है
 कि  माँगी  गयी

 15  करोड़  रुपये  की  राशि  तुरन्त  उपलब्ध  करे  ।  इस  उद्योग  को  राष्ट्रीय  उद्योग  माना  जाये

 भोर  इस  पर  सहानुभूतिपूर्ण  दृष्टि कों शा  से  विचार  किया  जाये  ।

 केन्द्रीय  सरकार  इंजीनियरी  उद्योग  निर्यात  के  लिये  राज-सहायता  दे  रही  है  ।

 नारियल  जटा  उद्योग  के  बारे  में  भी  ऐसा  ही  किया  जाना  चाहिये  ।  सरकार  खादी  जेसे

 उद्योगों  पर  लाखों  रुपया  व्यय  कर  रही  है  ।
 नारियल

 जटा  उद्योग  में
 5  से  6  लाख  तक  लोग

 कार्यरत  हैं  कौर  ag  विदेशी  मुद्रा  जीत  करता  है  ।  इसे  भी  राज-सहायता  मिलनी  चाहिये  ।

 सरकार  को  अरन्य  देशों  को  निर्यात  करने  के  तैयार  माल  के  मूल्यों  के  बारे  में  ga  देशों  से  सम

 होते  करने  चाहियें  ।  इस  बार ेमें  सरकार  को  भी  कार्यवाही  करनी  चाहिये  ।

 हमारे  देश  में  कुछ  व्यापारी  निर्यातक है  ।  मजदूरों  की  यद  लम्बे  समय  से  माँग है  कि

 व्यापारी  निर्यातकों  पर  कोई  प्रतिबन्ध  लगाया  जाना  इस  बारे में  नियमों  में  संशोधन

 किया  जाना  चाहिये  ।

 विदेशों  से  जो  श्रीधर  प्राप्त  होते  हैं  सरकार  उन्हें  कुछ  बिचौलिया  एजेन्सियों  के  द्वारा  देती

 ti  इन  बिचौलिया  एजेन्सियों  की  पद्धति  को  समाप्त  किया  जाना  चाहिए  ।  इस  कोय  के  लिए

 राज्य  व्यापार  निगम  की  सहायता  प्राप्त  की  जा  सकती  है  ।  इससे  मजदूरों  को  लाभ  होगा  |
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 देश  को  श्रान्त  रिक  मन्डी  के  विकास  के  लिये  सरकार  कोई  विशेष  कार्यवाही  नहीं  कर  रही

 नारियल  जटा  धोबी  को  माल  लाने  तथा  ले  जाने  के  लिए  पर्याप्त  संख्या  में  गाड़ियाँ  उपलब्ध

 नहीं  इस  बारे  में  प्रत्य  अनेक  प्रस्ताव  भी  केन्द्रीय  सरकार  के  पास  भेजे  गये  हैं  ।  उन  पर

 नीतिपूर्ण  विचार  किया  जाना  चाहिए  मजदूरों  की  सहकार  समितियों  को  प्रोत्साहन  दिया

 जाना  मैं  माननीय  मन्त्री  से  gata  करती  हूँ  कि  वह  राज्य  में  जायें  ak  मजदूरों  की

 दशा  का  स्वयं  अघ्ययन  करें  कौर  उनकी  सहायता  करें  ।  नारियल  जमा  उद्योग  के  प्रति  उपेक्षा

 का  waar  समाप्त  जाना  area  ।  केरल  राज्य  को  wa  राज्यों  के  समान  समझना

 वैदेशिक  व्यापार  पूर्ति  मंत्री  (  श्री  ब०  रा०  भगत  )  :  कुछ  दिन  हुए  केरल

 के  मुख्य  मन्त्री  ने  मुझे  इस  बारे  में  बताया  था  ale  मैंने  कुछ  करने  का  आश्वासन  दिया  था  ॥

 में  नारियल  जटा  उद्योग  के  महत्व  को  gama  हु  इसका  केरल  में  तथा  देश  के  निर्यात

 व्यापार  में  विशेष  स्थान  है  ।  इस  में  बड़ी  पाया  में  मजदूर  काम  कर  रहे  हैं  ।  इस  उद्योग  के

 पुनर्गठन  सम्बन्धी  योजना  का  मैं  स्वागत  करता  हूँ  ।  मैं  ates  प्रस्तुत  करके  बता  सकता  हूं
 कि

 fea  प्रकार  केन्द्रीय  सरकार  प्रति  ad  इस  उद्योग  कौर  केरल  सरकार  की  सहायता  करती

 है  ।  बसे  इसमें  सन्देह  नहीं  कि  इसमें  अ्रधिक  घन  लगाने  की  आवश्यकता  है  ।  केरल  सरकार  ने

 15.56  करोड़  की  एक  योजना  भेजी  है  ।  हमें  देखना  होगा  कि  क्या  यह  योजना  इस  बारे  में

 निर्घारित  कसौटियों  पर  पूरी  उतरती  है  अथवा  नहीं  ।  इसके  लिये  इसमें  ger  राज्यों  भाग

 होना  भी  आवश्यक  है  ।

 श्री  छ्योतिमंय  aq  इसमें  पश्चिम  बंगाल  सरकार  भी  तो

 श्री  ब०  ई  भगत  :  यह  मुख्य  रूप
 से  केरल  से  सम्बन्ति  यह  केन्द्र  द्वारा  प्रायोजित

 योजना  नहीं  है  ।  केन्द्रीय  प्रायोजित  योजनायें  की  संख्या  कम  करके  90  से  52  कर  दी  गयी

 है  ।  यह  योजना  उनमें  नहीं  जाती  ।  यदि  इसको  उनमें  शामिल  किया  गया  तो  बहुत  कठिनाइयाँ

 उत्पन्न हो  जायेंगी  ।  मुख्य  प्रश्न  वित्त  उपलब्ध  करने  का  है  ।  अतः  इसके  लिये  मन्त्रालय

 ध्रुवा  उद्योग  मन्त्रालय  सहायता  उपलब्ध  कर  सकते हैं  |

 मेरे  सहयोगी  श्री  रघुनाथ  रेड्डी  21  फरवरी  को  केरल  गये  थे  ate  वहाँ  उनकी

 केरल  सरकार  वालों  से  gow  हुई  थी  ।  मैं  मानता  हैं  कि  feast  बेक  द्वारा  प्रक्रिया  तैयार  करने

 में  समय  लगता है  ।  उसके  द्वारा  राशि  मंजूर  करने  में  समय  लगेगा  ।  इसमें  होने  वाली  कठिनाई

 को  मैं  समझता  परन्तु  कार्यकारी  पूंजी  का  प्रश्न  मुख्य  प्रश्न  इसे  बैकों  के  माध्यम से

 पुरा  किया  जा  सकता है

 ऐसी  बात  नहीं  कि  सरकार  केरल  भ्रथवा  इस  उद्योग  को  उपेक्षा  की  दृष्टि  से  देखती  है  ।

 केरल  के  लिये  चौथी  योजना  तेयार  की  जायेगी  शरीर  यह  कार्यकारी  पूजी  बैंकों से  प्राप्त  करनी

 होगी  ।  वेसे  हम  योजना  श्रायोग  से  सम्पर्क  स्थापित  करेंगे  ।  हम  art  शोर  से  पुरी  कोशिश
 करेंगे  |  केरल  सरकार  की  योजना  पर  पूरी  गम्भीरता  से  विचार  किया  जा  रहा  है  ।  कभी  हम
 अन्तिम  frat  नहीं  कर  सके हैं

 ।  हम  महसुस  करते हैं
 कि  राष्ट्रीय  दृष्टिकोण  से  नारियल

 जटा  उद्योग  का  विशेष  ager  है  ।  इसकी  सदस्यों  को  हल  करना  हमारा  कतर्व्य
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 17  1891  (a)  केरल  में  नारियल  जटा  उद्योग

 —————  ee

 Shri  Shiv  Chandra  Jha  (Madhubani)  :  I  want  to  know  as  how  much  coir  goods
 were  exported  during  1968  and  the  value  received  from  this  and  the  share  of  Kerala  and
 Centre  in  it  ?  1  want  to  know  further  the  scheme  prepared  for  research  to  improve  the
 technique  of  this  industry  ?  Whatis  the  exact  number  ofworkers  in  this  industry  ?  What
 are  allocations  made  for  this  industry  in  Fourth  five-Year  Plan?

 श्री ०  Fo  To  भगत  :  चौथी  योजना  ae  तक  तैयार  नहीं  ।  मैं  ठी  ₹-ठीक  भ्राँकड़े

 नहीं  दे  सकता  ।  1967-68  में  श्रीफल  से  जनवरी  तक  10.73  करोड़  रुपये  का  निर्यात  gar  ।

 इस  उद्योग  में  लगे  व्यक्तियों के  बार  में  ठीक-ठीक  ates  उपलब्ध  नहीं  यह  मैं  ब।द  में

 दे  सकता  उद्योग  में  अनुसंधान  तथा  विकास  को  देखने के  लिये  समन्वय  बोर्ड  है  ।  यह

 नारियल  जटा  उद्योग  के  द्वारा  होता  है  |

 श्री  उंयोहिमंय  सरकार  ने  विदेशो ंमें  बिकने  वाले  भारतीय  माल के  लिए  कोई

 प्रयास  नहीं  किये  हैं  ।  नारियल  जटा  उद्योग  उनमें  एक  पश्चिमी  बंगाल में  कोई

 कार्य  नहीं  हो  रहा  ।  नारियल  से  निकलने  वाले  रेशे  में  भ्रनुसंधान  करने  की  बड़ी  गुंजाइश  है  ।

 कलकत्ता  में  भ्नुसंघान  के  लिये  जो  केन्द्र  गया  वहाँ  क्या  प्रगति  हुई  है  ?  नारियल

 जटा  से  हरनेक  लाभ  उठाये  जा  सकते  हैं  ।  मैं  जानना  चाहता हूँ  कि  चौथी  योजना  काल  में

 सरकार  इस  बारे  में  नया  कार्यवाही  करने  पर  विचार  कर  रही

 श्री  ऋण  रा०  भगत  :  इस  उद्योग  में  लगभग  एक  लाख  व्यक्ति  कार्य  कर  रहे  हैं  ।

 श्रनुसंघान  तथा  विकास  कार्यों  पर  प्रति  वर्ष  लगभग  तीन  लाख  रुपये  व्यय  किए  जा  रहे  हैं  ।  हमें

 झपने  संसाधनों  के  अनुसार  चलना  पड़ता  है  ।

 माननीय  मन्त्री  इस  विभाग में  नय ेहैं  ।  केरल  में श्री ०  के०  नाथ नार

 इस  उद्योग  में  लगभग  7  से  10  लाख  व्यक्ति  लगे  हुये  नारियल  काजू  कौर

 करघा--ये  तीनों के  मुख्य  उद्योग  हैं  ।

 थ्री  ब०  र०  भगत  :  हो  सकता  है  माननीय  सदस्य  के  gins  ठीक  हों  ।  मैं  भ्र पने

 was  वापिस  लेता  हूं  ।

 श्री  इं०  के  नयनार  :  क्या  केन्द्रीय  सरकार  इस  योजना  को  झ्र पने  हाथ  में  लेगी

 ural  रिजु  बैंक  को  सौंपेगी  ?  रिजवी  बेक  ऋण  देने  में  कई  वर्ष  लगायेगा  ।  हमारा

 te  है  कि  सरकार  इसे  aga  हाथ  में  ले  ले  श्रेया  उद्योग  का  विकास  नहीं  होगा  ।  इस

 उद्योग  में  लाखों  व्यक्ति  लगे  हुए हैं
 ।  इन  सब  बातों  कों  ध्यान  में  रखते  हुए  मेरा  सरकार  से

 अनुरोध  है  कि  इसे  wa  सहायता  प्रदान  करे

 श्री  qo  र  भगत  :  मैंने  प्रगति  कठिनाई  स्पष्ट  शब्दों  में  व्यक्त  कर  दी  किर

 भी
 हम  कोशिश  कर  रहे  हैं  ।  यह  आवश्यक  नहीं  कि  केन्द्रीय  प्रायोजित  योजना  के  रूप में  ही

 राशि  प्राप्त  हो  सकती  है  ।

 Shri  Ramavatar  Shastri  :  It  is  clear  from  hon.  Minister’s  reply  that  Centre  is  not

 Prepared  to  meet  the  demand  of  Kerala.  The  State  Government  to  get  rid  of  iniddlemen
 in  the  industry  wanted  that  the  exploitation  of  workers  should  end.  It  seems  that  the
 demands  of  State  Government  are  not  being  met.  want  to  know  the  reaction  of  Centra]
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 Government  on  Kerala’s  request  for  setting  up  of  an  export  house  for  coir  ?  Secondly,in

 regard  to  internal  use,  I  want  to  know  what  steps  have  been  taken  to  implement  Govern-

 ment’s  decision  regarding  increased  purchases  of  coir  goods  ?

 Shri  B.  R.  Bhagat  There  is  a  scheme  involving  Rs.  50  lakhs  and  export  house
 comes  under  that.  Kerala  Government  can  do  that  and  finances  can  be  provided  under
 institutional  finance  for  that.  So  far  as  the  question  of  purchases  is  concerned,  I  have  not

 got  the  details  with  me.

 सभापति  महोदय  :  मैं  erat  करता  हूं  कि  माननीय  मन्त्री  राज्य  में  जा  कर  स्थिति  का

 प्रयत्न  करेंगे  t

 श्री  बा०  Wo  भगत  जी  हाँ

 इसके  पहचान  लोक-सभा  8  1969/18  1891

 के  ग्यारह बजे  तक  स्थगित हुई  ।

 The  Lok  Sabha  then  adjourned  till  Eleven  of  the  Clock  on  Tuesday,

 April  8,  1969/Chaitra  18,  1891  (Saka)

 Printed  by  Job  Printers,  119,  Swami  Vivekanand  Marg,
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